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 उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  भोइनपुर  में  प्रस्तावित  रेल  यात्री  डिब्बा

 फेक्टरी  की  स्थापना  करने  में  हो  रहा  विलंब

 थ्री  राम  प्यारे  पनिका

 शो

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के
 छात्रों  को  दी  जा  रही  छात्रवृत्ति  की  राशि  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 श्री  महावीर  प्रसाद

 उत्तर  प्रदेश  के  याजीपुर  जिले  में  पेयजल  की  भारी  कमी  तथा  इस समस्या

 ४.  का  समाधान  करने  हेतु  दीकालीन  योजनाएं  तैया  २  करने  की  आवश्यकता

 श्री  जैनुल  बशर

 .  दक्षिण  दिल्ली  में  कानून  और  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  तथा

 पुलिस  की  अधिक  चोकियां  स्थापित  करने  ओर  बलती-फिरती  गाड़ियों
 की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  हु

 ह

 श्री  ललित  माकन

 परादीप  पत्तन  के  बिकस  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही
 ॥

 केरल  के  क्विलोन  जिले  के  पास  कल्लड़  नदी  का  प्रदूषण  और  उसे  रोकने
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 श्री  एस०  एम  भट्टम
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 लोक  सभा  1  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीडाशोन

 प्रश्नों  के  मो जिक  उत्तर

 ]|

 कम  बाले  ट्ंसमोटरों  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  बाले  ट्रांसमीटर  लगाना

 +  61. थी  जी०थी०  स्वेला ं)
 -

 ५»  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करी  के०  पी०  उम्नोकृष्णन |

 क्‍या  दूरदर्शन  के  मौजूदा  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  अस्थायी  व्यवस्था  है  और  उनके

 स्थान  पर  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए
 पु

 क्‍या  इममें  से  50  प्रतिशत  ट्रांसमीटर  दोषपूर्ण  हैं  और
 छठो  योजना  के  लक्ष्य  को  बनाए

 रखने  के  लिए  एक  स्थान  से  बदल  कर  दूसरे  स्थान  पर  लगा  दिए  जाते  और

 क्या  यह  सच  है.कि  कम  शब्ति  बाले  इन  ट्रांसमीटर  केन्द्रों  में
 से
 अनेक  केन्द्रों  में  से

 कर्मचारियों  को  कभी-कभी  महीनों  तक  उसके  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  दूरदशंन

 सेवा  के  विस्तार  अनुमोदित  योजना  व्यापक  कवरेज  उपलब्ध  करने  लिए  कुछ  अल्प  शक्ति  वाले  :

 ट्रांसमीटरों  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसपीटर  लगाना  शामिल

 नहीं  ।  ट्रांसपीटर  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और
 जब  भी  खराबी  आती  है

 उसे  दूर  किया  जाता  किसी  भी  स्थान  से  कोई  अल्प  शक्ति  वाला  ट्रांसीटर  तब  तक  नहीं  हटाया
 गया  है  जब  तक  उस  स्थात-पर  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  चालू  नहीं  किया  गया  न

 ह  कुछ  वेषण  केन्द्रों  क ेचालू  होने  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  उनके  कर्मचारियों  को  वेतन  के

 भूगताभ  में  देरी  होने  की  सूचना  मिली  तत्काल  उपचारी  कार्रवाई  कर  दी
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 भो  जो  ०  जौ०  स्थल  :  मुझे  समझ  नहीं  आ  रहा  कि  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  मंभीरता  से  दिया  है
 या  वह  हल्के  तोर  पर  दिया  लेकिन  अपना  दूसरा  प्रश्त  पूछने  से  जिसमें  मैं  बहुत  सी  बातें

 पूछना  मैं  कुछ  तकनीकी  आंकड़े  जामना  चाहता  हुं  :  देश  में  इस  समय  कम  शक्ति  वाले

 मीटरों  की  संख्या  कितनी  आप  उच्च  शक्ति  वाले  कितने  ट्रांसमीटर  लगाने  जा  रहे  हैं  और  यह  कहां

 कहां  लगाए  जाएंगे  तथा  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  और  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  में

 कितना  अंतर  है  ?  क्‍या  हम  का  पूरा-पूरा  उपयोग  कर  रहे  तथा  जो  ट्रांसमीटर  लगाए  गए
 *  उनमें  इनसेट  का  पूरा  उपयोग  करने  की  क्षमता  है  ?

 भरी  बो०  एन०  वाडगिल  :  मैं  बताना  जाहता  हूं  कि  मैंके  जवाब  हल्के  ढंग  से  नहीं  दिया  जहां
 तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  यए  तकनीकी  प्रश्नों  का  संबंध  मै ंकोई  तकनीकी  व्यक्ति  नहीं  मैं

 जो  रामझ  पाया  हूं  वह  यह  है  कि  :  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  दो  तरह  के  होते  (1)  10  किलोवाट

 (2)  ।  किलोवाट  ।  10  किलोबाट  वाले  ट्रांसमीटर  की  सामान्य  रेंज  120  किलोमीटर  होती  लेकिन

 वह  रेंज  निकटस्थ  एंटीना  की  टॉवर  की  जेसी  विभिन्‍न

 विशेषताओं  पर  निर्भर  करता  है  लेकिन  सामान्यतः  इसकी  पहुंच  120  किलोमीटर  होती  कुछ  माकलों  में

 यह  160  किलोमीटर  भी  रही  है  लेकिन  वहू  असामान्य  बात  इसको  रेंज  120  किलोमीटर

 ही  जहां  तक  |  किलोवाट  के  ट्रांसमीटर  का  संबंध  इसकी  औसत  सामान्य  रेंज  60  किलोमीटर  है
 तथा  100  वाट  के  कम्र  शक्ति  वासे  ट्रांसमीटर  की  रेंज  22  किलोमीटर  कुछ  मामलों  में  अष्ट  अधिक

 कुछ  मामलों  यह  कम  है  ।  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  की

 यह  समूथी  जिसे  तकनीकों  भाषा  में  प्रयोग  किए  जाने  योग्य  सिगनल  कहते  हो  बकता  है

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  का  न  हो  क्योंकि  इनको  हमारे  ही  लोगों  हमारे  ही  इंजीनियरों  न,अपने  सीमित

 संसाधनों  के  बल  पर  बनाया  ट्रांसमीटरों  के  ये  तीन  प्रकार  या  रेंज  उनका  दूसरा  प्रश्न  जो

 कि  इनसैट  1  बी  के  प्रयोग  के  संबंध  में  था  *  *

 शो  जी  ०  जी०  स्वल  :  लेकिन  आपने  देश  में  ट्रांसमीटरों  की  संस्या  का  जिक्र  नहीं  किया  है  ।

 श्री  थी०  एन०  गाड़मिल  :  मैं  पूरी  सूची  सभा  पटल  पर  रखते  को  तैयार  इसमें  कोई  समस्या

 नहीं  लेकिन  कुल  मिलाकर  ट्रांसमीटरों  की  संख्या  172  इनमें  कुछ  ट्रांसमीटर  उच्च  शबिति  वाले

 तथा  कुछ  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  हमारी  परिभाषा  यद्यपि  यह  परिभाषा  अंतर्राष्ट्रीय  नहीं  हो

 हम  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  उन्हें  कहते  हैं  जिनकी  क्षमता  10  किलोवाट  और

 हो  तथा  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  वे  हैं  जिनकी  क्षमता  100  वाट  हो  ।

 जहां  तक  बी  के  प्रयोग  का  संबंध  जब  बी  की  योजसा  बनाई  गई  थी  उस

 समय  समूखे  देश  में  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए  जाने  की  धारणा  नहीं  और  इसलिए

 1  की  का  खितसा  उपयोग  कर  थाने  की  संभावना  हमने  aT,  हम  उसका  उससे  कहीं  अधिक  उपयोस  कर

 पाए  हैं  अब  जब  हमारी  यह  धारणा  पूर्णतः  सफल  हुई  काफी  संस्या  में  कम  झक्ति  बाले  टंसमीटर

 लगाए  गए  लेकिन  इसका  अधिक  उपयोग  कर  पाना  तभी  संभव  यदि  अगले  इमलैट  में  हम
 ट्रांसपोंडर्स  थना  पाएं  लेकिन  बर्तमान  इमसैट  से  हम  उस  क्षमता  उपयोग  कर  पाये  हैं  जित्तना  कि  हमने

 बायदा  किया  था  ।
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 ही  भी०  जी०  समाचार  पंत्रों  में  इस  संत्रलें  में  कई  तरह  की  खबरें  प्रकांशित  हुई  मैं

 चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  रूप  से  उनका  खंडन  करें  क्योंकि  हम  यहां  जो  कुछ  कहैते  हैं  उस  पर

 देश  के  लौगों  को  विश्वास  होना  यह  मात्र  वाद-विवाद  का  प्रश्न  नहीं  है  समाचार  पत्र  में

 कहा  गयਂ  है  कि  पिछेले  अक्टूबर  में  भोपाल  में  एक  कम  शक्ति  बाला  ट्रांसमीटर  लगाया  गया  भा  तदन्तर

 उसे  वहां  से  हटाकर  शॉंतिमिकेतन  में  लगा  दिया  गया  ।”  दूसरे  में  कहा  गया  है  कि  भर्टिडा  में  लोगों  की

 सीमा  पार  के  कार्यक्रम  भी  देखने  को  मिल  रहे  हैं  और  स्पष्टतया  वे  बहुत  खुश  हैं  क्योंकि  उन्हें  बल  चित्र
 और  अन्य  कार्यक्रम  कैने  को  मिल  रहे

 हाध्यक्ष  महोदय  :  आप  चाहते  हैं  कि  इन्हें  बंद  किया

 श्री  जी०  जी०  स्वैल  :  मैं  उन्हें  इस  समाचार  का  विशिष्ट  रूप  से  खंडन  करने  के  लिए  कहूं  रह

 हूँ  और  यह  खंडन  इस  तरीके  से  किया  जाए  जिससे  लोगों  को  इस  पर  विश्वास  हो  भंटिडां  मैं  ऐंसी  .

 हों  रहा  वहां  एक  कम  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  लगाया  गया  ।  यह  दोषपूर्ण  था  और  सामास्य  प्रसारण

 हतना  शराब  था  कि  उत्तेजित  भीड़  ने  एक  इंजीनियर  की  पिटाई  की  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्यों  यह
 भटना  हुई  या  नहीं  ।  एक  और  खबर  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि---“कोयम्बटूर  का  उदाहरण  सर्वोत्तम  है

 जहां  से  ट्रांवमीटर  का  उद्धाटन  क  रने  के  बाद  उसी  दिन  उसे  दूसरे  स्थान  पर  भेज  दिया  इस  चाल

 का  पता  तब  चला  जब  कोई  उत्सुक  दर्शक  एल०  पी०  टी०  केन्द्र  से  यह  पत्ता  करने  गया  कि  उनके

 विंजन  सैटों  पर  कार्यक्रम  क्‍यों  नहीं  आ  रहे  केरद्र  पर ताला  लगा  था  ओर  एक  कर्मचारौ  ने  उन्हें
 बतांवा  कि  उपकरण  वहां  से  हटाकर  किसी  अन्य  स्थान  पर  भेज  दिया  गया

 एक  उत्कृष्ट  उदाहरण  और  हमारी  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जनवरी

 1984  में  आसनसोल  में  एक  प्रेषण  केन्द्र  का  उद्घाटन  कर्मचारियों  को  4  महीने  तक  बिलकुल
 वेतन  नहीं  मिला  और  जब  उन्होंने  निदेशालय  से  अनुरोध  किया  तो  उन्हें  उत्तर  मिला  कि  आसनसोल  में

 कोई  एल०  पी०  टी०  ट्रांसमीटर  ही  और  मंत्रालय  में  इतनी  बिगड़ी  कि  कर्मचारी  संघ  ने

 स्वर्गीया  प्रधानमंत्री  और  मंत्रालय  को  एक  अभ्यावेदन  महानिदेशक  दूरदर्शन  ने  24  फरवरी  को

 कर्मचारी  संध  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  न्वनाधिक  रूप  से  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  ऐसी  फ्टनताएं

 हो  रही  थी  और  उन्होंने  वायदा  किया  कि  ये  इसके  निवारण  के  उपाय  अतः  आप  ऐसे  उत्तर

 दीजिए  जिससे  देश  को  विश्वास  हो  सके  ।

 भी  बोी०  एस०  गाडगिल  :  समाचार  पत्रों  द्वारा  प्रकाशित  ऐसी  खवरोदुका  हमने  खंडन  किया  ओर

 उन्हींने  इसे  प्रकाशित  किया  जहां  तक  उनके  द्वारा  पूछे  गए  निजी  मामलों  का  संबंध  एक  मामले

 को  जिसके  आरे  में  सूचता  मिलने  में  समय  मैं  सदन  शेष  मामलों  की  सही  जानकारी

 देनें  की  स्थिति  में  हूं  ।

 जहां  तक  कोयम्बट्र  का  संबंध  यह  कहना  ग़लत  है  कि  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  को  उस
 स्पान  से  हटाया  गया  कोई  स्थानान्तरण  नहीं  हुआ  ।  तक  भोपाल  का  संबंध  वहां  समस्या

 भावाज  के  बारे  में  दी फोटो  साफ  आती  थी  लेकिन  आवाज  नहीं  आ  रही  मैं  सदन  से
 कुछ  छिपाना

 >>  $
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 नहीं  चाहता  ।  हमने  निर्माता  को  पत्र  लिखा  |  कुछ  संचटक  खरीदे  और  उन्हें  बदला  यग्रा  ।  जहां  तक  वेतन

 का  संबंध  जैसा  मैंने  हमें  6  स्थानों  से  शिका  यतें  मिली  हैं  ओर  तुरंत  उनका  निवारण  किया

 तुरंत  नजदीकी  आकाशवाणी  केन्द्र  को  वेतन  का  भुगतान  करने  के  निदेश  दिए  गये  ।  इन  स्थानों  पर  वेतन

 देर  से  दिए  गए  क्‍योंकि  उस  केन्द्र  पर  कोई  इंजीनियर  नियुक्त  अथवा  भेजा  नहीं  गया  था  और  इसीलिए
 उसमें  कुछ  क्लिम्ब  हुआ  ।  अब  वेतन  का  भुगतान  मे  किए  जाने  संबंधी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 कर्मचारियों  को  दो  तरह  की  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  मैं  यह  अर्छी  तरह  जानता

 हूं  तथा  कुछ  करने  का  प्रयत्म  कर  रहा  हूं  । एक  समस्या  आवास  संबंधी  है  क्‍योंकि  कुछ  क्षेत्र  बड़े  दूर-दूर
 हैं  तथा  बहां  आवास  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  मेरे  पूर्व  वर्ती  ने  जिभिन्न  मुख्यमंत्रियों  को  लिखा  था  कि

 इस  मामले  में  हमारी  सहायता  दूसरी  समस्या  यह  है  कि  हम  एक  श्रेभी  के  इंजीनियर  अर्थाति

 सहायक  इंजीनियर  नियुक्त  नहीं  कर  पाए  हैं  क्योंकि  उन  पदों  पर  डिग्रीधारकों  को  अथवा

 धारकों  को  नियुक्त  किया  जाए  इस  संबंध  में  कुछ  विबाद  चल  रहा  मामला  न्यायालय  तक  अब

 हमने  नियमों  में  संशोधन  किया  हमने  उम्हें  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  पास  अनुमोदन  हेतु  भेजा

 अनुमोदन  प्राप्त  होने  पर  हम  उन्हें  नियुक्त

 ह

 क्षी  जी०  जी०  स्थेल  :  भटिडा  में  एक  इंजीनियर  की  पिटाई  के  संबंध  में  आप  क्या  कहना  चाहते

 शी  थो०  एम  ०  गाडपिल  :  जहां  तक  पिटाई  का  संबंध  है  मैं  उस  मामले  में  जानकारी  प्राप्स  करना

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  भटिडा  का  कम  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  चैनल  12  पर  काम  करता

 जालंघर  का  10  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर  चैनल  9  पर  काम  करता  लाहीर  का  ट्रांसमीटर  चैनल

 5  पर  कार्म  करता  तकनीकी  तोर  पर  ये  चैनल  आपस  में  इतनी  दूरी  पर  है  कि  भटिडा  में  कम  शक्ति

 बाले  ट्रांसमीटर  के  कारण  जालंधर  लाहोर  अथवा  भटिडा  के  कार्यक्रमों  में  खललचढड़ने  का  सवाल  ही

 महीं  उठता  उनका  एक  दूसरे  के  कार्यक्रमों  में  बाधा  डालते  की  संभावना  ही  नहीं  है  ।

 झी  के०  पो०  उम्मोक्ष्णल्ष  :  मुझे  खुशी  है  कि  मेरे  विद्वान  मंत्री  महोदय  कर्मचारियों  की

 समस्याबों  के  प्रति  बहुत  जागरूक  लेकिन  मैं  उन्हें  बता  सकता  हूं  कि---मुझे  आशा  है  बहू  मेरी  बात

 बर  विश्वास  करेंगे--मुझे  उन  संबंधित  इकाइयों  के  जहां  कम  शकित  वाले  ट्रांसमीटर  लगे  हैं  कर्मचारियों

 सै  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  उन्होंने  वहां  सुविधाओं  का  अभाव  होने  का  जिक्र  किया  मुझे  विश्वास

 कि  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी  है  कि  अपने  अल्प  वेतन  से  वे  छोठे-छोटे  होटलों  अथवा  किराए  के

 मकानों  में  कुछ  दिनों  अथवा  महीनों  तक  रहने  में  समर्थ  नहीं  है  साथ  उन्हें  उनके  १रियार  की

 उनके  बच्चों  के  स्कूल  आदि  समस्याओं  की  भी  जानकारी  होगी  ।  क्या  मंत्री  महोदय  सदम  को  मह

 आश्वासन  देंगे  कि  वह  स्वयं  इस  समस्या  पर  ध्यान  देंगे  तथा  संस्थागत  ढचि  तथा  समस्याओं  जिनमें

 क्षमंचारियों  की  नियुक्तित  संबंधी  तथा  आस्तबिक  सुविधायें  भी  शामिल  की  जांच  के  लिए  तुरंत  एक

 अध्ययन  दल  नियुक्त  करेंगे  ?

 क्षी  बी०  एन०  गाडलिल  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कर्मचारियों  को

 आवास  विशेषकर  कुछ  सुद्र  क्षेत्रों  में  जहां  मकान  उपलब्ध  तहीं  की  समस्या  है  ।  मैं  नहीं  समझता

 4  हि
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 कि  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  अध्ययन  दल  के  रुप  में  समस्याओों

 दर  मौर  करूंगा  ।

 करी  के०  रामभूति  :  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  की  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  कि  उन्होंने

 देशी  तकनीक  से  कम  शक्ति  वाले  तथा  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  बनाने  का  सराहनीय  काम  किया

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षत्र  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  महोदय  अच्छी  तरह  जानते  हैं

 कि  भारत  सरकार  ने  धर्मपुरी  को  एक  पिछड़ा  जिला  भोषित  किया  इस  क्षत्र  क ेआसपाश्ष  तीन

 मीटर  एक  वैल्लोर  दूसरा  सेलम  में  तथा  तीसरा  बंगलोर  लेकिन  किसी  भी  ट्रांसमीटर  की

 इस  क्षेत्र  तक  पहुंच  नहीं  मैंने  मंत्री  महोदय  को  कई  पत्र  लिखे  हैं  जिनके  मुझे  घिसे  पिटे  उत्तर  मिल

 रहे  मैं  समझता  हूं  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  मेरा  समर्थन  करेंगे  क्योंकि  वह  भी  उसी  क्षेत्र  के  रहने  वाले

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  हुं  कि  क्या  वह  धर्मपुरी  जिले  में  एक  कम  शकिसि  वाला

 मीशन  रिसे  केन्द्र  अथवा  उच्च  शबित  वाला  ट्रांसमीशन  केन्द्र  स्थापित  क  रने  जा  रहे  हैं  तथा  कोदई

 क  नाल  में  उध्च  शक्ति  वाला  ट्रांसमीशन  लगाने  का  काम  भी  बहुत  धीमा  चल  रहा  है  तथा  उसमें  तेंजी

 लाई  जानी  यह  मेरा  विशिष्ट  प्रश्त  है  ते  मंत्री  महोदय  से  इसका  जवाब  चाहता  हूं  ।

 जी  थी ०  एन  ०  गाइगिल  :  जहां  तक  उनके  प्रश्न  के  भाग  का  संबंध  में  उसमें  तीम़ता

 लाते  का  प्रयत्न  करूंगा  ।  जहां  तक  उनके  क्षेत्र  विशेष  में  कूम  शक्ति  वाला  अथवा  उच्च  शक्ति  बाला

 ट्रांससीटर  लगाए  जाने  का  संबंध  मैं  साफ  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मुझे  कई  मांगें  की  गई  हैं  और

 प्रत्येक  संसद  सदस्य  चाहता  है  कि  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  उसी  के  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  की  लेकिन
 हू  किसी

 मानदंड  के  आधार  पर  निर्णय  लेते  हैं  भौर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  अतः  इस  स्थिति  में  यह  नहीं  बता  सकता  कि  ट्रांसमीटर

 अमुक  क्षेत्र  में  लगेगा  या  क्षेत्र  में  । हम  अपनाए  गए  मानकों  अथवा  मानदंडों  के  आधार  पर  निर्णय

 थी  के०  रामसूति  :  मैं  जानना  भाहृता  हूं  कि  मानदंड  कया  है  ।

 हष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  समस्या  का  समाधान  कर  सकता  पूरे  भारत  में  क्या  उपलब्ध

 बस  मुझे  इतना  ही  कहना

 रियायती  दरों  पर  खाशास्नों  को  बिक्री

 *62.  थझरो  थी  ०सोभनाड्रीसबरा  सोभनाडीसबरा  राव  :  क्‍या  खाद्य  प्ौर  नागरिक  वृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  रिप्मायती  दरों  पर  खाश्यान्मों  की  बिक्री  में  कमी  आई  है  जिसके  परिणामस्वरूप
 बाधाननों  का  भारी  भप्डार  जमा  हो  गया  है  (4  1985  का  और  यदि  तो

 .  तैस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  वद्यार  की  बिक्री  में  कमी  हि
 ।

 2)  4  r त्  की  तर  i  ऊ  ऊ
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 का  अधिक  और  किस्म  का  घटिया  होना

 क्या  खाद्यान्न  भण्डारण  के  हर  स्व॒र  पर  होने  बाली  हानि  को  कम  करने  की  दष्टि  से

 एतीय  खाद्य  निगम  और  केन्‍्द्रौय  भाष्डागार  निगम  के  कार्यकरणं  को  सुथ्यवस्थित  करने  कौं  सेरकार  की
 योजना  और

 :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  प्रतिशत  हानि  हुई  और  उससे  कितनी  धनशशि  का

 नुकसान  हुआ
 ?

 लाश  हर  नागरिक  पूर्ति  संत्रो  बोरेमा  एक  विवरण  सभा  के

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 इस  संबंध|में  भारतीय  खाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  भाष्डागार  निगम  के  यार्य  निष्पादन

 की  सरकार  द्वारा  बराबर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विधरण  व

 वर्ष  146.6  में  केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  की
 निकासी  ।  20.9  लाख  मीटरीं  टन

 हुई  अबकि

 के  दौरान  लगभग  लाख  मीटरी  टन  खाधान्तों  कौ  निकासी  हुई  केखीय  पूल  में  पहली

 यह  को  लगभग  लाख  लाख  मीटरी  टन  श्षायास्तों  का  स्टॉक  था  जबकि  भत
 बर्ष  की

 उसी

 तारीख  को  यह  स्टाक  और  लाख  मीटरी  टन

 पिछले  शीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  श्षाद्ध  निगम  द्वारा  कारोबार  की  कुस  मात्रा  (
 खरीद

 बिक्री  )  पर  मूल्य  और  प्रतिशतता  की  दृष्टि  से  ख्ाद्यान्नों  की  कुल  कमी  के  कारण  हुई  हानि  नीचे  दी

 गई  है  :

 1982-83 43.60  2.37

 रुपयों  में  )

 वर्ष  -
 मूल्य  प्रतिशतता

 विन  मिमि  शी  टीम  शमी  शीट शशल्‍नललनीकीरडडशकशनडननकल्‍रीीरिडिल्‍िनिवीनिडडशल्‍िकििनीनिफी  सी न्‍ीन्‍े  प्रश्त  नाल  वि  खा

 3 * 2.28 43.60 2.37 -.. हि 3 ७ ७ ७ ७७७७ आए कु हि झ्ली० बी० सोमनाहीसदरा राब : माननीय अध्यक्ष मंत्री जी ने प्रश्त के भाग को
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 स्तर  स्पष्ट  रूप  से  कहीं  में  दिया  परन्तु  इसका  निजी  अनुभव  है
 **

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  किसो  ओर  प्रकार  से  नहीं  कहलवाना  चाहते  हैं
 ?

 ही  बो०  सोमनाड्शीसबरा  राब  :  उचित  मूल्यों  को  दुकानों  पर  चावल  की  आपूर्ति  अनियमित

 है  और  पूरे  गांव  को  पूत्ति  करते  समय  डीलर  को  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  नहीं  मिल  रहा  मैं

 मानभौय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वे  तथ्थों  का  पता  सभायेंगे  और  प्रत्येक  गांव  में  एक

 ही  बार  में  पर्याप्त  मात्रा  में  रियायती  दरों  का  खाद्यान्त  पहुंचाने  क ेलिए  आवश्यक  कदम

 राव  बोरेगा  सिह  :  एक  तरफ  तो  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  बिक्री  कम  हो  गई  है

 और  दूसरी  ओर  वे  ज्यादा  मात्रा  में  आबंटन  करने  को  बात  कह  रहे  मुझे  यह  बात  समझ  नहीं  आ

 रही  ।

 श्री  बी०  सोभनाड्रोसबरा  राब  :  हम  मात्रा  ज्यादा  करने  के  लिए  नहीं  कर  रहे  हम  तो  गांब

 की  मांग  के  अनुसार  पर्याप्त  मात्रा  में  पूति  करने  के  लिए  कह  रहे

 शाब  बोरेस्क  आप  मांग  वेः  अनुसार  पर्याप्त  मात्रा  में  आवंटन  की  बात  कह  रहे  हैं
 परन्तु

 आपके  प्रश्न  का  भाग  में  तो  यह  पूछा  गया  है  कि  क्या  खाल्ाननों  की  बिक्री  में  कमी  होने  का कारण

 बेचे  जाने  वाले  खासान्नों  की  कीमतों  का  अधिक  ओर  किस्म  का  घटिया  होना  मैंने  कहा  है  कि  बिक्री

 में  कमी  न  तो  इस  बजहू  से  हुई  और  न  ही  खराब  किस्म  की  वजह  से  हुई  क्‍योंकि  स्तर  सुनिश्चित
 करने  का  दायित्व  एक  एजेन्सियों  तथा  डिपोधारी  व्यक्तियों  का  जब  वे  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 डिपुओों  से  खाद्यान्न  उठाते  हैं  तो  वे  इस  बात  का  प्रमाण  पत्र  देते  हैं  कि  जो  खाद्यान्न  बह  वहां  से  ले  रहे  हैं
 उसके  स्तर  से  वे  संतुष्ट  अतः  छ्लाद्यान्त  का  स्तर  खराब  होने  या  भटिया  होने  का  प्रश्न  ही  नहों  है
 ओर  त  ही  ऊंची  कीमतों  की  बजह  से  बिक्री  में  ही  कोई  कमी  आने  का  प्रश्न  है  क्योंकि  खाद्यान्न

 विशेष  रूप  से  आटा  मिलों  को  दिये  जाने  वाले  गेहूं  के  शूल्ण  कम  कर  दिये  गये  पहले  इसका  मूल्य
 208  रुषये  प्रति  टन  था  और  बाद  में  172  रुपये  प्रति  टन  निश्चित  किया  गया  था  जोकि  सावंज॑निक

 वितरभ  प्रणाली  के  लिए  निश्चारित  मूल्य  के  बराबर  हो  ऊंची  कीमतों  के  कारण  बिक्री  में  कमी
 का  प्रश्न  नहीं  उठता

 भी  सोमनाह्रोसबरा  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  खरोद  मूल्यों  तथा  आवंटन  मूल्यों  में  प्रत्येक

 गे  वृद्धि  होती  जा  रही  भारतीय  खाद्य  निगम  अपनी  भंडारण  क्षमता  का  सिर्फ  65  प्रतिशत  उपयोग

 करने  में  ही  समर्थ  ह ैऔर  आधुनिक  चावल  मिलों  की  केवल  27  प्रतिशत  क्षमता  का  ही  उपयोग  किया

 जा  रहा  क्या  सरकार  उपभोक्ता  के  हिल  साधण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भंडारण  एवं  वितरण  लागत
 को  और  कम  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायेगी  तथा  अधिक  कड़ी  कार्यवाही  माननीय

 मंत्री  जी  ने  हमें  बताया  है  कि  गेहूँ  के वितरण  मूल्य  को  कम  कर  दिया  गया  क्या  वे  चावल  का  मूल्य
 भी  कम  क्योंकि  यह  दक्षिण  भारतीयों  का  मुख्य  एवं  अनिवार्य  भोजन  है  ?

 राद  दोरेसा  भारतीय  खास  निगम  के  दामों  वृद्धि  का
 कारण  यह  है  कि  किसानों  को

 |
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 आर  नि
 -  ऊल्‍प८  मै

 का अधिक  खरीद  मूल्य  दिया  जा  रहा  भारतीय  खास  निगम  को  भंडारण  अथवा  खाधाम्म

 लाने  ले  जाने  में  होने  वाले  घाटों  में  कोई  बिशेष  अन्तर  नहीं  आया  है  ?

 श्री  सोभनाडद्रोसवरा  चासीस  लाख  चावलों  की  बोरियां  खरीद  के  समय  संक्रमित  पाई

 राब  बोरेस  सिह  :  इन्हें  भंडार  द्वारा  जैसी  भंडारण  हानि  के  अन्तर्गत  शामिल  कर  लिया  गया

 भारतीय  खाद्य  निगम  खाद्यान्न  की  साने-ले  जाने  तथा  भंडारण  व्यवस्था  के  बारे  में  बहुत  से  कदव

 उठा  रहा  ज्यादा  सतकंता  बरती  जा  रही  है  और  हम  निरन्तर  स्थिति  की  समीक्षा  कर  रहे  हम

 कीमत  को  कम  करना  चाहते

 श्री  सोमनाह्रीसवरा  राब  :  क्या  वे  गेहूं  को  भांति  ही  चाबल  की  कीमतें  भी  कम  करेंगे  ?

 राब  बोरेसत  अभी  भी  चावल  की  कीमत  बहुत  ही  कम  सरकार  को  सावंजमिक

 वितरण  प्रणाली  द्वारा  चावल  की  बिक्री  से  66  रुपये  प्रति  क्रिबिंटल  हानि  उठाना  पड़ती  चावल  और

 गेहूं  क ेबिक्री  मूल्य  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  है  और  संशोधन  किया  जाता  है  भर  ऐसा

 करते  समय  सरकार  की  कुल  लागत  और  लोगों  विशेषकर  गरीब  वर्गों  की  क्रय  शक्ति  की  क्षमता  को

 ध्यान  में  रखा  जाता

 3]

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  सेन्द्रल  गवनंमेन्ट  के  जो  वेयर-हाउसेज  हैं  वहां

 पर  होने  वाले  भ्रष्टाचार  और  गड़बड़ी  को  शिकायतें  हमारे  पास  आई  उन  बेयर-हाउसेज  से  मेहूं
 फ्लोर  मिल्स  को  भी  दिया  जाता  है  और  फेयर  प्राइस  शाप्स  को  भी  दिया  जाता  वहां  जो  अच्छी

 क्वालिटी  का  गेहूं  होता  है  वह  फ्लोर  मिल्स  वाले  4-5  रुपया  पर  बेंग  ब्राइव  देकर  इश्यु  करा  ले  जाते

 दूसरी  ओर  जो  फेयर  प्राइस  शाप्स  वाले  उनका  प्राफिट  चूकि  सिमिटेड  होता  इसलिए  उनको  जो

 भी  गेहूं  म्रिलता  है  उसी  को  लेकर  उन्हें  जाना  पढ़ता  इसीलिए  फेयर  प्राइस  शाप्स  द्वारा  सप्लाई  किए

 गए  अनाज  की  क्वालिटी  अच्छी  नहीं  होती  है  क्योंकि  उनको  वहां  से  बचा  हुआ  रही  माल  उठाकर  लाता

 पड़ता  इस  तरह  से  जनता  को  अच्छी  क्वालिटी  का  गेहूं  नहीं  मिलता  है  ।

 भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  एक  दूसरी  शिकायत  यह  है  कि  वेयर  हाउक्तेज  में  शार्टेज  के  बारे  में  एक

 पसेन्टेज  फिक्स  होती  अध्यक्ष  जैसे  वेदर  का  सवाल  होता  बरसात  के  अन्दर  घटता

 नहीं  बढ़  जाता  है  वह  लोग  कया  करते  हैं  कि  यों  ही  मैनिपुलेशन  कर  के  वह  जो  मास  है  वह

 निकाल  लेते  हैं  और  भेजते  नहीं  जिसनी  शार्टेज  उन  को  परमिटेड  है  उतना  उसमें  से  निकाल  लेते

 तो  इस  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  क्या  स्वयं  ध्यान  देकर  कोई  प्रयत्न  करेंगे  ?

 राब  बीरेस  मातनीय  सदस्य  की  बात  को  मैं  बिलकुल  मानता  मैं  स्वयਂ  ध्यान  देकर

 इस  को  कम  करने  को  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।
 |

 जद्टां  तक  ईशयू  का  सबाल  अलग-अलग  डिपो  रोलर  मिल्स  के  लिए  और  पशिलिक  डिस्ट्रीम्यूरर
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 Oe भ:अ  औ
 सिस्टम  के  लिए  नहीं  बनाए  जा  पह  मुमकिन  नहीं  ईश्यू  तो  एक  ही  जगह  से  उन्हीं
 गोदामों  से  होमा  ।  लेकित्‌  रोलर  मिल्स  के  लिए  गेहूं  का  कायदा  यह  है  कि  दो  तिहाई  और

 कैटेगरी  का  गेहूं  रोलर  मिलों  को  लेना  पढ़ता  है  और  एक  तिहाई  ए  और  बी  कंटेगरी  का  लेगा  यड़ता  है
 क्योंकि  रोलर  फ्लावर  मिल्स  उस  को  धो  सकती  साफ  करः  सकती  और  उस  कैटेगरी  का  मेहूं
 अगर  थोड़ा  खराब  है  तो  पीसने  से  पहले  उस  को  कर  सकती

 लेकिन  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  लिए  सिर्फ  ए  और  बी  कैटेगरी  का  गेहूं  ही  ईश्यू  होता  है

 और  उस  में  जैसा  मैंने  पहले  बताया  जो  एजेंसी  से  आती  हैं  उनसे  सर्टिफिकेट  मांगा  जाता  है  कि  यह
 क्वालिटी  ठीक  है  ओर  उसके  बाद  हर  रिटेलर  को  एक  सील्ड  सँम्पल  रखना  पड़ता  हैं  कि  जो  फूड  ग्रेन

 वह  बेच  रहा  एफ  सी  आई  से  किस  क्वालिटी  का  वह  ले  उसको  देख  कर  ग्राहक  कम्पेयर  कर

 सकता  उसके  बावजूद  भी  अगर  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें  तो  उसकी  शिकायत  की  जा  सकती

 उसमें  जो  आदमी  पकड़  में  आ  जाता  है  उसको  सजा  दी  हम  लोग  पश्लिक  को  बार-बार  इसके

 सिए  आगाह  करते  रहते  हैं  ओर  कोशिश  करते  रहते  हैं  कि  यह  भ्रष्टाचार  कम  इसमें  सबके  सहयोग
 की  जरूरत

 ]

 शी  एस०  कृष्ण  केरल  सरकार  चावल  की  खराब  किस्म  की  पूर्ति  के  बारे  में  बरावर

 ही  शिकायत  करती  आयी  जो  चावल  दिया  जाता  है  उसे  वे  अपनी  भाषा  में  रन  राइसਂ  कहते  हैं
 उसके  स्थान  पर  केरल  को  राइस  को  आवश्यकता  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि भारत  सरकार

 श्सु  बारे  मेक्या  चाहती  बह  हमेशा  की
 समृस्या

 बन  गई  है  ।

 शाब  बोरेस  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  के  लिए  केरल  को  काफी  मात्रा  में  चावल

 की  भापूत्ति  की  गई  मेरे  विचार  से  केरल  उन  कुछ  राज्यों  में  से  एकं॑  है  जिन्हें  चावल  काफी  मात्रा  में

 दिया  जा  रहा  हमारी  वितरण  प्रणाली  में  पहला  नम्बर  पश्चिम  बंगाल  ओर  मेरे  विचार  से  दूसरा
 नम्बर  केरल  का  आता

 थी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  के  रल  को पर्याप्त  मात्रा,में  चावल  दिया  जा  रहा  है  या  इसमें

 मतभेद  हो  सकता  किन्तु  मेरी  वर्तमान  शिकायत  चावल  भी  बढ़िया  किस्म  न  होने  के  बारे  मैं

 शाब  बीरेगा  सिह  :  मैं  इसके  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  आपने  उसे  सुना  नहीं  कि  खाद्यान्न

 ले  जाने  वाली  एजेंसियां  उसकी  किस्म  की  भी  जांची  करती

 भी  के०  पी०  उम्मीकृष्णन  :  यह  उम्रकी  शिकायत  नहीं  यह  पहले  हो  संक्रमित  है  परभ्तु  स्तर
 भी  बटिया  ५

 र्

 राय  दीरेशा  यह  वही  बात  है  जो  आप  कह  रहे  हैं  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  अगर
 सी  को  दिये  जाने  वाले  छा्यान्त  की  किस्म  अच्छी  नहीं  है  तो  गे  उसे  लेने  से  इन्कार  कर  सकते

 भो  प्रमल  यदि  वे  उसे  अस्योकार  करते  तो  उन्हें  कुछ  भी  महीं  मिलता  ।
 )

 है

 हि

 ।



 मौखिक  उत्तर  ।8  1985

 राज  बीरेख  अगर  उस  किस्म  को  एजेन्सी  लेने  स ेममा  करठी  हैं  तो  राज्यों  को  अम्य

 किस्म  दी

 झो  के०  पो०  उन्मोकष्णन  :  क्या  आपको  शिकायतें  मालूम  हैं  ?
 बन

 शाथ  शी रेस  सिह  :  उन्होंने कोई  लिकायत  विशेष  नहीं  दी  यह  आम  शिकायत

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बह  बोल  रहे  हैं  भोर  माननीय  सदस्य  को  जवाब  दे  रहे  आप  इस  तश्ह  से

 पधान  नहीं  डाल  सकते  ।  )

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  कृपया  बेठ  जाइये  मुझे

 शाय  धो रेगत्र  सिह  :  मुझे  केरल  सरकार  की  किसी  शिकायत  विशेष  के  बारे  में  मालूम  नहीं  है  कम

 से  कम  पिछले  कुछ  हफ्तों  से  जब  से  मैंने  कायं-भार  सम्भाला  परन्तु  मुझे  मालूम  है  कि  केरल  को  हरेक

 महीने  अत्यधिक  मात्रा  में  बावल  की  आपूर्ति  की  जाती  है  किन्तु  हमारे  नियमों  के  अनुसार  अगर  राज्य

 सरकार  को  चावल  अथवा  गेहूं  की  किस्म  अस्वीकार्य  होती  उस  अवस्था  में  राज्य  एजेन्सियां  तथा

 घारतीय  खाद्य  निमम  के  अधिकारी गण  संयुक्त  रूप  से  इसकी  जांच  करते  हैं  तो  उस  ख्ाध्षान्त  को

 कार  किया  जा  सकता  ओर  फिर  राज्य  को  स्वीकायं  अच्छी  किस्म  का  अनाज  उपलब्ध  कराये  जाने

 के  लिए  वेक्लपिक  व्यवस्था  की  जाती  है।***  )  किसी  पर  भी  खाद्यान्न  को  किस्म  के

 बारे  में  दबाव  दालने  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 )

 भ्रो  सोमतह्रोसबरा  यह  बात  इस  वारिक  प्रतिवेदन  में  कही  गई  है  |.  राज्य  सरकार  के

 पस  भारतीय  श्षाद्य  निगम  द्वारा  दिये  गये  खाद्यान्न  को  स्वीकार  करने  के  अतिरिक्त  और  कोई  विकल्प

 गई
 होता

 राब  बओरेमा  सिह  :  मैंने  इसे  जोर  से  कहा  )

 विशिष्ट  ह्रौज्ञोगिक  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु

 झस्तर्राष्ट्रीय  भ्रम  संगठन  की  शहायता

 *$63.  श्री  झागग्द  सिह  ]
 अर .

 |

 :  क्‍या  भ्रल  आंधी  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे

 भरी  महेमा  सिंह
 ्््ि

 क्या  पिछले

 दिसम्बर में भोपाल में हुई पर्यावरणीय दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सरਂ हु
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 कार कै  विशिष्ट  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु  अंतर्शाष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  सहायता  मांयी

 और

 (@)  यदि  हां  ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रदूषण  प्रवण  क्षेत्रों  का  चयन

 करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  कौ  सहायता  तथा  सलाह  का  लाभ  उठाने  के  लिए  अब  तक  ु
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अभ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संग्रठ॑न  ज़ेनेवा  के

 व्याक्शायिक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  के  डा०  जी०  क्‍लीसच  ने  के  प्रथम  ध्प्ताह  में

 हमारे  देशु  का  दौरा  किया  और  उन्होंने  उस  तकनीकी  सहायता  के  बारे  में  ब्रियार-विमर्श  जो
 अन्तर्राष्ट्रीय  अम  संगठन  प्रदान  कर  सकता  इल  सम्बन्ध  में  ओर  विचार  विमर्ज  इस  मंत्रासय  के

 अधिकारियों  ने  जेनेवा  में  किए  ।  दो  विशेषज्ञ  सदस्यों  वाल्रा  एक  मिशन  शीघ्र  हीं  भारत  का  दौरा

 करेगा  |

 विवरण  संलग्न

 ह  विधरण

 भोपाल  में  औद्योगिक  दुर्घटना  के  बारे  में  समाचार  की  जानकारी  जैसे  ही  अंतर्सष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 को  अन्सर्राष्ट्रीय  भ्रम  जेनेवां  से  यह  संदेश  प्राप्त  जिसमें  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  करने  ओर  भारत  सरकार  को  व्यायसामिक  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  जोर  कार्य  पर्यावरण  के
 क्षेत्र  में सलाह  जो  उपयुक्त  का  आश्वासन  दिया  नया  डरें०  जी०

 व्यावसायिक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  आई०  एल०  जैनेवा
 ने  के  प्रथम  सप्ताह

 में  भारत  का  दौरा  किया  और  रसायन  विभाग  तथा  पर्यावरण  विभाग  के  अधिकारियों  के  सत्र  ढैठलें
 इसके  डॉ०  क्लीसच  ने  श्रम  के  साभ  अन्तिम  बैठक  की  और  निम्नलिखित  निर्भय

 लिए  गए  ;

 आई०  एल०  ओ०  उस  विशेषज्ञ  का  पता  जो  केद्धीय  श्रम  मंत्रालय  कारखाना
 सलाह  सेवा  और  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  क ेमहानिदेशक  तथा  कुछ  चयनित  राज्य  सक्कारों  के  साथ  प्रारंभिक
 विद्यार  विमअ्ज  तक्कि  उन  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  जा  जिनमें  अम्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के
 अन्तवंत  कार्य  दशाज्षों  और  पर्यावरण  के  सुधार  के  लिए  तकनीकी  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 प्रस्तावित  परियोजना  दो  अवस्थाओं  में  हो  सकती  प्रथम  अवस्था  भोपाल  दुषंटना  द्वारा
 उत्पन्न  असाधारण  स्थिति  के  कारण  होने  वाली  तत्काल  आवश्यकताओों  से  संबंधित  हो  सकती  दूसरी
 भवश्था  उद्योग

 और  श्रमिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  तथा  शिक्षा  हेतु  इन्फास्ट्रकंचर  बनाते  के  खिए  लम्बी
 अवधि  की  सहायता  दे  सकती

 2.  सरकारी  स्तर  पर  हुए  विधार-विमर्श  और  डॉ०  क्‍्लीसच  द्वारा  आई०  एल०  ओ०  को  दी

 पई  रिपोर्ट
 के  अनुसरण  आई०  एल०  ओ०  दो  विशेषज्ञों  वाला  एक  मिशन  भेज  रहा  है  जो  इस  माहेके

 है

 ःू



 उत्तर

 न्‍
 18  1985  -

 रत

 अंत  में  और  1985  के  शुरू  में  भारत  आई०  एल०  ओ०  या  अन्य  अस्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों
 ह्वारा  सकनीकी  सहायता  की  सीमा  और  डुसके  स्वरूप  का  पता  केवल  मिशन  की  रिपोर्ट  तथा  प्रस्तावों  के

 प्राप्त  होने  के  बाद  ही

 3.  तकनीकी  सहायता  के  लिए  हमने  जिन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  उनमें  निम्नलिखित  शामिल

 खत  रमाक  उत्पादन  प्रक्रियाओं  जिसमें  रसायन  उद्योग  भी  शामिल  मुख्य  जोखिम

 नियंत्रण

 उद्योग  की  ड्रोछिमपूर्ण  प्रक्रियाओं  में  विशिष्ट  आपातिक  मप्मलों  में  सेवा  प्रदान  करने के

 लिए  राष्ट्रीय  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  या  विशेषज्ञों  को चयन  करने  के  लिए  मानदंड

 की

 श्यावसायिक  स्वास्थ्य  के  निवारक  और  मानीटरिंग  पद्धति  के  बारे  में  परियोजना  प्रस्ताव

 )  को  तैयार

 रसायन  सुरक्षा  संबंधी  और/या  विशेष  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  ।

 4.  उद्योग  तथा  जहरीली  यग्रेस  औरਂ  जोखिमपूर्ण  प्रक्रियाओं  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले

 वरणिक  प्रदूषण  को  नियंत्रण  करने  और  उसे  रोकने  की  अत्यावश्यकता  के  बारे  में  सरकार  सजग

 अन्तर्राष्ट्रीय  धरम  संगठन  की  सिफारिशों  क ेआधार  पर  योजनाਂ  के  तैयार  होते  उसे

 लागू  करने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  किए

 थी  ध्रामंद  सिह  :
 माननीय  मंत्री  जी

 ने तकनीकी  सहायता  के  |लिए  क्षेत्रों  का  चयन

 कर  लिया  उत्तर  प्रदेश  में  अधिकतर  शराब  के  कारखाने  सुरक्षा  नियमों  का  पालन  नहीं  करती  हैं

 जिसके  परिणामस्वरूप  अत्यधिक  प्रदूषण  होता  वो  जानबूझकर  हन  नियमों  का  उल्लंधन  करते  हैं

 और  शराब  कारश्षानों  से  होने  वाला  प्रदूषण  बहुत  अधिक  बढ़  रहा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 क्या  इन  शराब  कारखानों  के  लिए

 भी  तकनीकी  सहायता  दी  जायेगी  तथा  सभी  शराब  कारशाता

 मालिकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ताकि  वे  नियमों  का  पालन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 श्री  टी०  अंजेया  :  अध्यक्ष  इन  तमाम  किस्म  के  हालात  के  जिए  सोगों  को  हम्स्ट्रक्शन्स
 दी  गई  हैं  ओर  हम  लोग  भी  कुछ  स्टैप्स  ले  रहे  हैं  । जहां  तक  हो  हमारी  कोशिश  होगी  कि  ऐसे

 इंसिडेंट  न  कानपुर  ओर  मद्रास  में  जो  लेबर  इन्स्टीचूट्स  इन  इंस्टीचूट्स  में  ट्रेनिंग  के

 बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  ताकि  आगे  कोई  इस  तरह  का  बाक्‍या  न  हो  ।  चाहे  गवर्ममेंट  फैक्ट्री  हो

 चाहे  प्राइवेट  फैक्ट्री  या कैमिकल  फैक्ट्री  यदि  किसी  भी  जगह  पर  इस  तरह  का  वाक्‍्या  होता

 एक्शन  लिया  जाएगा  ।

 [  प्रमवाद  |
 औ
 झानन्द  सिह  :  हाल  ही  में  काफी  संख्या  में  फैक्ट्रियां  बंद  हो  गई  क्या  यह  तष

 13  '  .
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 है  कि  वर्तमान  अथवा  राज्य  कानूनों  के  अन्तर्गत  लगभग  20  उद्योग  बंद  हो  क्या  सरकार  ने

 इन  कामूनों  को  बेहतर  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  कोई  और  संशोधन  परिवतंन  करने  पर  विचार

 किया  है  ।

 श्री  टी०  अंजेदा  :  अध्यक्ष  पच्चीस  फैक्ट्रीज  जो  क्‍्लोज़  किया  इसकी  हमारे

 पांस  कोई  जानकारी  नहीं  इस  बारे  में  यदि  आप  अलग  से  सवाल  पूछेंगे  कि  क्‍यों  बलोज़  किया  गया

 इसके  कारण  कया  इसको  किस  तरीके  से  चालू  करना  तो उसका  जवाब  दिया  जा  सकता

 ]

 झो  महेल्न  सिह  :  महोदय  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद

 हम  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  प्रभावी  परन्तु  इस  तरह  की  घटना  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने

 के  लिए  क्या  पूर्वोपाप  किए  जा  रहे  हैं  ?  दूसरे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  राष्ट्रीय  और  राज्य  सरकार

 स्तर  १२  बतंमान  नियम  सुरक्षा  उपाय  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  और  क्या  वे  पूर्वोपाय  करते  हैं  अथवा  नहीं

 भौर  अगर  ये  नियम  पर्याप्त  हैं  तो  कितने  उद्योगों  को  इन  सुरक्षा  उपायो  का  पालन  न  करने  के  लिए  सजा

 दी  गई

 प

 झी  टी०  अंजपा  :  अध्यक्ष  हर  स्टेट  को  इसके  बारे  में  इन्स्ट्रक्शन्स  दी  गई  हैं  ।  इसके

 बारे  में  सारी  स्टेट्स  से  रिपोर्ट  नहीं  आई  भोपाल  की  तरह  आइन्दा  कोई  इंसिडेंट  न  यदि  होगा

 तो  उस  को  पनिशमेंट  दी  जाएगी  ।  ॥

 एक  लाननोथ  सदस्य  :  इन  पिछले  दो  महीते  में  कितना  दिया  है  ?  ही

 भ्रो  टी०  अंजेमा  :  सवाल  यह  तहों  है  कि  दो  महीने  में  कितना  दिया  गया  है  ।  यह  सप्लीमेंट
 क्वैश्यन  यह  एक  अलग  प्रश्न

 ]  +

 हाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  गीता  जी  ।
 ॥

 क्षोमतो  थिमा  घोष  पोस्थासी  :  मेरा  नाम  विभा  धोष

 प्रध्यल्त  महोदय  :  मैंने  सोचा  ये  उनको  कुर्सी  है  क्योंकि  इस  कुर्सी  पर  वही  बेड़ती

 ओी  महेस्त  सिह  :  संबंधानिक  नियमों  के  क्रियान्वयंस  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?  क्‍या  उन्हें

 लागू  कर  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  ?

 ]  ५  ह
 झरी  टी०  अंजेया  :  हम  जानते  हैं  कि  स्टैचुटरी  सुल्ज  लेकिन  उनका  इम्प्लीमेंटेशन  करना

 जहां  वायोलेशन  हो  रहा  उसके  ऊपर  प्रासीक्यूशन  करना  है  )

 ]

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए'*'ठौक

 .  #  13
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 आोमतो  विमा  घोष  गोस्थामौ  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  बड़े  शहरों  में  जैसा  कि
 बम्बई  तथा  दिल्ली  में  जो  प्रदूषण  की  समस्या  है  और  कई  शहरों  में  जहां  पर  प्रवूषण  बहुत  ही

 विस्तृत  रूप  में  फैल  चुका  है  उस  पर  भी  ड्यान  दिया  जाना  वातावरण  प्रवृषण  न  सिफे

 गिक  स्रोतों  से
 होता  अपितु  अन्य  स्रोतों  स ेभी  होता  क्‍या  इस  क्षेत्र  को  भी  तकनीकी  सहांवसा  -

 देने के लिए चुमा गैया है ? झी टी० अंजेया : आपने एनवायरनमेंटल पाल्यूशन के बारे में कहा इसका सर्वे कर रहे हैं । [ श्रमुधाद ] ह शोसतो विभा धोष गोस्वामी : सभी बे शहरों में सर्व क्षण करवाया जा रहा है । मेरे विचार उन्होंवे यही कहा है । धध्यक्ष महोइय : जी भी सुरेश कुरुप : मैं माननींय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्रीजी को अलवई मैं ए० सी० फैक्ट के अमोनिया संयंत्र की जोर्ण-शीर्ज़ अवस्था के बारे में जानकारी है । इससे कोचीन के लोगों तथा श्रमिकों को गम्भीर ख्षतरा पैदा हो रहा है । करो टी० अंजया : यह स्टेट गवनंमेंट के पर्य्यू में हे । झाल्‌ उत्पादकों को हुई हामि +* 64. श्री अनिल असुई 0 क्या कृषि शौर प्रामीण विकाल मंत्री यह बताने की कृपा भरी सत्यगोपाल पिश् | करेंगे कि : क्‍या सरकार को देस के विभिन्न भागों में आलुओं की धवराहटपूर्ण बिक्री की जातकारी है जिसके कारण आल्‌ उत्पादक भारी हानि का सामना कर रहे यदि तो तत्संबंधी क्या और ॥ आम उत्पादकों को बचने के लिए सरकार ने क्‍या कदम उठाए हैं ? कूषि और प्रामीण विकास मंत्रों से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य जिन्होंने आल्रुओं के मूल्यों में गिरावट की सूचना दी के मर्श से सरकार ने आम औसत किस्म के आलुओं की 50 रुपये प्रति क्विटल की दर से धीजार में क्षरीद करने की अनुमति दी थी और इससे होने बाली हाति को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बरावर-बताबर बहन किया जाता बाद पश्चिम बंगाल सरकार के विज्ेव अनुरोध पर पश्चिम बंगाल में भी
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 आलुओं  की  बाजार  में  खरीद  करने  की  अनुमति  इस  शर्त  पर  दे  दी  गई  कि  भारत  सरकार  और  पश्चिम

 बंगाल  रु  रका  अन्य  राज्यों  की  50  रुपये  प्रति  क्विटल  के  समर्थन  मूल्य  के  आधार  पर  होने  वाली

 हानि  को  बराबर-बराबर  वहन  सभी  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  किसानों  की

 सहायता  के  लिए  बाजार  सम्बन्धी  मध्यस्थता  की  इस  योजना  से  लाभ  इन  ग्रज्ञालनों  के

 परिणाम  निकले  किसासों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  प्रगति  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती

 भरो  झतिल  बस  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा  कि  राज्यवार

 कितती  मात्रा  में  आलू  खरीदे  गए  हैं  तथा  आपके  मंत्रालय  ने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कितनी

 राशि  दी  है  ॥|  न्भज श्तै

 मेरे  प्रथम  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  है  कि  इस  वर्ष  आलू  के  निर्यात  में  दुत  कार्य क्रम  के  बारे  में

 आश्वासन  का  क्या  बसा  ?

 भ्री  बूटा  सिह  :  यह  योजना  राष्ट्रीय  स्तर  राज्य  स्तर  राज्य  सरकारी

 शन  संघों  ओर  प्राथमिक  सहकारी  विपणन  सोसाइटियों  के  माध्यम  से  उन  राज्यों  कार्यरत  है  जिनमें

 आलू  का  उत्पादन  होता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  यह  19  1985  को  प्रारम्भ  की  पंजाब  में

 ।8  1985  को  हिघ्वाशल  प्रदेश  में  7  फ़ुरव  री  को  तथा  पश्चिम  बंगाल  को  इसे  12  मार्च  से  शुरू
 करने  का  प्राधिकार  दिया

 ढ

 जहां  तक  खरोद  की  गई  मात्रा"का  संबंध  उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  विपणन  संघ  एवं

 प्राथमिक  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  8369  क्विटल  माल  खरीदा  प्राथमिक  सहकारी

 समितियां  ]  जिलों  में  कार्यरत  उनके  नाम  है

 जौनपुर  और  इन  जिलों  में  39  बिक्री  केन्द्र  स्थापित

 किए  गए  इसके  अलावा  बरेली  और  अलीगढ़  जिलों  में  नेफिड  कार्य  कर  रहा
 पंजाब  में  पांच  जिलों  अर्थात  फगवाड़ा  और  कपूरथला  इस

 का्यंत्रम  के  अग्तगंश  आते  हैं  ।  राज्य  में  ओर  प्राथमिक  विपणन  समितियों  के  माध्यम
 से  कार्य रत  पंजाब  में  सहकारी  हरा  86200  क्विटल  मास  तथा  इसे  38924  क्विटल

 मान्न  प्राप्प्हो पाया  )
 ~

 कं

 हिसाचल  प्रदेश  में  राज्य  विषणन  संध  के  माध्यम  से  9341  क्विंटल  माल  लिया  जा  श्का

 पश्चिम  बंगाल  में  8000  क्विटल  माल  खरीदा  जा  चुका

 उक्त  राज्यों में  कुल  क्वरीदे गए
 ।

 बचत  किए  गए  माल  की  मात्रा  1.87
 लाख  क्विटल

 भ्रो  श्रनिल  बसु  :  इस  वर्ष  आलू  के  निर्यात  सम्बन्धी  दुत  कार्यक्रम  को
 क्या  स्थिति  है  ?

 धो  जूटा  सिह  :  इस  समय  हम  सस्ते  मूल्य  पर  माल  बेचते  पर  विवश  किसानों  की  मदद  कर
 अभी  पूरी  फसल  आनी  बाकी  फसल के  प्रारम्भ  में  ही  मूल्य  धटने  लग  |  अतः  इस  समय

 ।  छह
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 निर्यात  का  प्रश्न  संगत  नहीं

 ह

 एक
 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  आश्वासन  बयों  देते  हैं  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  हम  किसानों  की  मदद  करते  यदि  संभव  हुआ  तो  निर्यात  भी  करेंगे  ।

 श्री  भ्रनिल  बसु  :  आलू  का  अति  क्विटल  लाभप्रद  मूल्य  क्या  होना  चाहिए  ?  आपने  50  रुपये

 प्रति  क्विटल  का  मूल्य  किस  आधार  पर  तय  किया  ?

 भी  बूटा  सिह  :  जेसा  कि  आपको  पता  है  कृषि  मूल्य  आयोग  शीघ्र  नष्ट  होने  वाली  वस्तुओं  के

 मूल्य  निर्धारित  नहीं  करता  ।  वे  मुख्य  फसलों  के  मूल्य  निर्धारित  करते  फिर  भी  भारत  सरकार  ने

 राज्य  सरकारों  के  साथ  परामझ्म  के  द्वारा  बहुत  सी  वस्तुओं  जैसे  आलू  प्याज  तथा  अन्य  नष्ट  होने  वाली

 बस्तुओं  के  मूल्य  तय  किए  इन  वस्तुओं  के-मूल्य  निर्धारित  करना  कृषि  मूल्य  भ्रायोग  का  काय॑  नहीं

 है  ।  वास्तव  में  यह  लाभप्रद  मू  लय  नहीं  इनका  उद्दें  श्य  है  कि  किसानों  को  कठिनाई  के  का  माल  की

 बिक्री  न  करनी  पढ़ें  ।  ह

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  हमारे  देश  के  आलू  पैदा  करने  वलि  किसान  धन्यवाद  के  पात्र  हैं

 इस  वर्ष  अच्छी  फसल  पैदा  की  परन्तु  इसका  दुभग्यंपूर्ण  पहलू  यंह  है  कि  गांवों  में  उनको

 आम  के  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  पा  रहे  |  इसका  दूसरा  दुभ  ग्यपूर्ण  पहलूਂ  यह  है  कि  सरकार  ने  आलू  का

 मूल्य  50  रुपये  प्रति  विवटल  निर्धारित  किया  वे  50  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  आलू  की  कषीदे

 करेंगे  जोकि  उत्पादक  मूल्य  से  कम

 दूसरी  बात  यह  है  कि किसान  लोग  विरकाल  तक  आलू  रख  नहीं  सकते  क्योंकि  यह  नश्वर

 होने  वाली  वस्तु  है  ।  यदि  वे  आलू  को  शीतागार  में  रख  पायें  तो  उन्हें  ऊंचा  मूल्य  मिल  सकता  मैं

 सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  देहातों  में  सरकार  ने  शीतागार  बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 ताकि  आल  पैदा  करने  वाले  किसान  ऊंचा  मूल्य  प्राप्त  कर  सकें  ।

 कली  बूटा  सिह  :  जंसाकि  मैंने  माननीय  सदस्य  के  पहले  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  कि  नश्वर

 वस्तुओं  जैसे  आलू  प्याज  के  मूल्य  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित  नहीं  किए

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  भारत  सरकार  के  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  राज्य  सरकारों  के  निवेदन

 पर  प्याज  और  आलू  की  खरीद  में  मदद  करने  लगी  इस  मामलों  की  क्रियास्िति  के  सिए  नेफिड  को

 नियुक्त  कियः  गया

 जैसाकि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  यह  प्रणाली  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  तैयार

 बे

 की  गईतवा  .

 इनसे  होने  वाली  हानि  केन्द्र  तथा  राज्य  में  बराबर-बराबर  वहन  की  जाएगी  ।  इस  बारे  में  तीति  यह  है

 कि  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  दिलाने  के  लिए  मंडियों  में  स्थाई  व्यवस्था  रहे  ।

 माननीय  सदस्य  इसका  औचित्य  जानना  चाहते  सभा  मेरे  साथ  सहमत  होगी  कि  फसल
 ॥'

 आगमन  पर  उत्तर  प्रदेश  में  मूल्य  30  रुपये  प्रति  गिवटल  पंजाब  में  30-35  रपए-अ  ति  बिंवट
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 हिभा  चल  प्रदेश  में  जहां  पर  कि  आलू  बीज  के  लिए  होता  30  रुपये  प्रति  इसी  कारण  कृषि
 मंत्रालय  ने  सम्बद्ध  सरकारी  के  साथ  परामर्श  द्वारा  इत  आंकड़  पर  जो  कि  वास्तव  में  लामभप्रद  .

 मूल्य  नहीं  परन्तु  इससे  किप्षानों  की  विवशता  से  माल  बेचना  नहीं  पड़गा  ।

 50  रुपये  प्रति  क्विटल  का  मूल्य  पश्चिम  बंगाल  सह्वित  राज्यों  पर  लागू  होगा  ।

 शीतागार  के  बारे  मे  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  थे  सहमत  हूं  कि  आलू  की  सहकारी  बिक्री

 के  लिए  लगभग  3  लाख  टन  को  क्षमता  वाले  शीतागार  स्थापित  किए  आलू  का  उत्पादन  करने
 वाले  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  राज्यों  में  एन०  सी०  डी०  सी०  विश्व  बंक  के

 योग  से  सहकारी  क्षेत्र  में  शीतागार  स्थापित  करने  में  सहायता  कर  रहा  है  ।  इस  योजता  के

 मेंत  4000  टन  की  क्षमता  वाले  22  शीतागार  पहले  ही  स्थापित  हो  चुके  88  शीतागार  निर्माण  के

 विभिन्‍न  चरणों  में  मैंने  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  88  शीतागारों  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा
 किया  जाए  ताकि  किसानों  को  हानि  न  उठानी  '

 झ्रप्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  रहा  हूं  कि आप  बहुत  आगे  की  ब।त  कर  रहे  हैँ  । आप  इन  वस्तुओं  के

 लिए  लाभप्रद  मूल्य  क्यों  नहीं  निर्धारित  करते  क्योंकि  ये  भी  कृषि  उत्वाद  निश्वय  ही  एक  बात  और

 होनी  चाहिए  ।  हमें  फसल  आने  से  पहले  पूरी  तरह  तंयार  होना  तैयारी  के  किसी  कार्य  को

 अप्लूरा  नहों  रहना  भाशा  है  आप  भविष्य  में  ये  का्यंबाहियां  करेंगे  ।

 श्री  कूटा  सिंह  अ।प  इस  वात  को  प्रश्न॑त्ता  करेंगे  कि  पहली  बार  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को

 स्थायो  आदेश  आरी  किए  हैं  कि  भविष्य  में  वे  केन्द्र  की  अनुदेशों  की  प्रतीक्षा  न  यदि  किसी  वस्तु
 के  मूल्य  कम  रहते  हैं  तो  ही  मंडियों  में  आ  जाना  ये  अनुदेश  हमने  पहले  ही  जारी  कर

 दिए  हर  बार  हमारे  आदेश  आवश्यक  नहीं  है  ।  यदि  वस्तु  के  मूल्य  बाजार  में  कम  रहते  हैं  तो  उन्हें
 किसानों  की  सहायता  के  लिए  मंडियों  में  आ  जाना  चाहिए  ।  हमारा  यह  सुझाव  )

 भी  डी०  बो०  पाठिल  :  मैं  मंत्रो  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यवार  कितने  केन्द्र

 हुए क्या यह सच है कि स्थापित किए केन्द्रों की सख्या बहुत कभ प्‌ श्री बूटा सिह : मैं मुख्य आलू उत्पादक राज्यों के जिलों एवं खोले गए केन्द्रों के बारे में कारो पहले ही दे चुका यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे पास विस्तृत जानकारी यदि मैं उसे रैरा पढ़ता हूं तो उस पर अधिक समय लगेगा । भरी प्रिय रंजन दास मुंशी : पश्चिमी बंगाल में पिछले आठ महीनों से राज्य में राजनीतिक देसी द्वारा शरू गई हड़ताल के परिणाम स्वरूप शीतागार बंद पड़े हैं तथा किसानों को हानि ह्दो रही । क्या मंत्रों महोदय राज्य सरकार को राय देंगे कि को पर्याप्त रुप से क्षतिपूर्ति की . जाये > ह - प्रो० के० के० वहु जन विरोधी सरकार *
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 श्री  पो०  कुलमब  ईवेसु  :  वह  राज्य  सरकार  पर  आरोप  नहीं  लगा  सकते  ।  )

 वह  उनकी  ओर  से  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।  बहू  राज्य  सरकारं  पर  आरोप  लगा  रहे

 हि
 भ्रध्यक्ष  महोदय

 :  प्रश्न  क्या  था  ?  मुझे  हसका  निर्णय  लेने  मैं  उस  प्रश्न  को  देखूंगा  ।  श्री

 प्रिय  रंजन  दास  आपका  प्रश्न  क्या  था  ?

 ओरो  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  मेरा  प्रश्न  था--आलू थीं  को  शोतामार  में  रखना  पड़ता  है  ओर

 यदि  शीताग़ार  आठ  महीनों  तक  राज्य  सरकार  तथा  सत्तारुढ़  पार्टी  द्वारा  समर्थित  हड़ताल  के

 कारण  बंद  रहते  तो  किसानों  को  हानि  पहुंचती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  मामले  की

 जानकारी  प्राप्त  करेंगे  तथा  राज्य  सरकार  को  सलाह  देंगे  कि  किसानों  को  दुचित  क्षति  पू्ति  की  जाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  केंवल  इस  बात  का  उत्तर  दे  संकृते  हैं  कि  क्या  किसानग्रें  को

 क्षतिपृर्ति  की  अथवा  नहीं  |  बह  जांच  नहीं  करवा  सकते  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकारਂ  शब्द  निकाल  दिये  इससे

 समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  ।

 भरी  बूटा  यह  आपके  लिए  है  कि  क्या  आप  इन  शब्दों  को  मिफालते  हैं  अथवा

 शीतागार  में  डाल  देते  मैं  उन्हें  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  हानि  उठाने  वाले  किसानों  के
 बारे  में  हमने

 पहले  हो  समर्थित  मूल्य  कम  होने  को  दशा  में  ओलू  को  खरीद  की  जायेगी  ।  मामनीय  सदस्य  द्वारा  दी

 गई  जानकारो  को  पुष्टि  की  जाती  मैं  पता  लगा  कर  उचित  कार्यवाही

 झष्यक्ष  महोद  य  :  अगला  प्रश्न  ।  डा०  कल्पना  देवी  ।

 डा०  टोी०  कल्पना  बेदो  :  प्रश्न  संख्या  65  ।

 क्री  निस्संका रा  राय  वेंकटा  रत्वम  :  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रश्न  संझया  79  को  भी  प्रश्न

 संख्या  65  के  साथ  सम्मिलित  कर  विया  जाए  ।

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  प्रश्त  संद्या  79  को  प्रश्न  संख्या  65  के  साथ

 सम्मिखित  कर  दिया  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  कुछ  आपत्ति  .

 निर्माण  और  ध्ायास  मंत्रो  भ्रब्दुल  :  जी

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्म  संख्या  65  और  79  एक  साथ  लिये  हमने  उन्हें  एक  ही  साथ

 रघ्ता  मंत्री  महोदय  उन  दोनों  का  उत्तर

 समस्याप्रस्त  गांधों  में  जल  की  सप्लाई

 +  ८5.  डा०  कल्पना  देवी  :  गया  निर्माण  और  प्राबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कु
 क्या  सीमित  संसाधनों  के  कारण  जल  और  सफाई  कौ  समस्याएं  क  ठठिन  हो  गई  हैं  जैसा

 देश  में  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  विकास  कार्यक्रम  के  सहयोग  से  किये  गये  सर्वेक्षण
 से

 पता  चलता  और

 1६  ५
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 यदि  तो  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  आस्श्र  प्रदेश  के  विशेष  संदर्भ  में  समस्याग्रस्त  बांवों

 में[जल  की  सप्लाई  करने  और  शोचालयों  को  शौचालयों  में  बदलने  से  संबंधित
 *

 बर्तमान  स्थिति  और  योजनाएं  क्या  हैं  ?

 निर्माण  शौर  प्राथास  मंत्री  प्रण्दुल  सस्तुष्टि  क ेउचित  स्तर  तक  जल

 तथा  स्वच्छता  समस्‍या  के  समाधान  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  साधनों  तथा  प्रयत्नों  को  एकत्र  करने  की

 आवश्यकता  इस  क्षेत्र  क ेलिए  परिव्यय  तथा  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  जल

 सप्लाई  तथा  स्वच्छता  दशक  (1981-1990)  की  समय  सीमा  तथा  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखा  जा

 रहा
 श

 समस्याग्रस्त  प्रामों  को  जल  सप्लाई  व  स्वच्छता  की  वर्तमान  स्थिति  तथा  योजनाएं  संलग्न

 एक  तथा  दो  में  दी  गई  है  ।

 लामसास्यित  जनसंल्या  की  प्रति  श्चतता

 के  भय  अप  पाए  5

 31.3.81  सक  31.3.85  तके  31.3.1991 तक

 जशाभान्वित  प्रतिशश  सम्भावित  लाभास्वित  प्राप्त  किया  जाने  वाला

 प्रतिशत  लक्ष्य  प्रतिशत

 ग्रामीण  जल  पूर्ति  31.0  53.9  100

 ।

 नगर  जल  पूर्ति  77.0  81.1  100

 प्रामीण  स्वच्छता  0.5  0.95  25

 नगर  स्वच्छता  27.0...  33.0  00

 झारप्र  प्रदेश  की  स्थिति

 उपक्षत्र  ,  31.3.81  तक  31.3.85  तक  1991  तक

 लाभान्वित
 -  सम्भावित  लाभान्वित  लाभान्वित  किया  जादा

 प्रतिशत  प्रतिशत  है  प्रतिशत
 ॑॑॑#॒॒  “

 ग्रामीण  जलपूर्त  41.1  66.0  100

 नगर  जलपू्ति  62.5  60.8  100

 नगर  स्वच्छता  12.7  ,  11.5  80

 .  गैमीण  --  1.8  25

 एाए++-+>...क$५$...6..क...........न्‍न्‍...
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 प्राभोण  जलपृ्ति  कार्यक्रस  समस्याप्रस्त  प्राभों  को

 पेयजल  को  पूलि  बास्तथिक  उपलब्धि

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  1.4.80  की  स्थिति  84  के

 के  अनुसार  बिना  जल  अन्त  तक  उपलब्धि

 पू्ति  वाले  समस्या  ग्रस्त  लाभान्वित  की  प्रतिशतता
 ग्रामों  की  सं०.*  समस्याग्रस्त

 ह

 हे
 ब्रामों  की  -

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  8206  7558x  92.10

 2.  असम  ५  15743:  7409  47.06

 3.  बिहार  15194  12867:  84.68

 4.  ग्रुजरात  5318
 39045  73.41

 5.  हरियाणा  3440  1796  .
 *

 52.21

 6:  हिमाचल  प्रदेश  7815  4640  59.37

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  4698  1719%  36.59

 8.  कर्नाटक  15456  15443x.  99.92

 9.  केरल
 1158

 1074...  92.75

 10.  मध्य  प्रदेश  24944  22893:  91.78

 11.  महाराष्ट्र  12935  11245x  86.93

 12.  मणिपुर :  1212  722  57.47

 13.  मेघालय  2027  628,  ,.  21.46

 14.  नागाल॑ण्ड  649  374  57.63

 15.  23616  ह  21676x  91.79

 16.  पंजाब  1767  “460  26.03  .

 17.  राजस्थान  19803  15300x  77.26

 18.  सिक्किम  296  2045  68.92

 19.  तमिलनाडु  6649  6478,  97.43

 - 20  -
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 “20.  त्रिपुरा  ,  2800  23185  82.79

 21.  उत्तर  प्रदेश  28505  24020x  84.27

 22.  पश्चिम  बंगाल  25243  11758,  46.58  ..

 23.  अध्डमान  तथा  निकोबार  173  1455  83.82

 :  द्वीप  समूह

 24.
 भरुणाचल  प्रदेश  1740  1233  70.86

 25.  चण्डीगढ़ं  —  —  तु

 26.  दिल्‍ली  99*  89  100.00

 27.  दादर  तथा  नायर  हवेली  —

 28.  गोवा  दमन  तथा  हीव  66  58  87.88

 29.  लक्षद्वीप  —

 ॥

 जन्म  न

 30.  मिदोरम  214  100x  ।  40.73

 31.  पाष्डियेरी  118  103  87.29

 2,30,784  ~1,76,214  76.35

 है  3  समस्याग्रस्त  गांव  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरित  कर  दिए  गए  और  7

 सेमस्याग्रस्त  गांव  छोड़  दिए

 *  इ्तमें  आंशिक  रूप  से  लाभात्वित  समस्याग्रस्त  प्राम  शामिल  है  ।

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  स्थल  स्रोतों  के जिला  परिषद  के  कार्यक्रम  के

 रेत  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  इसमें  कवरेज  शामिल  नहीं  है  ।

 |  इसमें  दुबंम  प्राम  शामिल

 पिछले  वर्ष  के  आंशिक  लाभान्वित  समस्याग्रस्त  ग्रामों  का  पूर्ण  लाभावन  शामिल  है  ४

 ह

 संरक्षित  जलयोजनाओं  के  लिए  तीदर  लेंड  को  सहाबता

 *19.  भी  एन०  बेंकहरस्तल  :  कया  निर्माण  भर  झ्लाबास  मंत्री यह
 बताते  की  हुपा  करेंगे

 कि
 :

 हे

 ।
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 हरकार  को  देश  के  प्रामीण  क्षेत्रों  की  संरक्षित  जल  योजनाओं  के  लिए  नए  नीदरलैंड  की

 सरकार  से  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई  .
 '  रा

 4
 उस  कार्य  के  लिये  कितनी  मोजनाएं  शुरू  की  गई  और  किस  लागत

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  मे  सीदरलेंड  की  सहायता  के  अम्तगंत  शुरू  किए  जाने  हेतु
 प्रकार  की  किन्हीं  योजनाओं  की  सिफारिश  की  यदि  तो  ये  कौन-सी  और  उन  पर  कितनी

 धनराशि  व्यय  होनी
 .

 क्‍या  आंध  प्रदेश  में  इस  प्रकार  की  योजनाएं  प्रारम्भ  की  गयी  यदि  तो  इसेके

 क्या  काझन  हैं  ?  हा

 निर्माण  झौर  क्षावास  अंत्री  धस्युल  :  सरकार  167.20  69.20  मिलियन

 डच  मिल्डर  595  मिलियड्रु  की-कुल  सहायता  देने
 क ेलिए  सहमत  हो  गई

 आःप्र  हिमाचल  केरल  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  607.413

 मिलियत्र  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  12  जलपूर्ति  योजनाएं  कार्यान्‍्वयनाधीनत

 हां  ।  आन्प्र  प्रदेश  के  छः  जिलों  के  171  ग्रामो  में  नीदर  लेंड  सरकार  की  सहायता  .

 से  114.90  मिलियन  रुपये  की  अनुमानित  जांगत  कीं-एक  ग्रामीण  जलपूर्ति  योजना  कार्यान्वयनाधीत

 इसके  अतिरिक्त  आन्प्न  अदेश  सरकार  द्वारा  जलपूर्ति  की  5  नई  योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  गया

 68.6  मिलियन  दक्ष  गिल्डर  244  मिलियन  की  सम्भावित  सहायता

 दे  ग्रामीण  जलपूर्ति  की  पांच  नई  योजनाएं  नीदरलेंड  सरकार  के  साथ  विचार  के  लिए  हाथ  मेर्ती

 गई

 डा०  ए०  कल्पना  देवी  :  यू  ०  एन०  डी०  पी०
 सर्बेक्षण

 की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  सवक्षणः
 को  कुछ  जो  कि  महत्त्वपूर्ण  तथा  जिन  पर

 तुत
 अमल  किए  जाने  की  भावश्यकता  के

 संबंध  में  क्या  वित्तीय  ब्यय  होया  ?  ,

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विद्यार  इन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  का  मदि  तो  कितनी  ?

 लाई  तथा,#वच्छता
 ।  बहा

 |

 शी अथयुल मझूर : कि माननीय सदस्यों को जानकारी जल सਂ राज्य सरकारों के क्षेत्राधिका र में आते.है तथा केरद्र सरकार केवल राज्यों को सहायता देती है तक ग्रपमीण क्षेत्रों में बल सफाई किए जाने के प्रस्म का संबंध मैं समझता हूं कि लांस प्रदेश तरकीਂ ही सब सफल रही म्र्य द्ढ
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 भ्री  जी०  जी०  स्वेल  :  उन्होंने  यू०  एन०  डी०  पी०  सर्वेक्षण  के  संबंध  में  पूछा  है  ।
 ह

 थी  ्रध्दुल  गफर  :  आप  जानते  हैं  कि  सर्वप्रथम  राज्य  सरकारों  को  यह  कहा  गया  था  कि  के

 उन  समस्याग्रस्त  यांवों  का  पता  लगाएं  जहां  गमी  उपलब्ध  नहीं  आंध्र  प्रदेश  में  8206  समस्याग्रस्त

 गांवों  का  पता  लगाया  गया  जिनमें  से  दिसम्बर  1984  तक  7558  गांवों  को  पानी  को  उपलब्ध

 कराई  मई  है  जो  कि  अस्य  राज्यों  की  तुलना  में  92%  है***

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  उत्तर  प्रश्न  से  संबंधित  होना  चाहिए  ।

 भरी  ध्रच्चुल  गफ्र
 :  जहां  तक  छठो  पंचवर्षीय  योजमा  का  संबंध  वह  समाप्त  होने  जा  रही  है

 और  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  परिव्यय  को  अभी  स्वीकृति  नहीं  दो  गई  दो  प्रश्नों  को  मिला  दिया

 गया  है  ।  शहरों  और  मांवों  में  अल  सप्लाई  किए  जाने  तथा  स्वच्छता  कार्य  के  लिए  1980  के  मृल्य  दर

 के  अनुसार  14,160  60  क  रोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।  ल्‍्ल

 प्रद्मों  क ेलिखिंत  उसर

 ]

 र॒
 शायगढ़  भें  हुरद्शन  केगा  खोला  जाना

 *  66.  कुमारी  पुथ्पा  देवो  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  में  एक  द्रदल्ेन  केन्द्र  खोखने  का  कोई  &
 प्रस्ताव

 यदि  तो  उपयु  कत  प्रस्ताव  कम  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  का  विचार  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  यए  हैं  ?

 सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बी०  एन०  लाडलिल  )  ;

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 श्ाली

 हा

 करोलबाग  संखदोव  चुनाव  क्षत्र  के  छसग  त  धाने
 हु

 काशीमियों  को
 नियश्  |

 एप
 सती  धुम्दरबली

 सबल
 प्रमाकर

 :  क्या  निर्माण  भौर
 प्राजाकष

 पह
 बताने

 पा करेंगे कि 23
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 क्‍या  दिल्‍ली  विस  प्राधिकरण  ने  क  रोलबाग  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  के  अम्त्गंल  आने  वालो

 बलजीत  नेहरू  गुरु  अर्जुन  नगर  ओर  हरिजन  न्यू  रोहतक  रोड  कालोलियों  को

 सित  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  था  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  अलुवर्ती  कायेबाही  को

 गयी  और  '  हु

 क्‍या  इन  कालोनियों  के  निवासी  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  गृह-कर  की  अदायभी  करते  हैं

 यदि  ठो  क्या  नगर  निमम  का  विचार  इन  कालोनियों  को  नियनित  करने  का  है

 निर्माण  शौर  श्वास  मंत्रो  हम्हुल  :  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार
 है  :--

 के

 स्व  कृत  प्रक्रिया  के  नेहरू  नगर  काललुनी  के  नियमितोकरण  नकलें  भो  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  30  1983  को  अनुमोदित  कर  दिया

 बलजओोत  नगर  गुरु  अर्जुन  नगर  कालोनो  और  हरिजन  बस्ती  न्यू  रोहतक  रोड  को

 दिल्‍्लो  विकास  प्राधिकरण  के  नियमितीकरण  नक्ले  के  अन्तर्गत  नहीं  लिया  गया  है  परन्तु  मगरीय  मलिन

 बस्तियों  की  पर्यावरणीय  सुधार  योजना  के  अन्तर्गत  इन  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  नागरिक  सुविधाओं  के  विस्तार
 को  आरम्भ  किया  गया

 दिल्‍ली  नगर  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनिमम  के  उपबस्धों  के  अमुसार  इम

 कालोनियों  से  पृष्ट  कर  बसूल  कर  रहा  इस  निगम  का  इन  कालोनियों  के  नियमितोकरण  से  कोई

 सम्बन्ध  महीं  है  क्योंकि  ये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण के  क्षंत्रों  में

 ]

 खोनी  का  धरायात

 *  68,  श्री  महम्भद  महफूण शली
 '

 मंत्र
 ॥॒  हु  |,  :  क्या  क्षा्ध  भ्रोौर  सागरिक  मंत्रों  यह

 बताने

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  हे
 .

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  चालू  मौसम  के  दौरान  चीनीका  अनुमानित  लक्ष्य  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  होगा

 और  भांग  को  पूरा  करमे  के  लिए  देश  को  चीमी  का  आयात  करना  और

 मांध  और  पूर्ति  के  बीच  के  अन्तर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  है  भौर  भीनी  को

 करा  आयात  किए  जाने
 का  प्रस्ताव को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  चीनी

 24
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 क्ाद्म  श्रौर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  बोरेम  :  और  चीनी  का  उत्पादन

 मुख्यतया  के  उत्पादन  और  मौसम  के  दौरान  पेराई  के  लिए  फैक्टरियों  के  पास  उसकी

 उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  वर्षानुवर्ष  आधार  पर  चीनी  उत्पादन  के  ऐसे  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 किए  जाते  चालू  चीनी  वर्ष  1984-85  में  चोनी  का  उत्पादन  प्रमति  पर  क्योंकि  अधिकतर

 फैक्टरियां  अभी  भी  चल  रही

 इस  वर्ष  के  दोरान  आपूर्ति  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कुछ  चीनी  का  आयात  करने  का

 ठेका  किया  गया  इस  समय  आयातित  चीनी  की  सही  मात्रा  अथवा  मूल्य  को  सम्भव

 नहीं  है  ॥  '

 झराकाशवाणी/वू  रदर्शन  से  प्रमुसचित  जातियों  झौर  प्रमुस चित  हि
 जनजातियों  के  लिए  कार्य  क्रमों  का  प्रसारण

 *69,  भरी  राख  मगत  कया  सूलना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा

 करेंगे
 ह

 क्‍या  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  संबंधी

 नीतियों  और  कार्यक्रमों  का आकाशवाणी  से  विशेष  प्रसारण  की  व्यवस्था  करने  झा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 वर्ष  1985  के  दोरान  जनजातियों  संबंधी  नीतियों  के  दूरदर्शन  से  किये  गये  प्रसारणों

 और  आयोजित  की  गई  वार्ताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य/संत्रो  बी०  एन०  :
 अनुसूचित

 जातियोंਂ  और  अनुधूचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिए  कार्यक्रम  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  के

 विभिन्न  केन्द्रों  द्वारा  पहले  ही  नियमित  आधार  पर  प्रसारितटेलीकास्ट  किए  जा  रहे  हैं  ।

 टेलीकास्ट  प्रश्न  नहीं

 5  के  दौरान  दूरदर्शन  दिल्ली  और  बम्बई
 द्वारा  टेलीकास्ट  किए  गए  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  दर्शाने  बाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 के तीन महीनों के दोरान दूरदर्शन दिल्ली ओर बम्बई ने कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी कल्याण के विषय को कवर किया जिसका अ्योरा निम्मानुसार है :-- चक्र का
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 दूरदर्शन  कलकत्ता
 “

 टेलीकास्ट  की  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  +...  अवधि

 :”  तोरीख

 1  3  3

 16.185)
 *5)

 आदिवासी  महिलाओं  सहित  महिलाओं  में  26  मिनट
 ु  निरक्षरता  को  दूर  करना--परिवारों  के

 20.2.85  J  लिए  कार्यक्रमों  पर  परिचर्चा  ।
 ह

 25.1.85  ग्रामीण  और  आदिवासी  लोगों  के  लिए  8  मिनट

 प्रौढ़  शिक्षा  का  महत्व---एक  परिर््चा  |  ~

 5.2.85  सिक्किम  के  धड़ियों  के  कारखाने  में  आदिवासी  7  मिनट

 युवकों  के  लिए  रोजभार  को  समाचारों  में

 शामिल  किया

 14.2.85  चुनी  लोधा  आदिवासी  जाति  की  ,  10  मिनठ
 ह

 प्रथम  स्नातक  महिला  के  साथ  युवा  कार्यक्रम

 में  भेंट  वार्ता  ।

 21.2.85  आदिबासी  कल्याण  पर  फिल्म  प्रभाग  की  10  मिनट

 फिल्‍म  ।

 5.3.85  आदिवासी  लोगों  के  लिए  रोजगार  -  8  मिनट

 स्कीम  के  धरे  मैं  मिजोरम  के  मुख्य  मंत्री
 श्री  साल  थनहाबला  के  साथ  समाचारों  में
 भेंट-वार्ता  ।

 बृररर्शन  मह्ास

 _16.1.85  न्यूज़  रील  में  पचेेमल  पहाड़ी  आदियासी  विकास  ।  30  मिनट

 30.1.85  श्री  वी०  आर०  वित्त  10  मिनट

 हि  की  वार्ता  ।

 8.2.85
 अर्कयायीपुरम  में  लाभ  प्राप्तकर्तानों की  12  मिनट

 *  सफल  कहा  नया--एक  पेंट-वर्ता  ।

 कक  व  न
 |

 26  ्ा
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 है
 ह

 2  3

 दूरदर्शन  विहली

 4.3.85:  एक  टी  ०बी  ०एन  ०एफ०  फिल्‍म  महाराष्ट्र  में  115  मिनट

 आ्रादिवासियों  के लिए  कल्याणकारी

 योजनाएं  ।

 इसके  प्रत्येक  सप्ताह  प्रामीण

 कार्य  क्रम  में  विषय  को  निमरमित  रूप  से

 कवर  किया  गया  ।

 दूरशर्शन  बस्थई

 7.1.85  जागो  भविष्य  के  अधिकार  10  मिनट

 15.1.85  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकल्याण  संबंधी  किए  गए  11  मिनट

 कार्यों  पर  वृत्तचित्र  टोडालास  जाला  ।

 15.1.85  नागालैब्ड  सांस्कृतिक

 मराठी  कार्यक्रम-समाषचार

 4.2.85  आदिवासी  वस्तु  संग्रहालय-प्रामीण
 *

 20  मिवट

 कार्यक्रम  में  टेलीकास्ट  दूरदर्शन

 ब्सचित्र  ।

 4.3.85  मराठी  में  फिल्म  प्रभाग  की  फिल्‍म
 ॥

 10  मिनट
 परिवारटांकी  ।

 8.3.85  संकारी  संस्थेक  परस्पर  सहकायं-आदिवासी  28  मिनट

 क्षेत्र  मे ंसहकारिकता  के  संबंध  में  किए  जा

 रहें  कार्य  पर  परिचर्चा  ।

 मानथ  मल  से  छल  का  संदूधित  होना

 *70,  प्रो०  मथ  दंडबते  :  क्या  निर्माण  शोर  भाबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :
 क्या  प्राककलन  समिति  प्रतिवेदन  1982-83)  ने  मानव  मलसे

 संदृषित  होने  के  खतरे  की  चेतावनी  दी  थी  ;

 पिछले  तीत  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  जल  थूति  और  मल  निकासी  के  लिए  समन्वित
 को  सुनिश्चित  करने  हेतु  बंया  निश्चित  कवम  उठाए  और
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 लिखित  उत्तर  १६  1985
 ~~  a  की  नकल

 पिछसे  तीन  बर्षों  के दौरान  सफाई  और  मानद्ध  मल  की  निकासी  से  निपटने  के  लिए
 स्थानीय  निकायों  के  संसाधनों  में  किस  सीमा  तक  वृद्धि  की  गयी  है  ?

 निर्माण  झौर  झावास  मंत्री  भ्रध्चुल  :  (१)

 जसलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  राज्य  क्षेत्रों  में  राज्य  सरका  ।  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का

 समनन्‍्यय  प्रबोधन  तथा  यथा  सम्भव  सीमा  तक  वित्तोय  सहातता  का  प्रबन्ध  करने  में  केन्द्र  सरकार

 उत्प्रेर  की  भूमिका  निभाती  आ  रही  इस  क्षेत्र  में  तुरन्त  कार्यवाही  की  आवश्यकता  का  पेय  जल

 लोक  स्वास्थ्य  इंजौनियरी  तथा  स्वच्छता  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्रियों  के  1984  में  हुए
 सम्मेलन  तथा  1984  में  हुए  कम  लागत  स्वच्छता  के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भी  उल्लेख  किया

 प्राककलंन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  विशिष्ट  सिफारिश  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  के  लिए

 इसे  राज्य  सरकारों  की  जानकारी  में  ला  दिया  गया
 ह

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  की  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  एकीकृत  योजना  के  अन्तर्गत  11

 राज्यों  के  95  कस्बों  के  लिए  प्रत्येक  कस्बे  में  केवल  कम  लागत  स्वच्छता  प्रयोजनों  हेतु  15  लाख  रुपये  के

 ऋण  की  व्यवस्था  की  गई  इन  कस्यों  की  सूची  विवरण-एक  के  रूप  में  संलग्न  सफाई  कर्म  चारियों  को

 छटकारा  दिलाने  की  योजना  के  अन्तगंत  गृह  मन्त्रालय  15  राज्यों  में  चुने  गये  50  कस्बों  को  सहायता

 देता  आ  रहा  इन  कस्थों  की  सूची  विवरण-दों  के  रुप  में  संलग्न  इसके  अतिरिक्त  नगरीय

 स्वच्छता  परियोजनाओं  की  लागत  के  50  प्र०  श०  तक  ऋण  के  लिए  राज्य  आवास  तथा  नगर  विकाप्त

 निंगम  को  भी  आवेदन  कर  सकते  इस  योजना  के  अन्तगगंत  लिए  गए  कस्बों  की  सूची  विवरण-तोन  के

 रूप  में  संलग्न  इसके  अतिरिक्त  विशेष  कर  बड़े  शहूरों  में  स्वच्छता  तथा  मल  निर्यास  योजनाओं  के

 लिए  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  जीवन  बीमा  निर्गम  तथा  बहू  पक्षीय  अभिकरणों  से  भी  ऋण  सहायता

 प्राप्त  की  जा  रही

 विध  पक

 कम  लागत  स्वच्छुता  तथा  भ्रध्यस  दर्ज  के  कंस्‍्खों

 की  एकोकत  विकास  योजना
 ee +कर था -+५+आ-+७.++«के»»  i  न

 1.  झासप्न  प्रदेश  3.  गिरधी  कस्बे  7.  त्रिचूर
 लाम  प्राहो  कस्बे  4.  घनबाद  1.  तेलीचरी  4.  कर्ाटक

 1.  अनाकापलल्‍ली  5.  हजारी  बाग  2.  चंगानाचेरी  लाम  प्राही  कस्बे

 2.  बिहार  6.  हाजी  पुर  3.  त्रिझूर  1.  कन्याकपुरा

 लाम  प्राही  7.  बतिया  4.  बड़ागाड़  2.  मगधी

 1.  गोपाल  3.  केरल  5.  गुरू  भंयूर  3.  डमताबाद

 2.  कैथर  लाम  प्राही  6.  कैयामुकल्लम  4.  चित्रदुर्ग
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 5.  शाहपुर  11.  इस्लामपुर  6.  जैसलमेर

 6.  तुमकुर  12.  बरसी  7.  नत्यूद्वारा  9.  तरकेश्वर

 7.  सागर  13  बारामती  8.  चित्तौड़गढ़  10.  जलपाईगुडी

 8.  अन्नापटना  14.  अरभानी  9.  सुमेरपुर

 $
 मध्य  प्रदेश

 15.  परली  वैज  नाथ  10.  भीलवाड़ा  12  दारजिलिंग

 लाभ  प्राही  कस्बे  16.  सैलू  11.  बराहन  13.  बहरामपुर

 1.  बिलास  पुर  17.  अम्वेजोगई  9.  समिसमाड  14.  बल्लूर  घाट

 2.  इटारसी  18.  अमलनेर  लाम  प्राही  कस  15.  बिसिमपुर

 3.  रेबा  7.  पंजाब  1.  रानी  16.  बशीरहाट

 4.  बुरहानपुर  सलाम  गाही  कस्ये  2.  अरकेनम  रायगंज

 ह

 5.  कटनी  1.  बटाला  3.  मन्‍नागुट्टी  राणाघाट

 6.  बालाधाट  2.
 फगवाड़ा

 4.  कराईकडी  कटवा

 6.  भहाराष्ट्र  3.  संगछूर  5.  शिव  रुंगा  11.  उत्तर  प्रवेश

 सलाम  प्राही  कस्ले  4.  होशियारपुर  6.  मैथी  पलायम  लाम  प्राही  कस्ले

 5.  भटिण्डा  7.  ओरई

 1.  मोरसी  6.  पठानकोट  8.  होसूर  2.  सीतापुर

 2.  कटोल  7.  खन्‍मा  .  पश्चिसी  अंगाल

 3.  वासिम  मोगा  जाम  प्राही  कस्ये

 4.  यवतमल  8.  .  राजस्थान  1.  खड़कपुर

 5.  कम्पटी  शाम  प्राही  कस्ये  2.  मिदनापुर

 6.  भान्द्रा  1.  गंगा  नंगर  3.  काली  नकोंग

 7.  दिगरस  ,  2.  पाली  4.  बिहार

 8.  हिंगनघाट  3.  च्रु  5.  चुरुलिया

 9.  मनमाद  4.  शिकार  6.  इंगलिश  बाजार

 10.  उसमानावाद  5.  बाड़मेर

 29



 कऋ०  राज्य  का  ताम

 2.  त्रिपुरा
 .3.  राजस्थान

 4.  उत्तर  प्रदेश

 5.  आंध्र  प्रदेश

 6.  महाराष्ट्र

 7.  मध्य  प्रदेश

 30

 हराकर

 18  1985  5

 «  चुने  गए  कस्बों/नगरपालिकाओं  क्र०  राज्य  का  नाम  चुने  गये

 के  नाम  सं०  मृगश्णलिकाओं .
 के  सार्म

 3  4  5  6.

 1.  बिहार  शरीफ  26.  दुरगे

 2.  पुरेना  27.  सतन

 3.  मधुबनी  28.  जबसपुर

 4.  डालटनगंज  8.  उड़ीसा  29.  भुवनेश्वर
 *े

 5.  चाय  बासा  30.  कटक

 6.  भागलपुर  9.  केरल  31.  कालीकट

 7  यया  32.  कोचीन

 8.  छपरा  33.  पालचाट

 9.  मुजफ्फरपुर  10.  असम  34.  बलवाड़ी
 10.  हजारी  बाग  35.  मंगल  दोई

 11.  अमरतल्ला  36.  करीमगंज
 12.  भीलवाड़ा  37.  हेलाकाण्डी
 13.  मकराना  11.  तमिलनाडु  38.  उदमलपेट

 14.  भरतपुर  12.  हरियाणा  39.  होडल

 15.  बाराबंकी  40.  धरोनन्‍्दा

 [6.  बदायूं  13.  पश्चिमी  बंगाल  41.  सोनामुखी

 17.  बारंगल  42.  मुशिदाबाद
 18.  एसछू  43.  ज्ञान्तिपुर

 19.  शम्ब  गांव  44.  घढटाल

 20-  उद्गिर  45.  बोलपुर
 21.  भलकापुर  14.  हिमाच्षल  प्रदेश  46.  शिमला

 22.  कम्पटी  15.  कर्माटक  47.  बस्वाकल्याण

 23.  रायपुर  ५  48.  नॉजनगुड़

 24.  शाहजहांपुर  49.  कुशालनगर

 25.  बिलासपुर  50.  तिपतुर



 2)  1906  लिखित  उसर

 विवर्थ--तीस  |ਂ

 क्र०  सं०
 '
 राज्य/अभिकरण  सम्मिलित  कस्ये

 नी  न नन+तनत+त++++त+  “
 rest प्रदेश  2  3

 ०्.्.्_्न्ज्ण्ज््ओ

 जा

 .  नगर  परिषद  टेहपाली  गुट  म  टेडेपाली  गुडम

 2.  बप।था  नगर  पालिका  “  बपाथा

 3.  गुह्लीराडा  नगर  पालिका  गुडडी राडा

 4.  पोरूदुलर  नगर  पालिका  पोरूदुत्तर

 बिहार

 5.  रकसोल  नगर  पालिका  रकसोल

 6.  पटना  नगर  निगम  पटना

 7.  मोतीहारी  नगर  पालिका  .  मोतीहारी

 8.  हाजीपुर  नगर  पालिका  हाजीपुर

 9.  मुजफ्फरपुर  नगर  निगम  मुजफ्फरपुर

 दतिथा  नगर  पालिका
 ह

 दतिया

 सध्य

 ह

 मध्य  प्रदेश  आबास  बोर्ड  भिलाई  तथा  रायपुर
 ह

 में  फैला हुआ

 12.  दुर्ग नगर  निगम  दुगं

 13.  बिलासपुर  नगर  निगम
 *  बिलासपुर

 14.  रायपुर  नगर  निगम  हि  रायपुर  /

 15.
 शाहजहांपुर

 नगर
 परिषद्‌  शाहजहांपुर

 भहाराष्ट

 16.
 महाराष्ट्र|ंजलपूर्ति  तथा  मल  ध्ययन  मलकपुर

 17,
 ब्क्ल

 हु
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 2  3

 18.  बरधा
 |

 19.  अचल  पुर
 .

 20.  नन्दनवार

 21.
 ”

 योत॒वल

 22.  कम्पटी

 23.  अकोला

 24.  वासिम

 25.  बरधा

 26.  श्रीरामपुर  नगरपालिका  श्री  रामपुर
 विराम  हडताल  मु

 योग  :  5  राज्यों  के  29  कस्बों  में  26  मूलभूत  स्वच्छता  योजनाएं  ।

 राज्यों  को  गणतंत्र  दिवस  परेड  का  दूरदर्शन  पर  प्रसारण

 *71.  श्री  हस्तान  मोल्लाह  ]  हा  ०

 ०:  क्या  सूचनाओऔर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्री  संफदीन  औौधरो  है

 ४  ह  -

 किः

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  हुई  गणतंत्र  दिवस  परेड  26  जनवरी  1985  को  दूरदर्शन
 के  राष्ट्रीय  प्रसारण  में  प्रसारित  किया  गया

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  के  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  गए

 क्‍या  कलकत्ता  में  हुई  गणतंत्र  दिवस  परेड  को  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  प्रसारण  में  प्रसारित

 प्रसारित  किया  मया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  o

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :

 1.  असम  7.
 2.  बिहार  8.  पंजाब  हु

 3.  हरियाणा  9.  राजस्थान

 4.  जम्मू व  काश्मीर  10.  सिक्किम  ,
 .  5.  महाराष्ट्र  11.  तमिलनाडु

 6,  मणिपुर  12.  उत्तर  भ्रदेश  शा

 ्
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 नहीं  ।  हा

 तकनीकी  समस्याओं  के  दूरदर्शन  कलकत्ता  गणतंत्र  दिवस  परेड

 के  दृश्य-कवरेज  माइक्रोवेव  लिक  26  1985  को  दूरदर्शन
 दिल्‍ली  को  समय  पर  नहीं  भेज  सका  ।  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्ली  द्वारा  राष्ट्रीय  संजाल  पर

 26  1985
 को  प्रस्तुत  मिश्चित  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए

 दर्शन  कलकत्ता  द्वारा  हवाई  जहाज  से  भेजे  गए  कवरेज  का  टेप  भी  दृश्दर्शन

 दिल्ली  में  बहुत  देर  से  प्राप्त  कलकत्ता  में  आयोजित  गणतंत्र

 दिवस  समारोहों  का  उस  दिन  के  राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिन  में  उल्लेख  किया

 ब०>«न्‍क++++न 4०

 झ्राकांशवाणी  तथा  दूरदर्शन  कर्मचारियों  के लिए  श्लिल  मारतोय  तथा

 *  72,  श्रीमती  किशोरी  क्या  सखना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  कर्मचारियों  क ेलिए  अखिल  भारतीय  सेवा

 निश्चय  किया  है

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  ठुंए  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  का

 आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  में  शीरषस्थ  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जायेगा  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मंजालय  के  राज्य  मंत्रो  बी०  एन०  :
 सरकार  ने  भारतीय  प्रसारण  सेवा  नाम  इस  प्रकारਂ  की  अन्य  सेवाओं  में  पाये

 जाने  वाले  तुलनीय  ग्रेडों  और  वेतनमानों  के  साथ  समूह  केन्द्रीय
 सेवा  का  गठन  करने  का  निर्णय

 लिया  है  ।  नि

 2.  कार्यक्रम  प्रबंध  तथा  कार्यक्रम  निर्माण  कामों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  नईਂ

 सेवा  में  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  के  लिये  पृथक  संवर्ग  और  माध्यमों  के  अंदर  पृथक  उप-संवर्ग

 प्रस्तावित  सेवा  की  एक  विज्लेष  बात  यह  कि  यह  बैयक्तिक  अधिकारियों  को  उनकी  अपनी  पसन्दों  के

 अनुसार  विशिष्टता  प्राप्त  करने  का  अवसर  प्रदान  करेगी  ।

 3.  सेवा  में  प्रारंभिक  भर्ती  जूनियर  टाइम  स्केल  (700-1300  २०)  में  पृथक  परीक्षा  के  माध्यम

 से  होगी  जो  संघ  लोफ  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जायेगी  ।

 4.  सीनियर  स्केल  में  पदोन्नति  के  समय  संबंधित  अधिकारियों  स ेआकाशवाणी  या  दूरदर्शन  में

 भर  उप-संवरे  में  कार्य  करने  के  लिए  विकल्प  मांगा  जायेगा  सेवा  से  प्रसारण  कार्यक्रम  कामिकों  को
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 end  कननक  «अब  संगठनों के प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त अधिकारी इस सेवा के अंदर से ही उपलब्ध

 *  बेहतर  तथा  अधिक  आकर्षक  करियर  अवसर  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  .

 5.  जहां  आकाशवाणी  और  दूरदशंन  के  भावी  प्रमृश्ों  का  संबंध  आशाएं  ये  हैं  कि  अन्तत

 संगठनों  के  प्रमुख  बनने  के  लिए  उपयुक्त  अधिकारी  इस  सेवा  के  अंदर  से  ही  उपलब्ध

 उपयुक्त  अधिकारियों  के  सेवा  के  अंदर  से  उपलब्ध  न  होने  को  दशा  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  सहित  अन्य  केन्द्रीय  सेबाओं  से  उपथुगत्॒  अधिकारियों  की  नियुक्ति  से  इन्कार  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 छठी  के  बौरान  गेह  और  चावल  के  उत्बादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 *73.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्या  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ह
 |

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  मेहूं  भौर  चावल  के  उत्पादन  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए

 प्राप्त  उपलब्धियों  का  क्‍या  ब्यौरा

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  जा  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  औौर  चावल  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करमे  के  लिए  सातवीं  योजना  के

 दौरान  गेहूं  और  चावल  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  यए  हैं  ?

 कृषि  झौर  ग्रामीम  विकास  मंत्री  से  छठी  योजना  अवधि

 के  अन्तिम  बर्ष  के  लिये  गेहूं  तथा  चावल  उत्पादन  संबंधी  निर्धारित  लक्ष्य  तथा

 3-84  की  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई  हैं  :

 मोटरी  टन

 लक्ष्य  उपलब्धि

 .

 .  गेहूँ  45.60  ऑऑऑऑऑऑफ++त+++++

 चावल  59.77

 प्राप्त  के  लिए  खरीफ  तथा  रवी  दोनों  के  उत्पादन  के  अंतिम  अनुमान  कई  राज्यों  से  अभी

 प्राप्त  नहीं  हुए  वास्तव  में  रवी  की  फसलों  के  अनुमान  अभी  देब  नहीं  हुए  भालू
 मूल

 कनों  के  आधार  पर  आशो  है  कि  तेहूं  का  लक्ष्य  पूर्णतः  प्राप्त  जबकि  चावल  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 की

 उपलब्धि में प्रामूली कमी हो सकती चावल के संबंध में शक्ष्य पूरा न किए भा सकते की वजह ह
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 सूखा  पड़ना  तथा  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  मौसम  )  के  दोरान  देश  के  कई  भागों  में

 भपर्याप्त  वर्षा  की  परिस्थितियों  का  विद्यमान  होता  है  ।

 योजना  आयोग  ने  सातवीं  योजना  के  लक्ष्यों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 खीनी  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन

 +74.  भरी  चित  भहाटा  :  क्या  लाश  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करते  के  लिए  चीनी  मिलों  के  मालिकों

 को  प्रोत्साहन  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या
 हि

 क्‍या  छठी  योजना  में  चीनी  का  उत्पादन  निर्धारित  लत्ष्य  के  अनुसार  हुआ  औरਂ

 वास्तविक  उत्पादन  कितना  है  मौर  छठी  योजना  में  कितना  उत्पादन  लक्ष्य  रखा  गया

 सास  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बीरेम्ह  :  जो  हां  ।

 से  सरकार  ने  ऊंची  पूंजीगत  लागत  पर  स्थापित  की  गई  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  और

 विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए  1975  में  एक  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  की  इस

 योजना  के  अन्तर्गत  पात्र  फैक्ट्रियों  को  दो  प्रकार  के  लाभ  दिए  जाने  थे  :

 35  प्रतिशत  से  अधिक  छुली  बिक्री  की  चीनी  की  अतिरिक्त  मात्रा  देकर  मूल्य  लाभ  ।

 निर्मुक्त  अतिरिक्त  खुली  बिक्री  की  चीनी  पर  केवल  लेवी  चीनी  की  शूल्क  दरें  वसूल  कर

 उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  ।

 चीनी  पर  16.8.1978  से  नियन्त्रण  उठा  लेने  के  बाद  यह  योजना  बन्द  हो
 1979  से  दोहरी  मूल्य  प्रणाली  के  पुनः  लागू  करने  के  बाद  पूर्व  योजना  के  उसी  पैंट  पर  1980

 में  एक  संशोधित  योजना  घोषित  की  गई  जो  कि  अभी  तक  जल  रहो

 अनेक  चीनी  फैकिट्रियों  के  दावों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  (144  में  से  104)  और  योजना

 के  अधीन  पात्र  च्षीनी  फैक्ट्रियों  को  खुली  बिक्री  की  चीनी  के  अतिरिक्त  कोटे  दिए  गए  हैं  ।

 चीनी  के  उत्पादन  का  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य  नहीं  रखा  गया  है  |  यह  लक्ष्य  वर्ष  प्रति  वर्ष  के  आधार
 पेर  निर्धारित  किया  जाता  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  जनसंख्या  के  संदर्भ  में  चीनी

 को  जरूरतों
 का  अन्दाजा  लगाने  के  बारे  में  का  रंवाई  की  गई  थी  और  इस  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए

 चीनी  उत्पादन  की  स्थापित  क्षमता  तैयार  करने  की  सब  योजना  बनायी  गई  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  के  चीनी  की  जरूरतें  और  उत्पादन  में  तदनुरूपी  उपलब्धियां  नीचे  दी  जाती  हैं  :.
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 भ्वीनी  वर्ष  लोमी  की  जरूरत  उत्पादन

 है
 मीटरी  टन  मीटरी  टन

 2  3
 '

 1980-81  .  62.60  51.48

 1981-82  66:60  84.38

 1982-83  2-83  69.70  82.32

 1983-84  73.00  59.16

 1984-85  5  76.40  39.82  (27  85  तक  )

 चीनी  का  उत्पादन  मुख्यतया  गन्ने  की  पैदाबार  और  मौसम  के  दोरान  पिराई  के  लिए  फैक्टियों

 को  उसकी  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  उपयुक्त  आंकड़ों  से  विदित  होगा  कि  1981-82

 जौर  1982-83  3  के  चीनी  वर्षों  में  चीनी  का  उत्पादन  देश  की  चीनी  संबंधी  जरूरतों  से  अधिक  हुआ

 प्रतिकूल  कृषि  जलवायु  का रणों  से  वर्ष  1983-84  3-88  में  उत्पादन  में  गिरावट  आयी  चालू  वर्ष

 में  1985  के  अस्त  तक  चीनी  का  उत्पादन  1983-84  की  उसी  अवधि  की  अपेक्षा  मामूली
 अधिक  था  |

 केरल  में  ना रिथल  बामान  के  लिए  सहायता

 *  75:  प्रो०  धौ०  जे०  कुरियत  :  कया  कृषि  शौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  !

 केरल  में  नाश्यिल  बागान  के  पुनर्वास  के  लिए  कुल  कितसी  राशि  की  आवश्यकता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  में  नारियल  बागान  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय

 रकार  द्वारा  केरल  को  कितनी  राशि  की  सहायता  दी  गई  और

 ञऊ

 इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई

 कृषि  भौर  प्रामीण  विकास  मस्ती  ढूटठा  :  केरल  में  नारियल  बागानों  के

 पुनर्वास  के  लिए  अपेक्षित  रफ्श  को  आंकने  के  सिए  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 (@)  भारत  सरकार  द्वारा  नारियल  आगान  के  पुनर्वास  और  विस्तार  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  केरत  सरकार  को  दी  गई  सहायता  की  राशि  1982-83,  1983-84

 और  1984-85  के  लिए  क्रमशः  18.87  लाख  रुपये  13.08  लाख  रुपये  और  14.14  लाख  उपये

 ,  इसके  198  2-83  में  बाढ़  के कारण  श्वराव  हुई  जिसमें  नारियल  भी  शामिल  के

 स्वान  पर  नये  पौधे  लगाने  के  लिए  पौद  की  कीमत  लिए  6  साख्ध॒  रुपये  की  त्रधिकतम  सीमा  तक
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 —— न  मांध्यम

 राशि
 स्वीकृत  की  गई  थी  ।  3-84  सूखे  के  नारियल  विकांस  बोड़  के  मांध्यम  से  49  लाख

 रुपये  की  राशि  केन्द्रीय  सरकार  के  अंशदान  के  रूप  में  दी  गई  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रोग  ग्रसित  और  अलाभकारी  ताड़  के  पेड़ों  को साफ  करके  और

 गुणवता  प्राप्स  पौद  लगाकर  85,000  हैक्टार  नारियल  बागानों  का  नवीकरण  किया

 कृषि  मुल्य  नीति  संबंधी  श्रायोग  को  नियुक्ति

 *76,  श्री  थो०  बी०  देसाई  ]  न
 :  क्या  कृषि  झौर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भी  ध्रमर  राय  प्रधान

 कृ  रगे  कि
 :

 कया  सरकार  का  विचार  कृषि  मूल्य  नीति  का  नए  सिरे  से  अबलोकन  करने  के  लिए  एक
 आयोग  की  नियुक्ति  करने  का

 क्‍या  खेतीहर  वर्ग  के  प्रतिनिधियों  ने  हाल  ही  में  मंत्री  जी  के  साथ  कोई  मुलाकात  की  थी
 और  विनियमित  कृषि  उत्पाद  मंडियों  तथा  क्षि-उत्पादों  के  निर्यात

 क ेलिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने
 का  जाग्रह  किया

 यदि  तो  सरकार  कब  तक  हस  आयोग  की  नियुक्ति  और

 हसके  मुख्य  उद्देश्य  और  कार्य  क्या  होंगे  ?

 कषि  और  प्रायीण  विकास  मंत्री  ढूटा  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 कृषि  जिसों  के  मूल्य  निर्धारण  में  सरकार  द्वारा  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया  जाता

 जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  महीं

 पश्चिमी  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  में  जबरी  छुटूटी  श्रौर  छंटनो

 *  77.  भी  प्सल  इस  :  क्या  अ्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या  सरकार  को

 एसबात
 की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  में  बड़े  पैमाने  पर  जबरी  छुट्टी  और

 छंटनी  होने  की  आशंका

 यदि  तो  उस  परु  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ॥॒

 कया  श्रमिकों  तथा  कर्मचारियों  को  छंटनी  से  बचाने  के  लिए  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 ज

 (7)  यदि  तो
 तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  और
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 )  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  दया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 से  प्राप्त  सूचना  के  उनके  प्रास  इस  मामले  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  पटसन  उद्योग  मैं

 बड़े  पैमाने  पर  श्रमिकों  की  जबरी-छुट्टी  और  छंटनी  की  हो  ।  किसी  भी  पटसन  मिल  ने  श्रमिकों  की

 जबरी-छुट्टी  या  छंटनी  करने  हेतु  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया  है  और  उनमें  से  किसी

 को  भी  ऐसी  अनुमति  नहीं  दी  गई
 ह

 से  (३)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जल्ततऔतततततत++

 भोपाल  मैं  गं  रिसने  के  संबंध  में  मारतीय  क्षि  श्ामुसंधान  परिथद  के  निव्कर्ण

 +78.  भरी  पीयूष  कया  कृधि  और  प्रासीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  भारत  में  गैस  रिसने  के  संबंध  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 के  निष्कर्धों  की  ओर  गया  a

 यवि  तो  पशुओं  और  वनों  पर  पड़े  गैस  के  प्रभावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  -

 कथि  शौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  क्ष्टा  :  जी  श्रीमान  ।

 ओर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  नियुक्त  बैज्ञामिकों  क ेएक  विशेष  दल

 ने  पशु  विज्ञान  और  मात्स्यिकी  के  क्षेत्र  में  जो  सूचनाएं  एकत्र  की  है  उसका  विस्तृत  विवरण  संलग्न

 किया  जा  रहा

 बिवरण
 हा

 मोपाल  मे  स  श्साव.से  संबंधित  मा०  क०  झ्र०  प०  की  जांच  के  मिष्कर्ण

 3  1984  कोहुई  भोपाल  की  दुखद  घटना  के  तुरन्त  बाद  भा०  कृ०अ०  १०  ने

 पशु  विज्ञान  और  मात्स्यिकी  के  क्षेत्रों  में  11  विशेषज्ञों  क ेएक  दल  का  गठन  किया  था  जिसका  विभारायं

 विषय  निम्नलिखित  था  :

 प्रभावित  क्षंत्रों
 का

 दौरा  करना  और  पशुओं  और  जो

 भोपाल  में  रिसने  वाली  गैस
 के  मार्ग  में  को  होने  वाले  नुकसान  का  मूल्यांकन  करता  |

 पास-पड़ोस  के  प्रभावित  खड़ी  फसलों  और  प्लवक  तथा

 |

 अन्य  जल  जीवों  को  होने  वाले  सुकसान  का  अध्ययन  ।

 38
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 जन  -  जा

 अब  शिष्ट  मेधाइल  आइसोसिएनेट  आई०  सी०  ),  यदि  कोई नेट  आई०  यदि  कोई  के  प्रभाव के  प्रभाव  के

 परिणामस्वरूप  बाद  में  होते  वाले  असर  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करना  और  यदि

 संभव  हो  तो  उसके  लिए  उपाय  सुझाना  ।  ध
 \

 इस  पहलु  पर  अनुसंधान  कार्य  को  गहन  बनाने  के  काये  जरूरी  को  निश्चित

 करना  ।

 (8)  प्रभावित  क्षत्र  में  छृषि  से  सम्बद्ध  अन्य  घटकों  की  जांच  करना  ।

 दल  के  सदस्यों  के  दौरे  का  कार्यक्रम  इसलिए  तैयार  किया  गया  जिससे  कि  भोपाल  के  पास-पड़ोस

 के  बड़े  ओर  बुरी  तरह  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  किया  जा  सके  ।  दल  के  सदस्यों  को  तीन  पृथक
 वर्गों  में  विभाजित  किया  गया  और  उन्होंने  10  से  20  1984  के  बीच  विभिन्‍न  तिथियों  को
 प्रभावित  स्थान  का  दौरा  किया  ।

 इन  दौरों  के  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  भोपाल  तथा  राज्य  विभाग  के  अन्य

 प्राधिकारियों  से  भी  परामर्श  किया  ,

 भोपाल  में  किये  गये  अन्वेषणों  के  आधार  भा०  कृ०  अ०  प०  ने  एक  विस्तृत  रिपोर्ट  तैयार
 की  रिपोर्ट  की  प्रमुख  उपलब्धियां  तिम्न  प्रकार  हैं  :

 फससें

 गेस  के  रिसाब  के  तीसरे  दिन  प्रभावित  क्षेत्रों  स फलों  और  सब्जियों  के  नमूने  एकत्र  किये  गये  और
 उन्हें  जहाज  द्वारा  दिल्‍ली  लाया  उन  नमूनों  में  मेछाइस  आइसोसिएनेट  और  फोसजीन  के  अवशेष

 में  पाये  लेकिन  चोथे  दिन  प्राप्त  नमूनों  का  विश्लेषण  करने  पर  वे  एम०  आई  ०
 सी०  से  मुक्त  पाए  गये  ।  पत्तीदार  सब्जियां  बेंगन  और  पीपल  तथा
 बेर  ज॑से  वृक्ष  बुरी  तरह  से  प्रभावित  बंद  लौकी  तथा-बाटर

 हाइसिस्थ  आदि  आंशिक  रुप  से  प्रभावित  गेहूं  की  पत्तियों  के  ऊपर  भाग  में  खरोंबे  पड़ी
 लेकिन  उसी  क्षतत्र  में  पुदीना  के  आम  के  वृक्ष  ताड़  के  वृक्ष  और  केला  के  '  पौधे  इससे  प्रभावित  नहीं

 सब्जियां  जो  आंशिक  रूप  से  प्रभावित  थीं  कुछ  समय  के  बाद  स्वतः  ठीक  हो  गई  और  उन्हें  सामान्य

 हा

 की  तरह  तोड़  लिया  लेकिन  बैर  और  नोम  के  कुछ  वक्ष  अभी  तक  दोबारा  पनप  नहीं  पाए
 ।

 *

 प ्च्ी

 कारखाने  से  6  मील  की  परिधि  तक  मवेशियों  और  दूसरे  सामान्य  पशुओं  पर  एम०  आई०  सी०
 गैस  का  हालिकारक  प्रभाव  देखा  गया  और  यह  प्रभाव  4  मील  की  परिधि  तक  प्रॉणलेवा  सरकारी

 .  रिकाई  के  अनुसार  इस  गैस  से  पशुओं  की  मृत्यु  हुई  और  करीब  7,000  प्रभावित  पशुओं  को

 चिकित्सा  प्रदान  की  यह  बताया  गया  था  कि  गैस  से  प्रभावित्त  पशुओं  की  मृत्यु  सांस  द्वारा  गैस
 के  अन्दर  जाले  के  कुछ  मिनट  बाद  ही  हो  गई  और  इसका  मुख्य  लक्षण  सांस  का  रुक  जाना  यह

 हे  39



 लिखित  उसेरे  ेल्‍
 8  माष  #

 निननीनिनिली  भी  भी  लिन  मिमी  शिीशिलशि  शनि  निनिशि  शनि  लि  नि  निकली  लीन  फनी  कभी  -  >  जे  जनक  के  अली  लत  नल  अइ

 मृत्यु  बहुत  अचानक  हुई  |  इस  दुखद  घटना  के  8  दिनों  के  बाद  भी  इस  बीमारी  से  बच्चे  हुए  पश्‌  चिकित्सा

 की  दष्टि  से  बीमार  पाये  वे  खाना  नहीं  खा  रहे  सांस  लेने  में  उन्हें  कठिनाई  हो  रही  उनकी

 आंखें  लाल  हो  गई  और  उनका  दूध  उत्पादन  काफी  कम  हो  गया  रोग  ग्रसित  पशु  तीज्र

 शोफ  लंग  से  पीड़ित  थे  ।  गाभिन  पशुओं  का  शर्भपात  हो  गया  था  ।  इस  गस  के

 प्रभाव  से  मृत  पशुओं  के  पोस्ट  मार्टम  परीक्षण  में  उनके।भीतरी  अंगों  जैसे  मस्तिष्क  किडनी

 आदि  सहित  केन्द्रीय  नाड़ी  तन्त्र  में  टूट  फूट  पायी
 गयी  ।

 पश्‌  चिकित्सा  सेवा  भोपाल  में  प्रभावित  पशुओं  के  उपचार  के  लिए  आवश्यक  कदम  ,

 उठाए  बज्ञनिकों  ने  ब्रॉड  स्पेक्ट्रम  आंखों  के  मरहम  तथा
 विटामिनों  के  उपयोग  तथा  अन्य  पोषक  आहार  संबंधी  सावधानियों  द्वारा  अ्रभावित  पशुओं  के  लिए  ऐसे

 उपचारों  को  सिफारिश  की  हैं  ।

 पादप  प्लबक  तथा  जस्तु  प्लक्षक  :

 प्रभावित  क्षेत्र  में  फादप  प्लवकों  से  टूट-फूट  तथा  बेडौलपन  और  .  रंगद्रव्य  अनुपातों  में  परिवर्तन

 होने  का  पता  लगा  जिससे  कोशिक/ओं  में  धब्बे  व  पड़  गये  ऐसा  विशेष  रूप  से  झील  के  पानी

 की  ऊपरी  स्रतह  पर  पाया  किन्तु  प्रभावित  क्षेत्र  में  जन्तु  प्लपकों  से  ऐसे  आसार  नजर  नहीं

 प्रभावित  क्षेत्र  में  मछली  के  हेमो  ग्लोबिन  की  सान्द्रता  में  खून  की  कमी  से  संबंधित  परिवर्तन  पाए

 इस  रोग  से  प्रभावित  जीवित  पशुओं  को  निश्चित  उपचार  देने  की  सिफारिश  की  गयी  और  इस

 इल  ने  लघ  और  दीघंकालीन  जांच  पर  जोर  दिया  जो  दासकर  विभिन्‍न  बर्गों  के  पौधों  के  और  विभिन्‍न

 नसलों  के  पशुओं  के  उत्प्रेरक  परिवतंनों  से  सम्बन्धित  थी  ।

 शाह  तेलों  झौर  दालों  को  सप्लाई

 *  80.  भी  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  ल्लाक्ष  और  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  कीकृपा  ,
 करेंगे  कि  :.

 हे

 देश  में  श्लाद्य  तेलों  और  दासों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  होने  के क्या  कारण

 (@)  क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  और  दालों  की  पर्याप्य  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिये  कोई

 व्यवस्था  की  है

 क्‍या  इन  वस्तुओं  का  आयात  भी  किया  जा  रहा  और

 ».  देश  के  दूरस्थ  क्षेत्रों  और  ग्रामीण  इलाकों  में  इत  वस्तुओं  की  सप्लाई  बनाये  रखने

 *  40  |
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 कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 साफ  भौर  मागरिक  पृति  मंत्री  बीरेस  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान

 खाद्य  अरहर  तथा  मसूर  के  मूल्यों  में  आमतौर  पर  कमी  आई  अन्य  दालों  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 मुख्यतः  बढ़ती  हुई  मांग  के  अनुपात  में  उनकी  आपूर्ति  न  होने  के  कारण  हुई

 से  खाद्य  तेलों  तथा  दालों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  देंश  में

 इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  अनुपूर्ति  आबात  द्वारा  की  जाती  है  ।  खाद्य  तेलों  का  आयात  भारतीय  राज्य

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  मार्गीक्रृत  दालों  के आयात  की  अनुमति  खुले  आम  लाइसेंस  के  तहत  दी

 गई  भायातित  खाद्य  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  छोटे  पैकों  की  योज॑ना  के  तहत  सप्लाई

 किए  जाते  कुछ  राज्यों  में  दालें  सावंजनिक  वितरण  प्रण।ली  के  माध्यम  से  सप्लाई  की  जाती

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  द्वारा  भी  दालें  बेची  जाती  राज्य  सरकारों  को  दूर-दराज  के  इलाकों

 तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउचित  दर  की  दुकानें  खोलने  की  सलाह  दी  गई  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा

 सके  कि  विनिदिष्ट  आवश्यक  वस्तुएं  इन  दुकानों  में  उपलब्ध  रहें  ।

 [  प्रमुवाद ]

 बाल  फिल्मों  के  स्तर  में  सुधार  लाता

 323.  श्री  झ्रनस्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बाल  फिल्‍मों  के  स्तर  में  सुधार  लाने  में  महत्वपूर्ण  कदम  उठा  ने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचा  राधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचमा  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बो०  एन०  :  और

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  बाल  चित्र  भारत  जो  एक

 स्वायत्त  समिति  है  और  जिसको  बाख  फिल्‍मों  के  निर्माण  के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  से

 सहायक  अनुदान  मिलता  बच्चों  क ेलिए  अच्छी  कोटि  की  फिल्‍मों  के  निर्माण  में  लगी  हुई  इस

 समिति  की  बाल  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करमे  हेतु  अपनी  फिल्मों  का  निर्माण  करे  में  जाने  माने

 फिल्‍म  निर्माताओं  को  शामिल्ल  करमे  की  स्कीम

 महाराष्दु  के  प्रहमद  नगर  जिले  में  मिरम्तर  सूखा  छः

 324.  भरी  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  कया  कृषि  झौर  प्रामौण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 हैपा  करेंगे कि
 ।

 (%)  क्‍या  इस  तथ्य  को  ध्यान में
 रखते  हुए  कि  मद्दाराष्ट्र  क ेअहमदनगर  जिले  में  निरन्तर  सूछा

 न  41
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 पड़ता  केन्द्रीय  सरकार  दो  थांबों  का  चयत्र  करके  उन्हें  चारे  और  आवास  आदि'के  लिए  आत्म  -

 निर्भर  बनाएगी

 क्या  अन्य  सभी  राज्यों  क ेलिए  भी  यही  विधि  अपनाई  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  स्थिति  से  राज्य  सरका  रों  से  किस  प्रकार  निपटने  को

 कहेगी  ?

 कृषि  शोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चम्दुलाल  :  सूखा
 संभावित  क्षत्र  कार्यक्रम  1970-71  से  अहमदनगर  सहित  महाराष्ट्र  के  10  जिलों  में  चल  रहा  इस

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अहमदनगर  जिले  के  8  खण्डों  को  शामिल  किया  गया  इस  कार्यक्रम  हेतु  केन्द्र

 तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  के  आधार  पर  निधियां  उपलब्ध  की  जाती  इस  कार्यक्रम

 का  उद्देश्य  उत्पादकता  के  लिए  आधारभूत  ढांबे  में  सुधार  लाना  तथा  पारिस्थितिक  संतुलन  बनाये  रखना

 है  ।  यह  कार्य  क्रम  बाटर  शैड  के  आधार  पर  शुरू  किया  जाता  है  न  कि  गांव-वार  आधार  पर  शुरू  करना

 आवश्यक  हालांकि  एक  बड़े  वाटर  शैड़  में  कई  गांव  शामिल  किए  जा  सकते  हैं  ।  इस  कार्य क्रम  की

 विधियों  में  आवास  शामिल  नहीं  है  ।

 ओर  सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  की  उपर्युक्त  नीति  सभी  राज्यों  के  लिए  लागू

 होती  है  जिन्हें  अपनी  योजनाएं  तदनुसार  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  -

 ्‌्‌
 देदा  सें  डेरी  विकास

 325.  भी  गदाधर  साहा  :  क्या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डेरी  विकास  हेतु  सरकार  के  प्रस्ताव  का  कया  ब्यौरा  और

 (wr)  अब  तक  राज्यवार  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  भौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कवि  शौर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  शूटा  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 डेरी  विकास  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  रूप  में  आपरेशन  और  जम्मू

 एवं  कश्मीर  और  सिक्किम  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  डेरी  सम्बन्धी  योजनाओं  का  क्रियास्थयन  करता

 और  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  से  सहायता  श्रापी

 समेकित  ड ेरी विकास  परियोजनाओं  को  पूरा  करना

 #  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  निर्मुक्त  की  गई  धनराशि  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 जिबरण

 झ्रापरेशस  नि

 राज्य/तंष  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  1985  तक  निर्मुक्त

 संख्या  घ्रनराशि  )
 रुपए

 1  2  3

 1...
 .

 अन्दमान  एवं  निकोबार  24 |  +5  कमान  एवं  निकोबार  24

 2...  प्रदेश  2172

 3.  असम  214

 4.  बिहार  367

 5.  दिल्ली  498

 6.  गोबा  107

 7.  गुजरात  3883.

 8,  हरियाणा  519

 9.  हिमाचल  प्रदेश  20

 10.  कर्नाटक  459

 जम्मू  एवं  कश्मीर  26

 12.  केरल  590

 13...  अध्य  प्रदेश  1844

 14.  महाराष्ट्र  1481  1984)

 15.
 *ਂ

 नागालेंड

 16.
 उड़ीसा  ेਂ  672

 17.
 पाण्डिचेरी  38

 18,
 पंजाब  2035

 19.
 राजस्थान  404

 20...  सिक्किम  59

 बे



 लिखित  उत्तर  .  18  1985

 > 1  2  3

 21. ss  तमिलनाद  1421

 22.  त्रिपुरा
 ह

 17

 23  उत्तर  प्रदेश  ,  512

 24  पर्चिस  बंगाल  749

 केसा  हारा  प्रायोजित  डेरी  योजनाएं  :

 1985  तक  निर्मुक्त  की  गई

 शाज्य  का  नाम  धनराशि

 रुपए

 1.  असम  141.63

 2.  सिक्किम  149.51

 3.  जम्मू  एवं  कश्मीर  52.35

 प्स्तर्शाष्ट्रीय  घिकास  संघ  हारा  सहायता  प्राप्त  समेक्तित  डेरी  विकास  परियोजनाएं  :

 1985  तक  निर्मुक्त

 राज्य  का  नाम  की  गई

 रुपए

 1...  कर्नाटक  633.49

 *  राजस्थान  612.90

 3.  मध्य  प्रदेश  383.15
 नजपथिपयाययाा  चिप  +पपणजण  या

 उत्तर  प्रदेश  के  क्ष  त्रीय  मविष्य  निधि  ध्रायुक्त  हारा  भविष्य  लिथि  संचय

 का  निपटारा  म  किया  जाना

 326.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  कया  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 आयुक्त  ने  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  नई  दिल्‍ली  द्वारा  स्मरण  पत्र  भेजे  जाने  के  बावजूद  भविष्य

 निधि  संतों  क ेनिपटारे  को  अन्तिम  रुप  नहीं  दिया
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 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 भुगतान  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 अम  के  रा़्य  मंत्री  टी०  :  और  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र  में
 वर्ष  198  3-84  और  1-4-1984  से  30-9-1984  तक  की  अवधि के

 -  दौरान  निपटाए  गए  दावों  का

 ब्यौरा  निम्न  प्रकार  से  है  :--
 हु

 1983-84  83-84  _  1-4-1984  से  30-9-1984  तक
 .-

 अथ  शेष  और  प्राप्त  हुए  मामले  27,303  17,679

 ठीक  करने  के  लिए  वापस  किए  गए  6,395  3,192

 निपटाए  गए  मामले  17,264  10,535

 31-3-84/30-9-84  को

 सम्बित  पड़े  मामले  3,644  3,952

 प्राधिकृत  की  गई  राशि  लाखों  1069.26  690.26

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुकतों  द्वारा  दावों  को  निपटाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 फिर  भी  कुछ  मामलों  में  निम्न  प्रकार  के  कारणों से  देर  हो  जाती  है  :--
 ह

 (i)  दायर  किए  गए  दाबे  पूर्ण  नहीं  होते  हैं  और  तब  अतिरिक्त  सूचना/कागजात  मंगाने

 पढ़ते  हैं  ।  *

 «  (1)  नियोजक  द्वारा  अंशदान  की  अदायमी  न  करना  और  आधारिक  रिपोर्टों  को  प्रस्तुत  न

 करना  ।  °

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  दावों  का  तुरन्त
 निपटाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  उल्लेख  किया  गया

 निम्मलिखित  उपाय  अपनाकर  दावों  को  निपटाने  की  प्रक्रिया  को  कारगर  बनाया  गया

 (i)  दावे  फार्म  की  जांच  करने  और  निपटाने  के  लिए  प्रक्तिया  को  सरल  बनाया  गया

 (ii)  तीन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  प्रकार  के  फायदे  लेने  क ेलिए  अनेक  प्रकार  के

 दावा  आवेदन-पत्र  फार्मों  को  मिलाकर  एक  ही  फार्मो  बना  दिया  है  ताकि

 दावेदार  हन  फायदों  के  लिए  एक  ही  साथ  आवेदन कर

 (iii)  आवेदन-पत्र  का  फामे  भरने  और  उसे  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  अनुदेशों  को

 हिन्दी  भाषाओं में
 छपा  दिया  गया  है  और  उसे  दावा  फा्म  के  साथ  लगा
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 दिया  गया  प्राप्ति  की  अग्रिम  रसीद  को  भी  फार्म  में  ही  शामिल  किग्रा

 गया

 अदायगी  प्राधिकार  को  भी  दावा  और  आवेदन-पत्र  के  फार्म  में  शामिल  किया  गया

 है  श्ाकि  अदायगी  करने  का  प्राधिकार  दावा  पत्र  में  ही  द ेदिया  जाय  और  उसे

 यगी  करने  हेतु  रोकड़  अनुभाग  को  भेज  दिया  जाय  जिससे  दैनिक  अदायगी  शीट

 अलग  से  नहीं  बनानी  पड़ेगी  ।
 ष्

 नियोजकों  के  लिए  यह  अनिवार्य  कर  दिया  गया  है  कि  वे  निधि  के  सदस्यों  से  सेवा

 छोड़ते  समय  आवेदन  पत्र  भरवाएं  और  उसे  सत्यापित  कर  भविष्य  निधि  कार्यालय

 को  भेजें  ।
 ह  ह

 प्राधिकृत  अधिकारियों  की  सूची  भी  विस्तृत  बना  दी  गई  है  ताकि  सदस्य  जब

 बंदी  आदि  के  कारण  दावा  पत्र  को  अपने  नियोजक  से  सत्यापित  न.करवा  सकें  तो

 वे  अपने  आवेदन  को  उन  अधिकारियों  से  हस्ताक्षर  कराकर  सत्यापित  करवा  सके  |

 इसके  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्‍क्तों  को  भी  यह  शक्तियां  प्रद्त  की

 गई  हैं  कि  वे  यदि  सन्तुष्ट  हो  जायं  तो  सूची  में  शामिल  न  किए  गए  अन्य

 कारियों  द्वारा  सत्यापित  किए  गए  फार्म  को  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ।

 (५४)  तीन  योजनाओं  के  अन्तगंत  दावों  के निपटान  के  लिए  मानक  कार्यपत्रों  और  जांच

 सूचियों,को  तंयार  किया  गया

 (viii)  प्रयास  करने  के  बावजूद  भी  यदि  उपयुक्त  समय  के  अन्दर  अंतिम  निपटारा  करना

 संभव  तो  कमंचारी  के  अंशदान  के  बराबर  अंतरिम  अदायगी  की  जाती  है

 ताकि  सदस्यों  को  कठिनाई  न  हो  ।

 (5)  मनी  आड्डर  द्वारा  भविष्य  निधि  की  राशि  तुरंत  भेजने  के  लिए  भविष्य  निधिकी

 500/-  रुपये  तक  की  राशि  को  मनीआडंर  द्वारा  भेजने  का  खर्च  भविष्य  निधि

 संगठन  द्वारा  वहन  किया  जाता

 मत्स्य  उद्योग  संबंधी  नीति  का  पुमरीक्षण

 327.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  शुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  मत्स्य  उद्योग  संबंधी  अपनी

 नीति  का  पुनरीक्षण  करने  का  है  कि  गरी  ब  और  कुपोषित  लोगों  को  इस  उद्योग  का  लाभ  मिले  तथा

 इसके  निर्यात  से  देश  को  और  अधिक  धन  प्राप्त  और

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इन  उत्पादों  के  अपने  हिस्से  को
 बढ़ाने

 के  लिए  मत्स्य  व्यापार  की  भंडारण  और  प्रबंध  व्यवस्था  पर  अधिक  ध्यान  देने  का  है  !
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 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बटा  :  और  सरकार  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  और  कुपोधित  लोगों  को  मात्स्यकी  विकास  का  लाभ  मिले  तथा  निर्यात  व्यापार

 को  बढ़ावा  देने  हेतु  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  एक  सतत  नीति  का  अनुसरण  कर  रही  विश्व

 बाजार  में  उत्पाद  के  हिस्से  में  सुधार  लाने  के  लिए  उत्पादन  के  बाद  अवस्थापना  संबंधी  सुविधाओं  और

 मत्स्य  व्यापार  के  प्रबंध  का  विकास  करना  अनिवार्य  देश  में  मत्स्यकी  विकास  के  लिए
 वर्षीय  योजना  प्रस्तावों  के  मसौदे  में  इसका  विधिवत्‌  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 छोमी  के  की रखाने  स्थापित  करना

 328.  श्री  जो०  बी०  रासाराव  :  क्या  खाद्य  श्ौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1980  से  देश  में  कितने  चीनी  कारखाने  खोले  गए

 रह  )  1980  में  सहकारी  क्षेत्र  में  शुरू  किए  गए  चीनी  कारखानों  की  संख्या  कितनी

 1980  से  निजी  प्रबन्धकों  द्वारा  शुरू  किए  गए  चीनी  कारखानों  की  संख्या  कितनी
 |

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  चोनी  का  आयात/निर्यात  किया  गया  और  यदि

 तो  उसकी  मात्रा  एवं  मूल्य  क्या  और

 (5)  कया  गत  तीन  वर्षों  के दौरान दो  सीरा  और  अल्कोहल  का  भी

 निर्यात  किया  गया  यदि  तो  कितने  मूल्य  का  ?

 खाद  झौर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्द्र  :  से  चीनी  वर्ष  1980,81
 से  48  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  ने  उत्पादन  प्रारम्भ  किया  है  जिनमें  से  43  फैक्ट्रियां

 सहका री  एक  निजी  क्षेत्र  और  शेष  फैक्ट्रियां  स  रकारी  क्षेत्र  में

 चोनो  का  निर्यात

 वित्तो थ  वर्ष  मात्रा  टन/लाख)  धूल्य  र०/करोड़

 2-83  4.25  84.76

 1983-84  3-8  4  8.14  210.92

 1984-85 5  1.56  36.50

 चोनो  का  झ्रायात

 बोसा  2.15  101.50

 1981-82  ।,

 1984-85  5
 )  4.96  113.50
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 (3)  निर्यात

 वित्तीय  वर्ष  मात्रा  टन/लाख  )  मूल्य  र०

 मुलंस  .  अल्कोहल  मुलैस  अल्कोहल

 1982-83  8  2-8  3  0.72  शी  जा  2.19  न

 1983-84  5.04  0.07  26.79  1.90

 1984-85

 )  2.49  12.36  न

 झायात

 शून्य

 .

 सिलिपुड्ी
 में  बूरदर्श  केम्द्र  को  स्थापना

 329.  भ्रो  झ्रानन्द  पाठक  :  क्या  सचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दाजिलिंग  जिले  में  सिलिगुड़ी  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 सूचना  झ्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  झोौर

 दाजिलिंग  जिले  में  कुरसियांग  में  इस  समय  कम  शक्ति  पर  कार्य  कर  रहा  टी०  वी  ०  ट्रांसमीटर

 सिलीगुड़ी  में  पहले  ही  सन्‍्तोषजनक  संकेत  दे  रहा  135  मीटर  ऊंचे  टावर  के  पूरा  हो  जाने

 कुर्सियांग  में  उच्च  शक्ति  (10  वाला  ट्रांसमीटर  चालू  किया  इसके  परिणाम

 स्वरूप  सिलीगुड़ी  में  संग्रहण  में  और  सुधार  होने  की  उम्मीद  है  ।
 ह

 क्रोमतो  इंदिश  गांधी  की  स्मृति  में

 स्मारक  को  योजना  घोर  डिजाइन

 330.  जी  रेशपद  दास  :  क्या  निर्माण  झौर  धाबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  स्मृति  में  बमाये  जाने  वाले  स्मारक  की  योजता  और  डिजाइत

 की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 प्रस्तावित  स्मारक  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 मिर्माण  और  प्राबास  मंत्री  प्रस्युल  :  ओर  इस  प्रश्त  की  जा

 करने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  समिति  का  गठन  किया
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 ॥॑ृौ॑णएएएएएणणणणणणाणणणणणा

 एक  नयी  प्रेस  परिषद  का  गठस

 331.  प्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  एडीटस्स  गिल्ड  आफ  इंडिया  ने  समाचार-पत्रों  की  स्वतंत्रता  बनाये  रखने  हेतु  एक
 नई  प्रैस  परिधद  के  गठन  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  शाडनिल  )
 :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सर्फ  तथा  प्रन्य  डिटरजेन्ट  पाउडर  बनामे  के  काम  में  लगे

 अ्रसिकों  के  स्वास्थ्य  को  खतरा

 332.  श्रोमतो  गोता  मुखर्जो  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  सर्फ  तथा  अन्य  डिटरजेन्ट  पाउडडरों  तथा  भंडारण/परिवहन  के  काम

 में  लगे  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  होने  वाले  खत  रनाक  प्रभावों  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सिन्येटिक  डिटरजेन्ट  बनाने  वाले  एककों  द्वारा  अपेक्षित  निवारक  उपाए  किया

 जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टोौ०  :  ओर  डिटरजेंट  पाउडरों के
 उत्पादन  में  नियोजित  कर्मकारों  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  की  वर्ष  1982  में  समीक्षा  की  गई  और

 निरीक्षण  तेज  करने  तथा  कारशाना  अधिनियम  और  नियमों  का  पूर्ण  अनुपालन  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  राज्य  सरकारो  को  व्यापक  मारगंदर्शी  रूपरेखाएं  जारी  की  राज्य  सरकारें  कारखाना

 1948  के  अधीन  इन  सुरक्षा  विनियमों  को  लागू  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी

 ५ +
 दाररों  श्यौर  तिसहनों  के  लिए  उम्मत  बोज

 333.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्या  कृषि  झ्ौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  उन्नत  दालों  के  बीजों  में  छः  गुनी  और  तिलहनों  में  70

 शत  की  वृद्धि  की  है

 क्‍या  इसी  अनुपात  में  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  और  अन्य  संस्थानों  द्वारा  तिलहनों  और  दालों  के
 बारे

 में  किए  गए  दावे  बढ़ा-धढ़ाक  बताए  गए  साबित  हुए  और

 यदि  तो  क्‍या  सुधा  रात्मक  उपाथ  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?  -

 ह
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 कृषि  और  विकास  भसत्री  बूटा  :  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  1983-84

 के  दौरान  दलहन  के  25,490  क्विटल  प्रमाणीकृत  बीजों  का  उत्पादन  कियर  जबकि  इसने  1980-81

 के  दौरान  13,447  क्विटल  प्रमाणीकृत  बीजों  का  उत्पादन  किया  यह  1980-81  के  उत्पादन

 का  करीब  दो  गुना  उत्पादन  1984-85  5  के  दौरान  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  दलहन  के  45,162

 क्विटल  बीजों  का  उंत्पादन  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 नियम  द्वारा  198  3-84  के  दौरान  2।  »,019  क्विटल  लिलहन  के  बीजों  का  उत्पादन  किया  गया

 जबकि  1980-81  में  इसने  6,843  क्बिटल  तिलहन  बीजों  का  उत्पादन  किया  यह  1980-81  में

 हुए  उत्पादन  का  करीब  साढ़े  तीन  गुना  उत्पादन  1984-85  के  दौरान  करीब  40,551  क्विटल

 तिलहन  बीजों  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 हां  ।  प्रमाणीकृत  बीजों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  होने  से  दलहनों  और  तिलहनों  का

 उत्पादन  अधिक  हुआ  ।  प्रमाणीकृत  बीज  केवल  एक  ही  आदान  है  उत्पादकता  के  निध[रण  के

 अन्य  पहलू  भी  हैं  जैसे  उवं  वनस्पति  रक्षण  तथा  कृषि  जलवायु  संबंधी  परिस्थितियां  ।

 गत  चार  वर्षों  में  हुए  दलहन  और  तिलहन  का  कुल  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  ।

 लाख  मीटरी  टन  )

 वर्षे  दलहन  तिलहन

 1980-81  |  106.3  93.7

 1981-82  115.1  120.8

 1982-83  3  118.6  100.0

 1983-84  3-8 4  126.5  128.1
 कनन>न«क»»कमवेन,

 1982-83  के  दौरान  मुख्य  तिलहन  उत्पादक  क्षेत्रों  में  ब्यापक  सूखे  की  स्थिति  के  कारण

 लिसहन  उत्पादन  में  गिरावट  भा  गई

 (a)  जी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  तथा  अन्य  अनुसंधान  संस्थानों  के  प्रयासों

 से  निम्मलिखित  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  :

 दलहनों  की  49  नई  किस्मों  तथा  तिलहनों  की  72  किस्मों  का  विकास  किया  गया  है

 जो  कि  देश  को  विभिन्‍न  कृषि  जलवायु  के  लिए  उपयुक्त

 काफी  संख्या  में  रोग  प्रतिरोधी  किस्मों  का  किया  है  जिसमें  तिलहनों  भोर

 दलहनों  की  उत्पादकता  में  सुधार  हुआ  है  ।

 दलहनों  की  शीघ्र  तैयार  होने  वाली  किस्मों  का विकास  किया  गया  है  जि  बसे  बेहतर

 अथवा  बराब  र  की  पैदावार  प्राप्त  हुई  इससे  दलहूनों  की  उत्पादकता  में  बृद्धि  हुई  ।

 $0
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 (%)  इसके  अलावा  विकसित  की  गई  नई  किस्मों  में  20  प्रतिशत  अधिक  पैदावार  देने  की
 क्षमता  पाई  गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  भ्रस्तग  त  लाए  गए  प्रमुसू चित  जाति  झनुसचित

 जनजाति  के  परिवार

 334.  श्री  कमर  सिंह  हाठवा  :  क्या  कृषि  और  पग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  और  अनुसूचित  के  कितने  परिवारों  को

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वर्षवार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाया

 गया  ;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितने  परिवारों  को  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाने  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ;,

 क्या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके

 कारण  कया  और

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अन्दूलाल  :  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  सृजन  जिसमें  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति

 हेतु  सृजित  रोजगार  भी  शामिल  की  सूचना  श्रमदिनों  के  रूप  में  एकत्र  का  जाती  है  न  कि  लाभान्वित

 परिवारों  के  रूप  में  |  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  शासित  क्षंत्रों  द्वारा  दी गई  सूचना  के  आधार  पर

 क्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  198  2-83  से  लेकर  अब  तक  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  -

 श्रमदिनों  के  रूप  में  सुजित  रोजगार  की  राज्य-वार  तथा  वर्ष-वार  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 संलग्न

 से  ऐसा  कोई  लक्ष्य  विशिष्ट  रूप  से  निर्धारित  नहीं  किया  गया  इस

 पहलू पर  1982-83  से  निगरानी  की  जा  रही  वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85

 85  के  दौरान  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  हेतु  वास्तविक  रोजगार  सृजन
 कुल  रोजगार  सृजन  के  मुकाबले  क्रमशः  42.80  45.64  प्रतिशत  तथा  45.48  प्रतिशत

 रहा  ।  ग

 stਂ



 18  1985

 we:

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  शासित  2-83

 क्षेत्र

 2  3:

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  18.56

 2.  असम  238.49

 3...  बिहार  238.49

 4.  गुजरात  8.47

 5.  हरियाणा  8.47

 6.  हिमाचल  प्रदेश  17.08

 7.  जम्मू  तथा  काश्मीर  89.19

 8.  कन  टिक  35.06

 9.  केरल  35.06

 11...  मध्य  प्रदेश  70.82

 12.  महाराष्ट्र  70.82

 13.  मणिपुर  2.12

 14.  मेंघालय  3.62

 15.  नागालैंड  3.62

 16.  उड़ीसा  20.74

 17.  पंजाब  20.74

 18.  राजस्थान  22.40

 19.  सिक्किम  |  177.66

 20.  तमिलनाड  7.60

 20...  त्रिपुरा  7.60

 22.  उत्तर  प्रदेश  119.32

 22.  पश्चिम  बंगाल

 श्रम

 1983-84

 115.60

 19.37

 219.31

 79.21

 .05

 6.12

 2.41

 80.57

 36.62

 163.53

 84.79

 1.30

 1.04

 4.00

 75.05

 12.55

 35.88

 1.81

 113.74

 6.48

 201.76

 101.46

 छ

 19984-85x  55
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 2  3  4  5

 केना  शासित  क्षेत्र  :  वि

 23.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  0.31  0.25  0.05

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  1.16  4.41  2.15

 25.  चण्ड्रीगढ़  ~  0.18  0.13

 26.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  0.81  1.16

 27.  दिल्ली  0.12  0.08

 28.  दमन  तथा  दीव  0.09  0.15

 29...  मिजोरम  6-54  0.80  1.15

 30.  लक्षद्वीप  0.49

 पांडिचेरी

 अखिल  भारत

 »अनन्तिम

 कुल  रोजगार  सृजन
 3027.60.  2405.30

 भनुसूचित  जाति/अनुसू चित

 जनजाति हेतु  रोजगार  सृजन  है

 का  प्रतिशत  42.89  45.64  45.48

 गुजरात  में  भूमि  संरक्षण  योजना

 335,  थ्रो  छोतू  माई  गामित  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  का  एक  इन्टर-एजेन्सी  मिशन  गुजरात  में  राज्य  सरकार
 की  प्रस्तावित  भूमि  संरक्षण  परियोजना  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  भारत  आया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1983  से  अब  तक  विकास  परियोजनाओं  और  अन्य  आपात  कार्यत्रमों  के  सम्बन्ध  में

 जाद्य  कार्यक्रम  द्वारा  दी  गयी  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झोर  प्रामीोण  विकास  मंत्री  बूठा  :  और  विश्व  खाद्य
 कार्यक्रम  के  अन्त-एजेंसी  मिशन--जो  विश्व  खाद्य  संगठन  और  संयुक्त  राष्ट्र  निकाय  ने  गुज  रात  में

 53
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 अिननीनत-तततननन»न+म--पक  नम

 मृदा  संरक्षण  योजना  संबंधी  परियोजना  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  |  से  19  1984  तक

 भारत  का  दौरा  किया  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  प्रस्तुत  प्ररियोजना  का  उद्देश्य  गुजरात  में  मृदा

 संरक्षण  योजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लगभग  100  लाश्ष  अमरीकी  डालर

 की  अन  मानित  लागत  पर  दलहन  और  वनस्पति  तेल  के  संबंध  में  खाद्य  सहाथता  देना

 1983  से  स्वीकृत  विभिन्‍न  विकासशील  और  पोषक  कार्यक्रमों  क ेलिए  विश्व  खाद्य  कार्य

 क्रम  द्वारा  दी  गई  खाद्य  सहायता  के  ब्योरे  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इस

 अवधि  के  दौरान  किसी  तत्काल  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  न  ती  कोई  सहायता

 मांगी  गई  और  ही  कोई  सहायता  प्राप्त  हुई  ।

 विवरण

 संख्या  ओर  शीर्षक  विश्व  खाद्य  कार्य क्रम  का  वादा

 *  जिन्स  मात्रा  लागत
 डालर  में

 टन

 ]  2...
 3

 4...  5

 1.  2600,  इंदिरा  गांधी  नहर  गेहूं  31,018  13,108,800

 परियोजना  क्षेत्र  में  नये  तेल  2,482

 विस्थापितों  के  लिए  दलहन  2,482.  «

 खाद्य  सहायता

 2.  2664  हरियाणा  के  गेहूं  2,144  974,500

 महेन्द्रगढ़  जिले  में  ग्रामीण  खाद्य  तेल  214
 °

 विकास  .  दलहुन  214

 स्वीकृत  परियोजनाएं  लंबित

 अभी  चालू  नहीं  हुई  हैं

 3.  2206  ई०  एक्स०  पी०  4,  एस०  एफ०  वी  87,065  43,353,900

 वे  बच्चे  जिन्होंने  स्कूल  जाना  लाश  तेल  10,305

 शुरू  नहीं  किया  गर्भवती

 महिलाओं  और  शिशओं  की

 माताओं  के  लिए  अनुपूरक

 आहार  कार्यक्रम

 4.  2664,  हरियाणा  के  महेन्द्रगढ़  गेहूं  17,904  7,151,100

 जिले
 में

 ग्रामीण  विकास  श्ाद्य  तेल  1,790

 दलहन  1,790
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 5.  2683,  बिहार  में  वानिकी  गेहूं  53,940  21,888,900

 कारयकलापों  के  जरिए  खाद्य  तेल  5,394  डर

 सामाजिक  आधिक  विकास  दलहन  5,394

 6.  2684,  मध्य  प्रदेश  में  गेहूं  45,544  37,045,900
 वानिकी  का  कलापों  के  25,332
 जरिये  सामाजिक  आर्थिक  तेल  7,088

 विकास  दलहन  .  7,088

 7.  2685,  उड़ीसा  में  वानिकी  गेहं  41,235  25,134,900

 येकलापों  के  जरिए  सामाजिक  बरावल  11,465

 आधिक  विकास  खाद्य  तेल  5,270

 8.  2751,  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  88,600  31,417,000

 समेकित  जलाशय  विकास  बनस्पति  तेः  8,860

 ओर  वनरोपण  दलहन  8,860
 राम

 भूमिहीनों  को  रोजगार  देने  को  व्यवस्था

 336.  भ्ो  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  कृषि  शौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  सरकार  1983-84  3-84  के  दोरान  और  आज  तक

 उड़ीसा  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  उपलब्ध  कराए  गए  रोजगार  और  श्रमदिवसों  के
 संबंध  में  जानकारी  मांगी  और

 ु  यदि  तो  इस  पर  कितना  ब्यय  हुआ  है  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्राप्त
 किए  जाने  वाले  लक्ष्यों  से  संबंधित  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  भ्रौर  प्रामोण  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अन्वूलाल  :  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गा  रन्‍टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस  समय
 रोजगार  सृजन  की  मानिटरिंग  सूजित  श्रम-दिवसों  के  रूप  में  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  के  अन्तगेत  वर्ष  1980-81,  1981-82,  1982-83,  2-8  3,
 :  85  तथा  के  दौरान  क्रमशः  892.95  लाख

 5

 किया  लाख  ग्रामीण  लाख  |  के  लाख  रुपये  तथा  892.95  लाख  रुपये  का
 किया  था  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  2,  2-83,

 तथा 5 के लिए लाख
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 श्रम-दिवसों  के  रोजगार  सृजन  का  लक्ष्य  मिर्धारित  किया  गया  इसके  मुकाबले  में  उपलब्धियां

 321.67,  194.31,  167.77,  132.26  तथा  90,47  (  1985  तक  )  लाख  श्र
 दिनों  की  हुई  ग्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1983-84  के  दौरान  कोई

 व्यय  नहीं  किया  गया  था  जबकि  1984-85  5  के  दौरान  1985  के  अन्त  202:35  लाख

 रुपये  का  व्यय  होने  को  सूचना  मिली  198  8  3-84  के  लिए  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी

 क्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  सृजन  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  और  ना  ही  इस  अवधि

 में  कोई  रोजगार  सृजितल्र  हुआ  1984-85  5  के  दोरान  175.80  लाख  श्रम-दिवसों  के  वापिक  लक्ष्य

 के  मुकाबले  जनवरी  1985  के  अन्त  तक  17.60  लाख  श्रम-दिवसों  का  रोजगार  सृजित  किया

 गया

 सरका  रो  कर्मचारियों  के  पुत्रों  को

 सरकारो  झावास  का  पझ्ावंटम
 है

 337.  श्रीमतो  माधुरी  सिह  :
 क्या  ,  निर्माण  और  प्राबास  मंत्री  सरकारी  कमंचारियों  के  पुत्रों

 पुत्रियों  पत्नियों  को  सरकारी  आवास  के  |आवंटन  के  बारे  में  21  1985  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  47  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  मंत्रांलय-वार  उन  आश्रितों  आवास  ,

 का  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  उसी  प्रकार  के  आवास  के  आवंटन  को  बर्ष  1984  में नियमित

 किया  गया  ?  <

 निर्माण  और  झावास  मंत्री  झ्रब्डुल  :  एक  विवरण  संलग्न  [  प्रन्धालय  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एस०  टो०  557-85|
 ध

 प्रह्दर  में  द ूरदर्शन  केमा  को  स्थापना

 338.  श्री  के०  कुम्हस्थ  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  पठानानायिका  और  क्विलोन  जिलों  में  अड्डूर  कोटटाराक्कारां  और

 पुनादुलुर  में  इस  समय  दूरदर्शन  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अड्टूर  में  कम  शक्ति  का  एक  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०
 ५

 से

 अिवेखम  के  ।  किलोबाट  के  मौजूदा  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  10  किलोबाट  करने  की

 स्कीम  के  पूरा  हो  जाने  पर  अद्धूर  और  कोट्टाराक्कारा  को  दूरदर्शन  सिगनल  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावती
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 +  अजिबेगम  में  टो०  बी०  प्रसारण  से  मलयालम

 काय  कम  का  प्रसाश्तण छू  और  ध्य  शरीर  NATH ७३
 ~

 339.  श्री  बो०  एस०  घिजयराधबन  :  क्या  सचना  झौर  भ्रश्तारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  स्थित  टी०  वी०  प्रसारण  केन्द्र  से  मलमालम  कार्यक्रम  दिखाए  जा  रहे

 क्या  यह  कार्यक्रम  केरल  में  अन्य  केन्द्रों  पर  भी  देखे  जा  सकते  और

 यदि  तो  फ़न्‍नानौर  भआदि  जैसे  अन्य  केन्द्रों  से  मलयालम  कार्यक्रम  प्रसारित  -

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ख़चना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  :  जी

 दूरदशंन  त्रिवेन्द्रम  प्रतिदिन  औसतन  75  मिनट  की  अवधि  के  कार्यक्रम  टेलीकास्ट

 करता  i कै

 राष्ट्रीय  मजदूरों  मोति  तेयार  किया  जाना

 340.  श्री  पूर्णचरत्न्‍र  मलिक  :  क्‍या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  मंत्री  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  मजदूर  यूनियन  संगठनों  के  नेताओं  ने  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  तैयार  करने

 तथा  इसके  साथ-साथ  की  मतों  की  उतार“चढ़ाव  पर  निगरानी  रखने  का  सुझाव  दिया  है  ताकि  मजदूरी

 और  कीमतों  के  बीच  कोई  बड़ी  असमानता  पैदा  न  और

 यदि  तो  सरकार  उस  पर  कब  तक  विचार  करेगी  :

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  वित्त  मंत्री  ने  3-2-1985 5
 को  ट्रेड  यूनियन  नेताओं  के  साथ  बजट  से  पहले  अनोपचारिक  बेठक  क॑  ।  इस  बिच[र-विमर्श  के

 दोरान  कई  विषयों  पर  चर्चा  क्री  कुछ  नेताओं  ने  उचित  मजदूरी  नीति  बनाने  तथा  न्यूनतम

 मजदूरी  को  निर्ताह  लागत  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  इन्डेक्स  बनाने  की  पद्धति  की  आवश्यकता  पर  बल

 ये  सुझाव  सामान्‍य  किस्म  के  हैं  और  समय-समय  पर  सरकारी  नीतियां  बनाते  समय  इन्हें  ध्यान

 में  रखा  जाता
 हु

 ]

 बेघर  सोगों  के  संबंध  में  दो  विबसीय  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में

 किए  गए  मिर्णायों  का  कार्य  स्थियम

 341.  भरी  मूल  चर्द  डागा  :  क्या  निर्माण  झौर  प्याबास  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  दि
 :

 $7
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 13  और  14  1985  को  हुए  बेघर  लोगों  के  सम्बन्ध  में  दो दिवसीय  सम्मेलन

 में  कया  निर्णय  किए  गए  और  इन  निर्णयों  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  हे

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुसार  एक  करोड़  बीस  लाख  अतिरिक्त  मकानों  की

 आवश्यकता
 छः

 यदि  तो  उसके  लिए  सरकार  का  विचार  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराने  का

 ओऔर
 *

 वर्ग  वार  और  राज्यवार  कितने  मकान  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  ?

 निर्माण  ओर  प्रावास  मंत्री  प्रब्युल  :  राज्य  स  कारों/संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  के  बीच  एक  दो  दिवसीय  पररपर  विचार  का  आयोजन  13  14  1985  को

 किया  गया  था  ।  अन्य  बातों  बातों  के  साथ-साथ  भाग  लेने  वालों  के  मध्य  सर्वेसम्मति  इस  प्रकार  है  :--

 1..  आई०  वाई०  एस ०  एच  ०  परियोजनाओं  के  भावी  लाभभोगी  अनधिवासी  तथा  मलिन

 बस्ती  निवासी  आश्रयहीन  और  समाज  के  अन्य  असुविधा  वाले  वर्गों  के  होने  चाहिए

 जो  पेय  शिक्षा  रोजगार  के  अवसरों  तथा  समान  सुविधाओं  एवं

 सेवाओं  के  बिना
 ह

 2.  आश्रयविहीन  की  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  एकल  खिड़की  दृष्टिकोण-अपनाया
 जाना

 3.  उपलब्ध  भूमि  संसाधनों  की|तालिका  तैयार  की  जानी  चाहिए  और  आंकड़ों  को  निरन्तर

 अद्यतन  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 4.  भूमि  की  न्यूनतम  प्रतिशतता  नियत  की  जानी  चाहिए  और  बेधर  लोगों  को  आश्रय  मुहैया
 करने  के  प्रयोजनों  के  लिए  उद्ष्टि  की  जानी

 5:  एक  भूमि  बेंक  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 .  पिजी  विकासकर्ताओं  के  लिए  यह  आदेशात्मक  होना  चाहिए  कि  वे  निर्धनों  में  सबसे

 अधिक  निर्धनों  के  लिए  कुल  विकसित  भूमि  की  न्यूनतम  प्रतिशतता  की  ब्यवस्था

 करें  ।

 -  कामगारों  को  शैल्टर  मुहैया  करने  के  लिए  पर्याप्त  भूमि  तथा  संसाधनों  का  नियतन  करने

 के  छिए  यह  सभी  आऔद्योगिक  इकाइयों  पर  आदेशात्मक  होना

 :  दो
 कांटेदार

 आक्षेप  होने  चाहिए  नामतः  नए  आवास  बनाना  और  मौजूदा

 आवास  परिसम्पत्तियों  का  उन्हें  पहले  की  स्थिति  में  बहाल  गा

 करना  एवं  उनका  विस्तार  करना  ।  ह
 .  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  और  ग्रामोण  आवास  योजनाओं  के  लिए  वर्तमात  लीਂ  ति

 सीमा  में  25  प्रतिशत  वृद्धि  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  जानी

 के
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 10,  भावी  लाभभोगियों  के  लिए  शैल्टर  परियोजनाओं  के  लिए  ब्याज  की  दर  कम  करके  5

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 ]  6  ज

 18

 21°

 23.

 23.

 24.

 प्रतिशत  कर  दी  जानी  चाहिए

 एक  ग्रामीण  आवास  वित्त  निगम  की  स्थापना  होनी  चाहिए

 समुदाय  की  प्रतिक्रिया  जानकर  शैल्टर  परियोजनाएं  बनाई

 ग्रामीण  आवास  कायक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  स्वैज्छिक  अभिकरणों  को  प्रोत्साहित  किया

 जाय  ।

 सारे  देश  में  मलिन  बस्तियों  एवं  सीमान्त  बस्तियों  की  गणना  की  जानी

 भावी  आर्थिक  विकास  एवं  जनसांख्यिकी  प्रक्ष  पणों  पर  आधारित  दीघे  कालीन

 योग  नीति  अपनानी  चाहिए  ।

 भूमि  का  गहन  उपयोग  करने  के  लिए  हाई  डैन्सिटीਂ  विकास  की  नीति
 नानी  चाहिए  ।

 संवृद्धि  विकास  की  संकल्पना  को  भूमि  विकास  विकल्प  के  रूप  में  समझा  जाना

 आवास  में  कुल  पूंजी  निवेश  की  विशिष्ट  प्रतिशतता  आई०  वाई०  एस०  एच०
 नाओं  के  भावी  लाभभोगियों  को  शैल्टर  देने  के  लिए  होनी  चाहिए  ।

 प्रत्येक  क्षेत्र  क ेलिए  दीघे  स्तर  के  एकीकृत  भूमि  विकास  नक्शे  राज्य  नगर  एवं  ग्राम

 आयोजन  संगठनों  द्वारा  तैयार  किए  जाने

 विभिन्‍न  नगर  प्राधिकरणों  के  विस्तृत  काये  का  समन्वय  करने  एवं  मार्गनिर्देशन  के  लिए

 उपयुक्त  विस्तार  अभिकरणों  सूजन  करना  चाहिए  ।

 मानव  बस्ती  कार्यो  में  अन्तग्रेस्त  संगठनों  की  बहुलता  की  जांच  करने  के  लिए  और

 सांस्थानिक  संरचना  में  उपयुक्त  संशोधन  सुझाने  के लिए  तथा  अलग-अलग  संस्थानों  की

 प्रयोधन  गतिविधियों  के  लिए  उपयुक्त  यंत्रावली  सुझाने  के  लिए  भी  एक  समिति  का
 गठन  किया  जाए  ।

 अपेक्षतया  बड़े  गांवों  का  विकास  कार्यक्रम  राज्य  नगर  एवं  ग्राम  आयोजना  संगठनों  द्वारा
 तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।

 सहायता  प्राप्त  ग्रामीण  आबास  जारी  रहे  लेकिन  मुपत्त  आवास  मुहेया  करने  की  प्रथा

 समाप्त  कर  दी  जाए  ।

 परम्परागत  भवन  निर्माण  सामग्री  का  पुनर्जीवन  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम  चलाना  जाता

 चाहिए  *  दि
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 25.  ग्रामीण  तथा  नगर  आश्रय  कार्यक्रम  में  60:40  के
 अनुपात  में  योजना  संसाधनों  का

 नियतन  किया  जाए  और  इसके  अतिरिक्त  वाणिज्यिक  बकों  से  योजना  विधि  संसाधम

 भी  जुटाए

 है
 26.  शैल्टर  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंक  ऋणों  पर  भारतीय  रिजवं  बैक  के  प्रतिबन्ध.को  उदार

 बनाना  चाहिए  और  शैल्टर  परियोजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  वित्तीय

 संस्थाओं  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाया

 च्च  ,  भावी  लाभभोगियों  पर  लागत  का  प्रभाव  कम  करने  के  उह्ेश्य  से

 पंजीक  स्वामित्वाधिकार  ग्रहणं  करने  पर  आने  वाली  लागत  कम  करने  के  लिए

 मौजूदा  कानूनों  में  उपयुक्त  पंशोधन  किया  जाए  ।

 श्

 28.  भावी  लाभ-भोमिमों  के  लिए  शेल्टरਂ  तैयार  करने  के  लिए  शैल्टर  के  क्षेत्र  में
 *

 अनुसंधान  एवं  विकास  कार्य  किया  जाना  चाहिए  और  कार्यान्वयन  अभिकरणों  के

 कामिकों  को  सहनीय  शैल्टर  की  नवीन  संकल्पनाओं  एवं  तकनीकों  में  प्रशिक्षित  किया
 जाना  आई०  वाई०  एस०  एच०  के  लिए  समयावधि  सन्‌  2000  तक

 से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  अभी  दिया  जाना  है  ।

 ]
 ढ़

 कथि  कोटनादकों  के  छिड़काव  के  कारण  होने  वालो  मौतें

 342.  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्या  कथषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि॥

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1985  के  इंडियन  एक्सप्रेस  नई  दिल्ली  से

 प्रकाशित  में  ब्राजील  में  कृषि  कीटनाशकों  के  छिड़काव  से  होने  वाली  मौैसों  के  संबंध  में  प्रकाशित

 खआार की  ओर  ८दलाया  गया

 क्‍या  भारत  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कोई  अध्ययन  अथवा  निगरानी  की

 गई  है  और  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  किसानों  को  इसके  खतरों  से  अवगत  कराया  गया  है  और  यदि  तो  पिछले  तीन

 बर्षों  के  दौरान  दिए  गए  प्रशिक्षण  का  व्यौ  रा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  नीम  के  बीज  जैसे  देशी  प्राकृतिक  कीटनांशकों  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित

 करेगी  और  यद्दि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  उपयोग  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्धि भौर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  :  जी

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  देश  में  कृ#िनःशी  दवोओं  के  उपयोग  का  अध्य्यो
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 करारा  पधपभपफ:भ/एप/णयपदपै २

 और  प्रवोधन  करमसे  और  गणे  नियन्त्रण  क ेलिए  भी  एक  अखिल  भारतीय  अनसंधान  परियोजना  शरू

 वी  हस  परियोजना  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  :

 अनिवाय॑  है  कि

 हा
 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  पर्यावरण  के  कृषि  उत्गदों  और  अन्य  अवयवों  में  कुमिनाणी
 अवशेधों  के  संबंध  में  अनुसंधान  का  सम्वर्धन-औ  समन्वय  करना  ।

 सिफारिश  की  गई  कृमिनाशी  दवाओं  से  परीक्षणਂ  से  फसलों  में  कीटनाशी

 दवाओं  के  छिड़काव  का  अध्ययन  करना  और  कृमिताशी  दवाओं  के  उपयोग और  उत्पाद

 की  खपत  के  बीच  सुरक्षित  समय  सीमा  तेयार  करना  ।

 )  पर्यावरण  के  अजव  और  जेब  अवयकबों  में  कृमिनाशी  अबशेष  का  प्रवोधन  करना  ।

 मृदा  और  पशुओं  के  कृमिनाशियों  के  क्यापचय  को  प्रभावित  बरने  वाले  घटकों

 का  अध्ययन  करना  ।

 पौधों  और  पशुओं  में  कृमिनाणी  अवशेषों  और  खराब  उत्पादों  की  मात्रा  में  सुधार
 करने  के  लिए  कर्षण  और  विश्लेषणात्मक  प्रौद्योगिकी  तैयार  करना  और  उसमें

 सुधार  करना  और  अवशेष  आंकड़ों  की  विश्वसनीयता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराना  ।

 गुण  नियन्त्रण  के  लिए  कृमिनाशी  दवाओं  के  विपणन  संबंधी  नमूनों  का  परीक्षण  और

 विश्लेषण  करने  में  केन्द्रीय  पौध  संरक्षण  निदेशालय  की  कृमिनाशी  प्रयोगशालाओं  की

 सहायता  करना  |

 कृमिनाशी  अवशेष  को  समाप्त  करने  के  लिए  खाद्य  जिनसों  के  परिसंस्करण  संबंधी  प्रभाव

 की  जांच  करना  ।

 कृमिनाशी  अवशेष  संबंधी  अद्यतन  जानकारी  को  बनाये  रखना  और  देश  में  अनुसंघान
 ओर  विस्तार  कार्यकर्त्ताओं  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  उपलब्ध  कराना  ।

 कृमिनाशियों  के  सुरक्षित  उपयोग  की  अपनी  नीति  को  युक्ति  संगत  बनाने  में  सरकार  की

 सहायता  करना  ।

 कीटनाशी  नियम  1971  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  कृमिनाशी  विनिर्माता  के  लिए  यह

 वह  कृमिनाशी  डिब्बे  के  साथ  कानूनी  तोर  पर  अपेक्षित  लेबल  और  पत्रक  ये  लेबल

 और  पत्रक  अंग्रेजी  और  क्षत्रीय  भाषाओं  में  स ेकिसी  एक  में  भी  मुद्रित  किए  जाते  हैं  ताकि

 किसानों  को  सुरक्षा-संबंधी  निर्धारित  जहर  से  प्राथमिक  सहायता  और  तत्काल

 उपचार  आदि  का  अनुसरण  करने  में  सुविधा  हो  ।  इन  पत्रकों
 में

 सिफारिश  की  गई  मात्रा  और  उपयोग

 तरीके  भी  होते  हैं  ताकि  कृमिनाशी  दवाओं  के  गलत  उपयोग  के  कारण  स्वास्थ्य  संबंधी  किसी  सम्भव

 खतरे से  बचा  जा  सके  ।  न

 हैदराबाद  स्थि  त  केन्द्रीय  पौध  संरक्षण  प्रशिक्षण  संस्थान  पौध  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  राज्यों
 कला
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 रण्ज्य  क्षत्रों  के  कार्यकर्साओं  को  प्रशिक्षण  दे  रहा  ये  प्रशिक्षणार्थी  किसामों  को  जानकारी  देते

 कृमिनाशी  दवाओं  के  सुरक्षित  उपयोग  के  संबंध  में  सभी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  मे ंकाफी  बल  दिया  जाता

 कृषि  विमानन  पाइलटों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का  भी  आयोजन  किया  जाता  है  ताकि

 उन्हें  करमिनाशी  दवःओं  की  सद्दी  पशुओं  और  पर्यावरण  के  अन्य  अक्यवों  आदि

 को  उनके  ख़तरे  के  संबंध  में  शिक्षित  किया  जा  1982-83  के  दौरान  कुल  567

 1983-84  के  दौरान  502  व्यक्तियों  और  1984-85  1985  के  दौरान  420

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  .
 -

 ह

 समेकित  क्ृमि  प्रबंध  के  पहलू  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  पौध  संगरोध  एवं  भंडारण

 निदेशालय  के  केन्द्रीय  पौध  संरक्षण  केन्द्रों  ओर  कंन्द्रीय  निगरानी  केन्द्रों  मे देश  क ेविभिरत  भागों  में  अनेक

 गांवों  को  अपनाया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  दौरान  कुमिमाशी  दवाओं  के  सुरक्षित  और  प्रभावी  उपयोग

 के  बारे  में  किसानों  को  भी  विशेषरूप  से  अवगत  कराया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  विस्तार  निदेशालय  अपने  प्रशिक्षण  संबंधी  विभिन्‍न  कार्यकलापों  में  कुमिनाशी  दवाओं

 की  सही  देखभाल  के  बारे  में  किसानों  को  अवगत  कराने  में  भी  सद्दायता  करता  है  ।  राज्यों  के अधिकांश

 कृषि  विभाग  प्रमुख  ससस्‍्य  मौसमों  से  पूर्व  मेलेਂ  और  आयोजित  करता  जिसमें

 कृमिनाशी  दवाओं  का  सही  उपयोग  एक  अनिवायं  घटक  इसके  कुछ  राज्य  किसानों  के  लिए

 नियमित  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  भी  करते  हैं  ।

 सरकार  देशी  प्राकृतिक  कृमिनाशी  दवाओं  के  उफ्योग  को  भी  बढ़ावा  देती  जहां  कि

 वे  सुरक्षित  और  लागत  के  रूप  में  प्रभावी  होते  हैं  ।  पाइरी  थरूम  जैसी  कुछ  सुरक्षित  प्राकृतिक  कृमिनाशी

 दवाओं  का  देश  में  इस  समय  सीमित  मात्रा  में  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  के  वीज  और  उसके  कर्षणों  ने  मूल  रूप  से  कीट  विकर्षक  के  तोर

 पर  ध्यात  आकर्षित  किया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वैज्ञानिकों  और  अन्यों  के  द्वारा  काफी

 प्रयास  किये  गये  हैं  ताकि.इन  प्रयासों  को  व्यवहार्थ  बनाया  जा  लेकिन  इनका  अभी  तक्‌  वाणिज्यिक

 रूप  से  पुरी  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया  गया

 के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  नीम

 सूचना  पत्रक  का  प्रकाशन  करना  शुरू  कर  दिया  है  और  थ्वादी  एवं  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  ने  भी  उपयोग

 करने  वाली  एजेंसियों  क ेलिए  नीम  के  बीज  का  संचयन  और  उनकी  सप्लाई  भी  शुरू  कर  दी  पूंकि

 इन  प्रथासों  का अभी  आयोजन  नहीं  किया  गया  इसके  उपयोग  के  संबंध  में  सही  सांख्यिफी  आंकड़े

 उप  जब्ध  नहीं

 बसई  दारापुर  में  जमीन  पर  झ्नजिक्ृत  कब्जा

 343.  डा०  ए०  कें०  पटेल  )  .  ॥॒

 /:  क्या  निर्माण  झौर  प्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 शरी०  सी०  जंगा  रेड्डी J
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 ee  मनन»  कर

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित

 किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  बसई-दारापुर  में  करोड़ों  धपए  के  मूल्य  की  11 2  बीघा  सरकारी  भूमि  पर

 अनधिकृत  रूप  से  बड़े  पैमानें  पर  कब्जा  किया  जा  रहा  और

 सम्पूर्ण  तथ्य  बया  हैं  तथा  इस  संबंध  में  कया  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  और  झ्ावास  मंत्री  प्र्युल  :
 न

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  विवादास्पद  भूमि  इस  गांव  की

 लतਂ  भूमि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  भमि  के  कुछ  भाग  को  बाड़  से  घेर  दिया  है  और  एक
 ब्रपणन  केन्द्र  (70  दुकानें  का  निर्माण  कर  दिया  है  तथा  इस  केन्द्र  के  निकट  इस  भूमि  के  एक

 किनारे  पर  पाक  बना  दिया  ग्रामवासियों  ने  इसके  बुछ  भाग  पर  कब्जी  किया  और  उस  पर

 कृत  निर्माण  किया  ।  प्रामवासियों  द्वारा  उच्च  न्यायालय  में  दायर  की  गई  दो  रिट  यात्रिकाएं  भी  लम्बित

 पड़ी  हुई  हैं  जिसमें  लगभग  20  एबड़  का  क्षेत्र  आता  13  जनवरी  तथा  26  1982  को  इन

 मामलों  में  रोकादेश  जारी  किए  गये  थे  ।

 इन  मामलों  की  सुतवाई  आरम्भ  न  होने  के  कारण  ग्रामबासियों  ने  और  भी  अतिक्रमण  तथा

 अनाधिकृत  निर्माण  करने  आरम्भ  कर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिक  ने  परिस्थिति  से  निपटने  के

 लिए  दो  उपाय  किए  उन्होंने  दिल्‍ली  प्रशासने  के  सचिव  तथा  को  इन  मामलों  की
 जल्दी  से  सुनवाई  करवाने  के  लिए  आवेदन  देते  का  अनुरोध  किया  उन्होंने  पाक  से  अतिक्रमण  हटाने
 का  भी  निर्णय  लिया  है  क्योंकि  यह  रोकादेशों  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  है  ।

 मारतोीय  खान्च  निमस  द्वारा  ग॑  र-स  रका  री  गोदामों  का  किराये  पर  लिया  जाना

 345.  श्री  केਂ  राममूर्ति  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा|करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गैर-सरकारी  गोदाम  किराये  पर  लिये  जाने  तथ्रा  उनके
 किराया  के  निर्धारण  के  मामले  में  कदाचारों  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  की  गई  समिति  ने  अपना
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  तया  उन  पर  क्या
 वाही  की  गई  और

 भारतीय  श्वाद्यव  निगम  द्वारा  किराये  पर  लिये  गये  गैर-सरकारी  गोदामों  का  राज्य-वार
 ब्योरा  क्या  है  जिसकी  योजना  को  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चार  चरणों  में  कार्यान्वित  किया  गया  था
 तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रत्येक  गोदाम  मालिक  को  गोदाम  किराये  पर  लेने  की  तारीख  से  अब
 तक  वाधिक  किराये  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया

 खात्ष  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बीरेशा  :  आन्भ्र  प्रदेश  में  कृषि  पुनवित
 विकास  निगम  योजना  के  अधीन  गोदाम  कि  पर  लेने  संबंधी  मामले  की  जांच  करने  के  लिए
 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गठित  समिति  मे  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तत  कर  दी  भारतीय  खाद्य  निगम

 समिति  स्थापित  की  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रहा
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 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  राज्य/क्षे  तज्वार  किराये  पर  लिए  गए  गोदामों  की  संध्या

 और  भण्डारण  क्षमता  दी  गई  है  ।  प्रत्येक  वे  के  दौरान  कृषि  पुनवित  विकास  निगम  गोदामों  के  लिए
 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  दिया  गया  वाधिक  किराया  नीचे  दिया  जाता  है  :---

 वर्ष  दिया गया

 रुपयों

 1978-79  881.32

 1979-80  1319.77

 1980-81  1437.67

 1981-82  1422.88

 1982-83  2-8  3  1310.36

 1983-84  3-8 4  हु  1151.68

 विवरण

 कृषि  पुनवित  विकास  निगम  के  अधीन  किराए

 पर  लिए  गए  गोदाम

 ऋ०  सं०  राज्य/क्षेत्र  का  नाम  संख्या  भंडारण  क्षमता  मीरी

 टन

 पर  5

 ]  आन्ध्र  प्रदेश  71.  4.40

 2  असम  34  1.56

 3  बिहार  49  3.01

 4  -
 गुजरात  13  2.30

 5
 ॥

 हरियाणा  75  6.44

 6  कर्नाटक  25  1.56

 7  केरल  $  0.17

 8
 मध्य  प्रदेश  52  3.16.

 9  महाराष्ट्र  12  257

 10  उड़ीसा  -  5  0.23

 11  पंजाब  185  *
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 2  3  4

 जा  अर  ७७-४४-७४७४७४७-७॥-/७८७८"८"शनशशननाशरशशशशशआथशशशशशरश/शशआनशशणशशथशआशशशशशशनलनाशशशशणशणशणशशशशशनननशणशणशणणशशणशशशशणणननश८ाणनिणाार
 12.  राजस्थान  141  3.73

 13  समिसनादु  41  2.35

 कब  उत्तर  प्रदेश  105  5.76

 16  पश्चिमी  बंगाल  7  0.69

 17.  एन०  ई०  एफ  क्षेत्र  6  0.25

 ह  संयुक्त  प्रबंधक

 कलकत्ता  9  56.28

 ह
 जोड़  835  56.28

 :लफजजपय-य-/ईन  पे  जया

 सरकारो  क्षेत्र  के उपक़म  के  प्रबंध  में  भ्सिकों  को  मागीदारो

 346.  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई  :  क्‍या  भ्रम  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबंध  में  श्रमिकों  की अधिकतम  भागीदारी  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ”

 इससे  यदि  कोई  लाभ  प्राप्त  हुए  तो  वे  क्या  और

 प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागोदारी  के  लिए  यदि  कोई  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  तो  उनके

 पूर्ण  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 |

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  से  सरकार  ने  अपने  संकल्प  संख्या

 एल  --56011 /1  3  --  डैस्क  1  दितांक  30  1983  द्वारा  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र

 उपक्रमों  में  प्रबंध  में  कमंजा री  सहभागिता  की  नैयी  व्यापक  योजना  पहले  ही  अधिसूचित  की  इसने
 प्रबंध  में  कमंचारी  सहभागिता  संबंधी  त्रिपक्षीय  समिति  भी  गठित  की  जिसमें  कुछ  राज्य

 सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  और  श्रमिक  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  यह  समिति  इस
 पोजना  के  का्यंक  रण  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  करेगी  तथा  इसके  पूर्ण  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित
 कराने  के  लिए  उपचारी  उपायों  का  सुझाव  इस  योजना  की  प्रगति  की  23  1984  को

 हु  त्रिपक्षीप  समिति  की  पहली  बैठक  में  पुनरीक्षा  की  गई
 |

 क्ष  त्रोय  अलचिज्र  संस्थानों  को  स्थापना

 348.  भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  में  पुणे  संस्थान  को  छोड़कर  देश  के  किसी  भी  भाग  में  कोई  क्षेत्रीय

 चित्र  संस्पान
 रा



 र
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 कमी  लकी  ज  अब  नी  जल  की
 क्‍या  सरकार  पूर्व  और  पूर्बोत्तर  भारत  में  प्रतिभा  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  बंगाल  में

 एक  ऐसे  संस्थान  की  स्थापना  पर  विचार  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचमा  धझौर  प्रद्धारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  भारत  के

 किसी  भी  भाग  में  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  कोई  क्षेत्रीय  फिल्‍म  संस्थान  नहीं  भारतीय  फिल्म

 और  टेलीविजन  संस्थान  नाम  से  केवल  एक  संस्थान  पुणे  में

 और  पश्चिम  बंगाल  सहित  देश  के  किसी  भी  भाग  में  दूसरा  फिल्म  संस्थान  स्थापित

 कर  ने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  पुणे  का  संस्थान  जो  एशिया  में  प्रमुख  संस्थान

 केबल  भारत  के  छात्रों  ही  की  अपितु  विदेशों  के  छात्रों  को  भी  प्रशिक्षण  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 करता  संस्थान  में  प्रवेश  अखिल  भारतीय  आधार  पर  दिया  जाता  प्रवेश  के  लिए  लिखित  परीक्षा

 नई  बम्बई  तथा  त्रिवेन्द्रम  में  ली  जाती  लिखित  परीक्षा  के

 लिये  गोहाटी  को  भी  अतिरिक्त  केन्द्र  के  रूप  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 साल  उतारने  और  चढ़ाने  के लिए  गोदामों  पर  ठंका  भ्रम  पद्धति

 349-  झो  थम्पन  क्‍या  लाक्ष  और  मेगरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  गोदामों  पर  अधिकांश  कार्य  ठेका

 भाधार  पर  लगाए  गए  श्रमिकों  द्वारा  किया  जा  रहा

 कया  माल  चढ़ाने  और  उतारने  का  काम  शारीरिक  श्रम  द्वारा  किया  जाता

 क्‍या  इस  कार्य  के  लिये  नियुक्त  ठेकेदारों  द्वारा  ट्रालियों  का  प्रयोग  किया  जाना  अपेक्षित

 न््फ

 यदि  तो  क्या  ठेकेदार  ट्रालियों  का  प्रयोग  यदा-कदा  ही  करते  और

 (=)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  माल  उतारते  और  चढ़ाने  के  लिये  नियुक्त  ठेके

 दारों  के  साथ  किए  जाने  बाले  ठेके  में  ट्रालियों  के  प्रयोग  करने  का  एक  खंड  शामिल  करने  का  है  ?

 लात  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बीरेम्ट  :  और  जब  कभी

 कता  होती  गोदामों  पर  ठेकाबद्ध  अघार  पर  भी  श्रमिक  लगाए  आते  सामान्यतया  कार्य  हों  में

 कियां  जाता  है  ।  ु

 (१)  नहीं  ।

 कभी-कभी  ट्रालियों  का  प्रयोग  किया  जाता

 (2)  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 देश  में  विश्व  बक  को  सहायता  से  सत्स्यपालन  परियोजनाएं

 350.  भी  सोमनाथ  रण  :  कया  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ल्‍

 क्या  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितनी  झृंतर्देशीय  मत्स्थपालन

 पोजनाएं  कार्याम्वित  की

 क्‍या  उड़ीसा  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  अभी  तक  ऐसी  कोई  परियोजना  क्रियान्वित

 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंसी  व्यौरा  क्‍या  और

 उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  में  भारतीय  मत्स्यपालन  के  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोज  विकास  संत्रो  बरूटा  :  तथा  विश्व  बेंक  से  सहायता
 प्राप्त  अंतर्देशीय  मत्स्यपालन  परियोजना  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल

 राज्यों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 इस  परियोजना  के  उड़ीसा  के  11  जिलों  में  स्थापित  मछुवा  विकास  एजेंसियों  के

 माध्यम  से  गहन  मछली  पालन  के  लिए  16,000  हैक्टार  जल  क्षेत्र  का विकास  करने  की  व्यवस्था

 ये  मछुवा  विकास  एजेंसियां  10,000  भछुबारों  को  प्रशिक्षण  भी  देगी  ताकि  वे  गांव  के  जलाशयों

 तथा  तालाबों  में  मछली  पालन  शुरू  कर  बढ़िया  डिम्पोना  का  उत्पादन  करने  के  लिए  4  डिम्पोना

 हैचरियों  के  निर्माण  तथा  संचालन  सम्बन्धी  कार्य  भी  शुरू  किया  जाना

 राज्य  प्लान  स्कीमों  के  तहत  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  उड़ीसा

 सहित  देश  में  अन्तर्दशीय  मात्स्यिकी  का  विकास  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  हैं  ।

 कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय
 ये  हैं  :

 (1)  उड़ीसा  सहित  देश  के  जलाशयों  तथा  तालाबों  में  गहन  मत्स्य  पालन  का  विकास  करने

 हेतु  भारत  सरकार  मछ्था  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  क्रियान्वित  कर  रहो  है  ।

 (2)  डिम्पोना  उत्पादन  के  लिए  अवस्थानात्मक  सुविधाओं  के  सर्जन  के  संबंध  में  भारत

 सरकार  द्वारा  निम्नलिखित.कार्य क्रम  शुरू  किए  गए  हैं  :

 उड़ीसा  की  2  विकास  एजेंसियों  में  2  से  5  है'टार  तक  की  डिम्पोना

 उत्पादन  एककों  की  स्थापना  करना  ।
 है

 उपरोक्त  राज्यों  की  5  परियोजनाओं  में  बढ़िया  डिम्पोना  का  उत्पादन  करने  के

 लिए  वाणिज्यिक  मत्स्य  हैचरियों  की  स्थापना  करना  |
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 A ---+-+-  लि  ः,ससस
 12  राज्यों

 जो
 विश्व  बेक  परियोजना  द्वारा  कवर  तुहीं  किए  गए  राष्ट्रीय

 डिम्पोना  कार्यक्रमों  के  तहत  डिंम्पोना  हैचरियों  की  स्थापना  करना  ।

 (3)  सम्पूर्ण  देश  में  स्थापित  मछुवा  विकास  एजेंसियों  के  माध्यम  से  मछुवारों  को  प्रशिक्षण

 देना  ।

 (4)  जलाशयों  तथा  तालाबों  के  ओर  संस्थागत  वित्त  के  माध्यम  से  प्रथम  वर्ष  के

 आदान  तथा  ऋण  पर  राज  सहायता  की  व्यवस्था  करता  ।

 (5)  मछवारों  को  सतत  आधार  पर  तकनीकी  तथा  विस्तार  संबंधी  सहायता  देना  ।

 (6)  अधिक  उत्पादनशील  प्रोश्वोगिकी  का  प्रदर्शन  करना  ।

 (7)  मत्स्य  पालन  क्षेत्र  की  नीतियों  तथा  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए
 संगोष्ठियों  कायंशालाओं  का  आयोजन  करना  ।

 (8)  मछुवा  विकास  एजेंसियों  के  माध्यम  से  प्रशिक्षित  मछुवारों  को  जलाशयों  तथा  तालाबों

 हु  को  दीघकालीन  पटटे  पर  देने  की  व्यवस्था  करना  |

 (9)  उड़ीसा  सहित  क्षेत्र  विकास  नीति  के  आधार  पर  गहन  झोंगा  तथा  मत्स्य  पालन  के  लिए
 खारे  पानी  के  1,500  हैक्टार  क्षेत्र  का विकास  करना  ।

 बर्य  1982-84  के  दौरान  केन्प्रों  में  दर्ज  बेरोजगार  ध्यक्ति

 351.  भी  मारायण  चौथे  ]
 >:  :  क्या  अस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  हस्तान  मोल्साह  ]

 देश  में  3।  1982,  31  1983,  31  1984  और  3

 1984  के  दिन  रोजगार  केन्द्रों  मे ंराज्य-वार  और  अहुता-वार  दर्ज  बेरोजगार  ब्यक्तियों  की  संख्या  क्या

 ;  और  न

 इन  वर्षों  में  कितने  व्यक्ति  रोजगार  के  लिए  भेजे  गए  ओर  कितनों  ने  वास्तव  में  रोजगार

 प्राप्त  किया  ?  *

 श्रम  संत्रासय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  !  से

 19  में  दी  पई  [  प्रस्थालय  में  रसे  देखिए  संख्या  एच०  टो०  558/85  ]

 संगत  सूचना  संलग्न  विवरण  ५  से  संक््या  में  दी  गई

 [ प्रम्धालय में रखे गए । देलिए संक््या एल० टी० 558/85 68
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 छठो  योजना  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  में  हुई  बढ़ि

 352.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्या  कृषि  शौर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  छठी  योजना  अषधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राम्यों  में  कृषि  उत्पादन

 में  अधिकतम  वृद्धि  करने  हेतु  कार्यवाही  की

 यदि  तो  योजना  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  इसके  लिए  क्या  विशेष  उपाय

 किए  और
 *

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  धर  ग्रामीण  विकास  मंत्रो  बूटा  :  हां  ।

 तथा  छठी  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  कृषि  उत्पादन  और  उत्पादकता  को  बढ़ाने
 के  लिए  उठाए  गए  विशिष्ट  कदमों  के  बारे  में  नीचे  दिया  गया  है  :

 (1)  1984-85  5  के  दौरान  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  एक

 परियोजना  केन्द्र  क्षेत्र  की  योजना  के  रूप  में  आरम्भ  की  गई  यह  कार्यक्रम  उड़ीसा  राज्य  के  सात

 चुनींदा  प्रशषण्डों  में  क्रियान्वित  किया  गया  है  जिसके  लिए  राज्य  सरकॉर  को  66.01  लाख  एपए  की

 धनराशि  मंजूर  की  गई  थी  ताकि  चावल  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  इसमें  आने  वाली

 छोटों  मोटी  बाधाओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।
 ह

 (2)  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  सहायता  देने  की  एक

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  1983-84  से  क्रियान्बित  की  जा  रही  इस  योजना  के  .  अन्तर्गत  प्रति
 प्रश्षण्ड  3  लाख  रुपए  का  वाधिक  परिवब्यय  रखा  गया  है  |  इसमें  भारत  सरकार  का  भाग  50  प्रतिशत

 भर्थात्‌
 2.50  लाख  रुपए  प्रति  प्रखण्ड  यह  योजना  उड़ीसा  के  सभी  314  प्रखण्डों  में  चल  रही  है  ।

 कतद्र  सरकार  के  हिस्से  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  1983-84  के  दोरान  433.32  लाख  रुपए  तथा

 1984-85  के  दोरान  495.68  लाख  रुपए  दिए  गये  थे  ।

 (3)  करीब  600-700  हेक्टार  भूमि  का  विकास  करने  के  लिए  वारानी  खेती  वाले  क्षेत्रों  में
 जल  संरक्षण/जल  उपयोग  प्राद्योगिकी  का  प्रसार  करने  के  लिए  उड़ीसा  के  कौरापुट  जिले  में  1983-84  3-84
 ते  केद्ध  क्षेत्र  की  योजना  क्रियान्वित  जा  रही  उड़ीसा  सरकार  को  1983-84  के  दौरान  6.31
 नाख  रुपए  तथा  5  के  दौरान  5.05  लाज्ज  रुपए  दिये  गये  थे  ।

 ताख रुपए  मृदा  ओर  जल  संरक्षण  उपायों  से  पहले  से  विकसित  भूमि  पर  सस्य  संबंधी  उन्नत

 बाज

 ।  किसानों
 के  खेतों  पर  प्रदर्शन  करने  के  लिए  वारानी  खेती  के  बीज  व  उवंरक  ड्रिलों  को

 फसल  की  उन्नत  किस्मों  की  खेती  तथा  उदं  रकों  आदि  के  उपयोग  के  लिए  1983-84  3-84
 से  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्विस  की  जा  रही  यह  योजना  कोरापुट  जिले  में  भी चलाई

 रद
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 जा  रह रही  केन्द्र  क ेभाग  के  रूप  में  उड़ीसा  सरकार  को  1983-84  3-84  के  दोरान  4.21  लाख  दपए  तथा

 1984-85  5  के  दौरान  4.79  लाख  रुपए  दिये  गये  थे  ।

 (5)  उड़ीसा  में  रामतिल  सूरजमुखी  के  विकास  के  लिए  1984-8  5

 के  दौरान  सभन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम  को  मौजूदा  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  को  फिर  से  प्रचलित

 करते  हुए  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  मंजूर  की  गई  वर्ष  1984-85  के  लिए  122  लाख

 रुपए  की  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ।

 (6)  दलहनों  के  विकास  से  सम्बन्धित  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  प्रमाणीकृत/सही
 तरीके  से  लेवल  ली  राइजीबियम  वनस्पति  रक्षण  उपकरणों  तथा  प्रथालन

 संबंधी  प्रदर्शन  आयोजित  प्रजनक/आधा री  बीजों  का  उत्पादन  सिचाई  शुल्क  तथा

 ग्रीष्म  के  दौरान  दलहनों  का  उत्पादन  करने  पर  रांज  सहायता  के  जरिए  राज्य  सरकार  को  सहायता  दी

 गई  थी  ताकि  किसान  उन्नत  पैकेज  की  पद्धतियों  को  अपनाने  के  लिए  प्रेरित  हो  उड़ीसा  में  यह
 योजना  गंजम  और  कटक  जिले  में  क्रियान्वित  की  जा  रहो  है  तथा  1984-85  5  के  दौरान  प्रीष्म  मूंग  के

 उत्पादन  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  के  लिए  मज्र  को  गई  13.175  लाख  रुपए  की  धन  राशि  के  अलावा

 केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  16.55  लाख  रुपए  भी  मंजूर  किये  गये  ।

 पत्रकारों  श्रौर  समालार  पत्रों  के  कर्म  चारियों  क ेलिए  मजदूरी  थर्ड  का  गठन

 353.  श्री  धर्म  पाल  सिह  मलिक  ] 1,
 ।,  ४  :  क्या  अब  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  है

 क्या  देश  में  पत्रकारों  और  समाचार-पत्रों  के  कर्मचारियों  के  लिए  मजूरी  बोडे  के  गठन

 का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  इसके  बोर्ड  के  सदस्य  कौन-कौन

 इसके  निरद  श-पद  क्या  और

 यह  बोर्ड  सरकार  को  अपनी  सिफारिशें/रिपोर्ट  कब  तक  दे  देगा  ?

 असम  मस्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  टी०  :  से  श्रमजीबी  पत्रकारों  और

 अन्य  समाचारपत्र  कमंचारियों  के  लिए  मजदूरी  बोई़  गठित  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है|

 निर्माण  बिहार  के  रिहायज्ञी  मकानों  का  दुरुपयोग

 354.  भी  कमल  साथ  :  क्या  निर्माण  शौर  ध्राथास  भन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  पूर्वी  दिल्‍ली  की  एक  रिहायशी  कालोनी

 निर्माण  बिहार
 के  ब्लाक  के  अनेक  रिहायशी  मकानों  को  आशंटियों  द्वारा  निष्यादित  रुप  पढूटे  की

 70
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 शर्तों  का  उल्लं घन  करते  हुए  कार्यालयों र्यालियों  फर्नोंचर  ब  कंशाप  और  ओटोमोबाइल/पेन्टिग  वर्कशाप  के  लिए
 प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 निर्माण  और  प्लायास  सम्त्रो  झ्रब्चुल  :  हां  ।

 दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  उप-पट्टा  विलेश  को  शर्तों  के  अन्तर्गत  दिल्ली  विकास

 करण  ने  नोटिस  जारी  किए

 कृषि  उत्पारग  को  सुधारने  के  लिए  जापानी  तकनीकों  सहयोग

 355.  झो  झ्लार०  झस्नासास्थी  :  क्या  कृषि  झोर  प्रामोणज  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भारत  में  कृषि  उत्पादकता  को  सुधारने  के  लिए  जापानी  तकनोकी  सहयोग

 पर  विचार  क्योंकि  जापान  में  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादकता  भारत  की  तुलना  में  तीन  गुना  अधिक

 यदि  तो  तत्संरंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कवि  झर  प्रामोज  जिकास  सम्जो  बूटा  :  से  इस  समय  भारत  में  कृषि

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  जापानी  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा

 चोजबरटिया  में  उक्ष्य  शक्ति  बाले  दूरदर्शन  रिसे  केन्द्र  को  स्थापता

 356.  शो  हरीश  राथत  :  क्या  सचनता  झौर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  विधि  में  च्ोबटिया  में  एक  उच्च  शक्ति  वाले

 हरदशस  रिले  केन्द्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मस्तालघ  के  राज्य  मसजी  थो०एन०  :

 इस  संबंध  में  अभी  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  है  ।

 पालेकर  थाई  का  क्रियास्ववनम

 357.  भर
 सत्येमा  नारायण  सिह  :  क्‍या  कण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है|
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 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  कतिपय  समाचार-प्र  अंस्थाएं

 जीवी  पत्रकारों  के लिए  पालेकर  अवार्ड  को  क्रियान्वित  नहीं  कर  रहे  और

 यदि  हां  तो  इन  संस्थाओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अम  मन्त्रालया  के  राज्य  मम्त्रो  ही०  हां  ।  ल्‍

 राज्य  सरकारें/संघ  राज्य  क्षत्र  प्रशासन  पालेकर  पंचाट  को  लागू  करने  के  लिए
 दायी  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  यह  बताती  है  कि  वे

 “  चारपत्र  प्रतिष्ठानों  द्वारा  पंचाट  को  लागू  कराने  के  लिए  कानूनी  और  प्रभावी  उठाए  कर  रहे

 चायल  को  खरोद  झौर  बिक्रो  मूल्य

 358.  भरी  के०  रामचंद्र  रेडडो  :  कया  खाद्य  और  मागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अब  तक  चावल  की  80  लाख  मीट्रिक  टन  की  रिकाई  खरीद  की  गई

 है  दिनांक  24  1985)  ;

 चावल  का  सरकार  द्वारा  निर्धारित  खरीद  मूल्य  और  बिक्री  मुल्य  कया  है  और  कया

 सरकार  को  कोई  हानि  होती  है  और  यदि  तो  रखरखाव  तथा  दुलाई  भ्ष्डारण  हानियों  सहित  बेचे  _

 गये प्रतिकिलोग्राम चावल पर हुई कुल हानियों का ब्यौरा क्या क्‍या राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों तथा दूसरे राज्यों में खाद्यान्नों की खरीद पर कोई रोक है अथवा उन्हें हृतोत्साहित किया जाता और यदि तो क्यों केन्द्रीय सरकार साबं जमिक विवरण व्यवस्था अथवा किसी अन्य कल्याण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और यदि तो उसके क्‍या कारण हैं ? ॥ लाश और नागरिक पृति मन्‍्त्री बीरेमा : तक प्राप्त सूचनानुसार 84.68 लाख मीटरी टन चावल के हिसाब से छान की कुल वसूली की जा चुकी धान की बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों की श्वरीदारी समथन मूल्य के अधीन क्रमशः | और की दर पर की जाती चावल । वसूली मुख्यतया लेवी के अधीन धान के समर्थन मूल्य और . प्रत्येक राज्य के मामलें से अलग-अता प्रासंगिक प्रभारों के आधार पर निर्धारित किए गए मूल्यों पर की जाती बढ़िया और ' बहुत बढ़िया किस्मों के लिए चावल का केन्द्रीय निर्गेम मूल्य ऋ्रशः 208.00 220.00 श्पये और 235.00 रुपये प्रति क्विटल वर्ष के मार्गस्थ ओर भण्डारण हवागिों चावल पर उपभोक्ता राज सहायता 66.70 रुपये प्रति क्विटल थी ।
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 राज्य  सरकार  को  भारत  सरकार  की  विशिष्ट  अनुमति  लिए  बिना  राज्य  सरकार  के

 खाते  पर  खुले  बाजार  से  खाद्यान्नों  की
 खरीदारी  करने

 पर
 प्रतिबत्  है  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्न  ग्रण्यों  की  सापेक्ष

 बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  भारत  सरकार  राज्य

 संघ  राज्यक्षत्रों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  ग्रामीण  भूम्हीन  रोजगार  गारंटी  रोजगार  सृजन  योजनाओं  जैसी  अन्य

 आदि  के  लिए  खाद्यान्त  आवंटन  क  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्रों  को  खाद्यान्नों  के  आवंटन  केवल  अनुपूरक  स्वरूप  के  होते  हैं  और  इनका

 उद्देश्य  राज्यों  की  समस्त  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  नहीं  होता  है  ।

 गुजरात
 को  चावल  का  शाबंटन

 359.  श्री  रणजोत  सिह  पो०  गायकवाड़  :  क्या  खाद्य  शौर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  में
 गुजरात  सरकार ने

 केन्द्र  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अस्तगंत  वितरण

 के  लिए  अपेक्षित  चावल  का  आबंटन  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  राज्य  सरकार  को  सेनन्‍्ट्रल  पूल  से  सार्वजनिक  बितरण छ्

 प्रणाली  के लिए  केवल  7500  टन  जावल  मिला  है  जबकि  उसकी  मासिक  मांग  25,000  टन  .

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  सेन्ट्रल  पूल  से चावल  के  आबंटन  में  भारी  कटौती
 होने  के  कारण  राज्य  सरकार  को  चावल  के  वितरण  की  मात्रा  घटाकर  500  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रति
 माह  करनी  पड़ी  जो  पर्याप्त  नहीं  और

 यदि  तो  गुजरात  के  लिए  चावल  का  आबंटन  बढ़ाने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 सादा  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  बओरेन्द्र  :  से  गुजरात  सरकार  को
 उसकी  25,000  मीट्रिक  टन  की  मासिक  मांग  के  प्रति  1982  से  प्रति  माह  7,500  मीट्रिक  टन
 पावल  आवंटित  किया  1983  में  उन्होंने  सूचित  किया  कि  उन्होंने  चावल  के  राशन  का
 पासिक  स्केल  कम  करके  प्रति  व्यक्ति  500  प्राम  कर  दिया  है  और  प्रतिमाह  25,000  मीट्रिक  टन  की
 अपनी  पूरी  मांग  के  आबंटन  के  लिए  अनुरोध  किया  आबंटन  में  वृद्धि  के  अनुरोध  जिसे  जून

 ?९4  में  भी  दोहराया  गया  केन्द्रीय  पूल  में  घावल  के  स्टाक  की  तंग  स्थिति  और  इस  तथ्य  को  ध्यान
 +  रखते  हुए  कि  चावल  के  आबंटन  की  कमी  को  गेहूं  क ेअतिरिक्त  आबंटन  के  जरिये  पूर्णतया  पूरा  कर
 लिया  गया  थो,नहीं  माना  जा  सका  था  ।  केन्द्रीय  पूल  से  आबंटन  केवल  अनुपू रक

 स्वरूप  के  ये  आबंटन

 दीप  शैल  में  स्टाक  की  समग्र  विभिन्न  राज्यों  की  सापेक्ष  बाजार

 और  अन्य  संबंधित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  माह  के  आधार  पर  किये  जाते  हैं  ।

 |  १3
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 पुनर्वास  कालोनियों  क ेलिए  सीवर  लाइनों  का  भिर्माण

 360.  श्री  मरत  सिंह  :  क्‍या  निर्माण  धोौर  श्ाबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्वास  कालोनियों  के  लिए  सीवर  लाइनों  के  निर्माण  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ओर

 यदि  तो  क्या  सुलतानपुरी  और  नांगलोई  संख्या  1,  2,  3,  4,  और  5  जैसी  पुनर्वास
 कालोनियों  में  सीवर  लाइन  डालने  का  काम  अभी  शुरू  नहीं  हुआ  और

 निर्णय  के  अनुसार  यह  काये  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना

 निर्माण  और  श्यावास  मन्‍्त्रो  प्रब्दुल  :  जी  हां  ।

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  सुलतानपुरी  मत्था  नागलोई  चरण  |,  1]  तथा

 HL  में  सीवर  लाइने  बिछाने  की  योजना  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  से  अनुमोदित  करा  लिया  है  और

 शीघ्र  कार्य  आरम्भ  करवे  के  लिए  निविदायें  आमंत्रित  करने  के  नोटिस  तथा  निविदाये  आमंत्रित  करने

 के  लिए  आगे  कायंवाही  की  जा  रही  नागलोई  चरण---1४  तथा  ५

 झोपड़ी  के  लिए  थोजना  अभी  दिल्ली  नगर  निगम  ने  अनुमोदित  नहीं  की  इसलिए  इन
 क्षेत्रों  मे ंकायं  आरम्भ  करने  के  सिए  समय  सीमा  मिर्धारित  करना  व्यवहार्य  नहीं  है  ।

 [  प्रमुषाद  ]

 शोदर  को  दे रो  क्षमता  का  सृस्यांकन

 361.  भी  नरसिह  राब  सूर्यबंशो  :
 क्या  कृषि  और  ग्रामौज  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  सरकार  ने  वीदर  कर्नाटक  में  उद्योग  विकासਂ  की  संभावनाओं  का  कोई

 मूल्यांकन  किया

 गदि  तो

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  की  इसके  विकास  के  लिए  अनुकूल  तथा  उपलब्ध  आधारभूत  सुविधाओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  निकट  भविष्य  में  इसकी  संभावनाओं  का  मूल्यांकन  करने  की  योजना

 «Sha  कुवि  झौर  प्रामोण  विकास  मस्त्री  शूट
 :  से  कर्नाटक  में  डेरी

 का
 कार्यक्रम  में  आपरेशन  के  तहस  वीदर  सहित  सभी  जिले  कबर  करने  की  परिकत्पता  की

 गई है राज्य में कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं का मूल्यांकन में किया गया है । !4 -
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 गेहू  का  निर्यात

 ह  362.  भ्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्या  खाद्य  श्लौर  भागरिक  पृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  भारत  नै  इस  वर्ष  वस  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात  करने  का  फैसला  किया  है  ;

 सरकार  का  खाद्य  भंडारण  और  भारत  का  उत्पादन  भी  456  लाख  टन  के  लक्ष्य  पर

 गया

 यदि  तो  इस  समय  गेहूं  का  कुल  कितना  भंडार  है  और  वर्ष  1985-86  के  दौरान

 कितना  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  और
 ह॒

 इस  मेहूं  का  किन  देशों  को  निर्यात  किया  जाएगा  ?
 .

 खाद्य  झौर  नागरिक  पृति  मनन्‍्त्रो  बोरेग्ट  :  से  सूखे  से  प्रभावित  कुछेक
 अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप  में  एक  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  सप्लाई  करने  के  बारे  में  निर्णय  सिया

 गया  है  ।

 सरकारी  एजेंसियों  क ेपास  1.2.1985  को  शाद्यान्नों  का  स्टाक  223.5  साख  मीटरी  टत  था

 जिसमें  139.9  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  1983-84  के  दोरान  गेहूं  का  उत्पादन  451.5  लाख  मीटरी

 टन  हुआ  था  ।

 सरकार  यदि  आवश्यक  और  व्यवहायं  समझेगी  तो  गेहूं  का  निर्यात  भी  कर  सकती

 मु  टिक्कोडी  के  निकट  साष्डागार  को  चाल  करता

 363,  झी  के०  पी०  उस्तीक्दणन  :  क्या  खाश  झौर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केरल  के  जिला  कालीकट  टिक्कोडी  के  निकट  भारतीय  श्लाद्य  निगम  का

 भाण्डागार  पूरी  तरह  से  चालू  हो  गया

 यदि  तो  उसकी  क्षमता  कितनी  है  और  वहां  पर  कितने  कर्मचारी  और

 कया  भाण्डागार  में  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज  प्राप्त  हो  रहा  है  ?

 लात  झौर  तागरिक  पूति  मण्जो  बोरेसा  और  भारतीय  खाच्च
 निगम  द्वारा  केरल  के  कासीकट  जिले  में  टिबकोडी  में  40,000  मीटरी  टन  क्षमता  का  निर्माण  करवाया
 जा  रहा  है  जिसमें  30,000  मीटरी  टन  क्षमता  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ओर  इस  क्षमता  का

 शुरू  कर  दिया  गया  इस  गोदाम  में  निम्नलिश्ित  स्टाफ  सुलभ  किया  गया  है  :
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 «  सहायक  प्रबन्धक
 ‘
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 हैड  वाचमैन  न
 न  ।

 पिकर  2

 .  डस्टिग  आपरेटर  —  4 o
 a

 11.  वाचमैन  --.  17

 सहायक  प्रबन्धक  अन्य  डिपो  का  ५गर्य  भी  देख  रहा

 रेल  संचलन  की  बाध्यता  और  इस  केन्द्र  पर  इस  समय  रेलवे  साइडिंग  न  होने  के  कारण

 इस  गोदाम  में  इस  समय  खाद्यान्नों  की  पर्याप्त  मात्रा  नहीं  भा  रही  रेलवे  साइडिंग  का  निर्माण  कार्य

 चस  रहा  है  |
 ह

 किसानों  का  झहरों  को  निषक्रमण

 364.  भरी  बासासाहिब  विश  पाटिल  :  क्या  कवि  ध्रौर  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसमनों  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरों  को  निरंतर  निष्क्रमण  रोकने  के  उद्देश्य  से

 सरकार  को  बंके  गारन्टी  पर  किसानों  को  ऋण  देने  की  कोई  योजना  है  ताकि  किसान  छोटे  फार्म  हाउस्त

 बना  सके  ;  अ्रेर

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 कृषि  झौर  प्रामोज  विकास  संत्रो  बूटा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  द्वारा  भ्रस्तर्राष्ट्रीय

 चलचित्र  समा रोह  का  ग्रायोजन
 %

 कि
 मर

 365,  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  अन्तर्राष्ट्रीय  चलचित्र  समारोह  का
 सार्थक

 करने  में  असफल रहा
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 राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  को  अधिक  दक्ष  तथा  सौंपे  गये  कार्य  करने  में  सम्र्

 बनाने  के  लिए  कया  कार्यबाद्टी  क्री  रही  और

 गा

 कया  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  भलचित्र  विकास  निगम  को  समाप्त  करने  का  है  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :  राष्ट्रीय

 फिल्म  विकास  निगम  ने  भारत  के  दसवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  का  आयोजन  3  जनवरी  से  17

 1985  तक  दिल्‍ली  क्रिवा  समारोह  सफल  .  रहा  क्योंकि  इसने  विश्व  की  फिल्‍मों  को

 अपनी  फिल्म  कला  की  उत्कष्टता  प्रतिबिम्बित  करने  के  लिये  सांझा  मंच  उपलब्ध  विभिन्‍न  देशों

 के  सामाजिक  और  सांस्‍्क  सिक  लोकाचारं  के  संदर्भ  में  उनकी  फिल्म  संस्कृतियों  को  समझने  और  उनका

 मूल्यांकन  करने  में  योगदान  तथा  विश्व  के  विभिन्न  लोगों  के  बीच  मित्रता  और  सहयोग  बढ़ाने  के

 अपने  उद्देश्य  को  पूर्ण  रूप  से  प्राप्स  किया  ।
 हि

 सरकार  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  कार्यकरण  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती
 है

 ,  और  आवश्यकदानुसार  प्रबंधकों  को  शोधक  उपाय  सुझाए  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 भारतीय  मानक  सहैयान  में  प्लारक्षण

 366.  भी  पोपूष  तिरको  :  क्या  खास  और  नागरिक  पूत्ति  मंत्री  यह  बतामे  की  कपा  करंगे

 भारतीय  मानक  संस्थान  दिल्ली  में  कर्मचैरियों  की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  कर्मचारी  हैं  और  उनका  प्रतिशत

 क्या

 क्‍या  भारतीय  मानक  दिल्ली  के  कार्या  लय  में  अनेक  पद  लस्बे  समय  से  खाली  पड़े

 हुए  और

 यदि  तो  रिक्स  पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उन्हें  खाली  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाध्य  शौर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्जी  बीरेस  :  भारतीय  मानक  संस्थान  में  28

 1985  को  कैमेचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 ग्रेड़  कर्मचारियों  की  संख्या

 519

 Il  542
 ही

 ।।।  718

 IV  397

 कुल  ++  2176
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 अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  कुल  संख्था  291  है  और

 उनका  प्रतिशत  13.4

 भारतीव  मानक  संस्था  के  दिल्ली  स्थित  कार्यालय  में  कोई  पद  ऐसा  नहीं  जो  लम्बे

 समय  से  रिक्त  पड़ा  हो  ।

 ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1985  को  झ्जधि  के  दौरान  बन्द  किए  गए

 कारखानों  को  संख्या
 »

 367.  श्री  रेशपद
 :

 :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 की  नाशायण  जोबे  1

 उन  का  रखानों  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  |  से  15  1985  तक  की  अवधि

 के  दोरान  बंद  किया

 उनको  बंद  करने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उन  कारखानों  को  खोलने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  श्रम  ब्यूरो  में  अब  तक  प्राप्त

 सूचना  के  पहली  1985  से  15  1985  की  अवधि  के  दौरान  औद्योगिक

 यूनिटों  के  बन्द  होने  की  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 '

 ]
 ह

 शाक्यों  ढ्वारा  समेकित  प्रामोज  विकास  कार्य  क्रम  के  लक्ष्य  को  प्राप्ति

 -  368.  थी  दिलोप  सिंह  सूरिया  :  क्या  कृषि  झ्ौर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कण

 करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्य  सरकारों  ने  छठी  योजना  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए

 रखें  बये  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  जिन्होंने  लक्ष्य  पूरे  नहीं  किये

 कया  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  को  इसके  वर्तमान  रूप  में  शामिल  किया

 जा  रहा  है  अथवा  उपलब्धियों  के  मूल्यकैन  के  आधार  पर  कोई  नया  कार्यक्रम  तैयार  किया  जा  रहीं  है

 और

 यदि  तो  नये  कार्यक्रम  क ेआकार  ओर  वित्तीय  परिव्यय  का  ब्योरा  गया  है
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 कवि  झौर  ग्रामीण  विकास  मन्त्रासय  में  राज्य  सस्त्रो  चल्दूलाल  :  तथा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  हेतु  निर्धारित  लक्ष्यों  तथा  1985  तक  सहास्यित

 परिवारों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  चंकि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  31

 85  को  समाष्त  हो  रही  है  उपलब्धियों  की  अन्तिम  स्थिति  उसके  पश्चात्‌  ही  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 और  राष्ट्रीय  जिकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  पंच्र्षीय  योजना  के  प्रस्ताव

 के  अनुसार  छठी  योजना  में  चलाये  थए  गरीबी  निवारण  कार्य  क्रम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रभावी
 कार्य

 न्वियन  हेतु  बेहतर  और  अधिक  निगरानी  तथा  सुदृढ़  संगठन  की  व्यवस्था  करके  तीब्र

 गति  से  जारी  रखे  जाएंगे  ।
 न

 विवरण

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  छठी  योजना  के  प्रथम
 चार  वर्षों  में  वास्तविक  उपलब्धियीं  की  प्रगति  तथा

 लक्ष्यों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य/किन्द्र  शास्तित  क्षेत्र  1980  से  1985  जनवरी  1985

 का  नाम  शक  लक्ष्य  तक  उपलब्धियां  *

 [5  3  ््ग्मा

 ]  आन्ध्र  प्रदेश  979200  1152097

 2  असम  402000
 **.

 247000

 3  आहार  1761000  1745423

 4
 गुजरात  654000  701065

 5  हरियाणा  268  200  436373

 6  हिमाचल  प्रदेश  207000  206897

 7
 जम्मू तथा  काश्मीर  270600*  136359

 8
 कर्नाटक

 *.
 555000  661408

 9  «४  440400  502008
 10

 मंध्य  प्रदेश  1375200  .  1321132
 11...

 भहाराष्ट्र  888000  894630

 12...
 मणिपुर  70200  43300

 13...  प्ेघालय  79200  22935

 79
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 2  3  4

 14.  नागालेंड  63000  45256

 15.  उड़ीसा  942000  834503

 16...  पंजाब  352200  370148

 17.  700800  671161

 18.  सिक्किम  12000  8788

 19  तमिलनाड  1131000  1362820

 20...  त्रिपुरा  51000
 ”  :

 46242

 21.  उत्तर  प्रदेश  2641200  3270010

 22.  पश्चिम  बंगाल  1005000  551621

 23.  अंढेमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  9650  792

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  104400  39013

 25.  चण्डी  गढ़  2475  1172

 26.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  3000  1454

 27  दिल्ली

 ४.
 15000  16290

 28.  दमन  तथा  दोव  35200  29346

 29.  लक्षद्वीप  10800  1134

 30.  मिजोरम  60000  12458

 31.  पांडिचरी  12000  10218

 अखिल  अखिल  भारत  15100725  15342756

 *113  खण्डों  पर  आधारित  जिनमें  से  28  सिद्धान्त  रुप  में  अनुमोदित  कर  दिये  गये

 [  भ्रमुबाद  |

 प्रोश्साहन  में  वृद्धि  किये  जाने  का  कोई  सुझाव  भारत  सरकार  को  दिया  और

 80

 अंतर्राष्ट्रीय  भअम  संगठत  का  परिवार  नियोजन  को

 प्रोस्साहित  करने  के  लिए  झ्रार्थिक  प्रोत्साहमों  में

 बढ़ि  करने  हेतु  सुकाव

 369.  श्री  लक्मण  सलिक  :  क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  करगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  परिवार  नियोजन  को  प्रोत्साहित  करने  के  सिए  आर्कि
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 यदि  तो  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  के  संबंध  रे  ब्यौरा  क्‍या  है
 ओर  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ह

 झाल  का  उत्पादन  झौर  खरोद

 370.  भ्री  ग्रनिल  चसु  :  क्या  कृषि  झौर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 हमारे  देश  में  चालू  मौसम  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  आलू  का  उत्पादन  हुआ  और  उसका

 शज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  कितना  आलू  खरीदा  गया  और

 किस  भाव  पर  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  1984-85  के  आलू  के  अंतिम

 अनुमान  राज्यों  से  अभी  देय  नहीं  हुए  हाल  ही  में  यह  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  5

 ।
 के  दौरान  उत्पादन  गत  वर्ष  के  आलू  लाख  मौटरी  टन  के  स्तर  से  अधिक  होने  की  संभावना  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  आलू  की  खरीद  नहीं  करती  विभिन्‍न  राज्यों  में  च/लू  वर्ष  के  दोरान

 अधिकृत  एजेंसियों  द्वारा  की  गई  आलू  की  खरीद  नीचे  दी  गई  है  :
 की  धक्का करन  बक)  न

 राज्य  खरीदी  गई  मात्रा

 में  )

 धर  हिमाचल  प्रदेश

 पंजाब  36,386  तक )

 उत्तर  प्रदेश  85,700  मूल्य  तक )
 पश्चिम  बंगाल  8,000

 साधारण  औसत  किस्म  के  आलू  का  समर्थन/मध्यस्थता  मूह्य  50  २०  प्रति  क्विंटल  निर्धारित
 गया  गया  है  ।

 ध्याल  को  उत्पादन  लागत

 झौर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता श्री प्रमिल बसु : क्‍या कृषि झौर प्रामोण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे एक विबटल आलू पैदा करने में कुल कितना खर्च आता ह .
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 ene  न  ननननननननन-नन-ननननननननन-म++नन-+-++म-म० आलू

 आल  का  प्रति  ग्विटल  समर्थन  मूल्य  क्या  और

 आलू  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  का  आधार  क्या  ओर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 है  ?  ,  ०

 कृषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  बूटा  :  खेतों  की  लागत  की  व्यापक

 योज॑ना  के  अन्तर्गत  एकत्र  किये  गये  आंकड़ों  के  1981-82  के  दौराम  उत्तर  प्रदेश  में  किसानों

 को  एक  क्विटल  आलू  उठगाने  के  लिए  नकद  ओर  माल  पर  व्यय  28.56  रुपये

 तथा  आल  जेसी  खराब  हो  जाने  वाली  जिन्सों  के  लिए  सरकार  कोई  न्यूनतम
 थंन  मूल्य  निर्धारित  नहीं  दलहन  आंदि  जैसी  विभिन्‍न  कृषि  जिन्सों  के  मामले

 में  किया  जाता  नष्ट  होने  वाली  जिन्‍्सों  के  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध
 सरकार  नामित  संस्थाओं  को  सूचक  मूल्य  पर  विपणन  समर्थन  का  का  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  निर्देश

 देती  ये  मूल्य  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  बीच  आपसी  परामझ्श  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते

 सूचक  मूल्य  आलू  उत्पादकों  द्वारा  किए  गए  सम्भावित  व्यय  पर  पूरी  तरह  विचार  करता  वर्ष

 1984-85  5  के  लिए  निर्धारित  सूचक  मूल्य  50/-  रुपये  प्रति  क्विटल
 री

 *  जावल  और  गेहू  को  खरीद

 372.  श्री  बो०  सोमनाड्रीसवरा  राव  :  कया  खास  झौर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 ह

 (8)  वर्ष  198  3-84  में  किसानों/मिल  मालिकों  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  घान/चावल  को

 खरीद  को

 वर्ष  1983-84  में  (किसानों/मिल  मालिकों  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  गेहूँ  खरीदा

 हब  फ

 वर्ष  1983-84  में  किसानों/मिल  मालिकों  को  धान/बावल/गेहूं का  प्रति  क्विटल  कितना

 मूल्य  अदा  किया
 ह

 धाम/चावल/मेहूं  की  प्रति  क्विटल  खरीद  और  भण्डारण  में  कितना  उपरिव्यय  किया

 वर्ष  1983-84  में  उपभोक्ताओं  के  लिए  चावल/गेहूं  का
 क्‍या  निकासी  मूल्य

 और  *

 भारतीय  खाद्य  तिग्रम  द्वारा  उपरिब्यय  को  कम  करने  के  लिए  गया  कदम  उठाये  गे

 खाद्य  प्र
 नागरिक  बूतति  संत्री  बीरेखा  :  1983-84

 बरीफ  विपण
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 मौसम  के  दौरान  किसानों  से
 लगभग  27.0  लाख  मीटरी  टन  धान  छ्रीदा  गया  था  ओर  मिल  मासिक्ों

 से  60.2  लाख  मीटरी  टन  चावल  की  वसूली  की  गई

 1983-84  रबी  विषणन  मौसम  के  ८ोरान  लगभग  82.9  लाख  मीटरी  टन  गेहूं की

 वसूली,की  गई  थी  ।

 1983-84  खरीफ  और  रबी  विपणन  मौसमों  के  लिए  बढ़िया  और  बहुत

 बढ़िया  किस्मों  के  लिए  धान  क्रमशः  13  2.00  136.00  रुपये  ओर  140.00  रुपये  प्रति  क्विटल

 के  समर्थ  मूल्य  पर  छरीवा  गया  मिल  मालिकों  से  सेवी  के  अन्तर्गत  खरीदे  गए  चावल  का

 धान  के  लिए  समर्थन  मूल्य  और  प्रत्येक  राज्य  के  मामले  में  अलग-अलग  प्रासंगिक  प्रभारों
 के  आधार  पर

 निर्धारित  किया  मया  वर्ष  1983-84  के  लिए  गेहूं  का  वसूली  मूल्य  151.00  रुपये  प्रति  क्विटल

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  चावल  और  गेहूं  की  वसूली  और  संचयन पर  किया

 पया  व्यय  निम्न  प्रकार  है
 --

 पु
 रुपये  प्रति

 घान  चावल  गेहूं
 ९

 वसूली  खर्चा  24.17  11.11  24.17

 वितरण  पर  --  46.87  46.87

 हैंडलिंग  खर्चा  (3.06  रुपये  संचयन  भार  शामिल

 (४)  :  संबंधित  अवधि  के  दौरान  चाक्ल  और  गेहूं  का  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  निम्न  प्रकार

 a—

 वि  प्रति  क्बिटल  )

 चावल  इस  तिथि  से

 1.10.19  82  16.1.1984

 साधारण
 188.00  208.00.

 बढ़िया
 200.00  220:00

 i  बहुत  215.00  235.00

 इस.तिथि  से
 ह

 2  15.4.1983 83

 गेहूं
 160.00

 172.00

 वितरण

 प्रणाली  के
 प्रणाल्री  के

 83.
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 ५
 क्ेन्रीय  सरकार  उपयुक्त  दरों  पर  राज्य  सरकारों  को  चावल  और  गेहूं  की  सप्लाई  करती

 राज्य  सरकारें  अपने  प्रासंगिक  प्रभारों  को जोड़कर  उपभोक्ता  मूल्य  निर्धारित  करती

 भारतीय  खाद्य  निगम  अधिक  दक्ष  संचयन  समता  का  बढ़िया

 बोरों  की  मशीन  द्वारा  सिलाई  करवाकर  संचयन  ओर  मार्गस्थ  हानियों  को  कम  आदि  द्वारा

 संसाधनों  के अधिकतम  प्रयोग  से  संचयन  गौर  वितरण  के  खर्चे  को  कम  करने  के  लिए  लगातार  प्रयास

 कर  रहा  है  ।  ।

 केरल  में  दृरदर्शन  सुविधा  प्राप्त  लोगों  को  संख्या

 374.  भी  बी०  एस०  विजयराधवतम  :  क्‍या  खचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 केरल  में  कुल  कितने  लोगों  को  दूरदर्शन  सुविधा  उपलब्ध

 ऐसे  कोन से  क्षेत्र  जहां  वर्तमान  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  कार्यक्रम  नहीं  देखे  जा  सकते

 और

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  भी  दूरदेल  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  योजनायें  तैयार

 की  जा  रही
 न

 सचमा  और  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  एमन०  :  और

 इस  समय  केरल  की  25  प्रतिशत  जनसंड्या  के  लिए  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  कोबीन  में  उच्च

 शक्ति  (10  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  चालू  हो  जामे  पर  तथा  त्रिवेन्द्रम  के  ट्रांसमीटर  की

 शक्ति  बढ़ाकर  10  किलोवाट  कर  दिए  जाने  पर  व्यानाड  जिले  की  जनसंझ्या  को  छोड़कर  केरल  की

 लगभग  77  प्रतिशत  जनसंख्या  के  कवर  होने  की  उम्मीद

 सेवा  का  और  विस्तार  करने  की  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं

 श्रांध्र  प्रदेश  के  नेलोर  जिले  में  तुफान

 375.  करी  एन०  प्ार०  बेंकटरत्नस  :  क््या  कृषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदेश  सरकार  के  अनुमान  के  अनुसार  तथा  केर्द्र  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  केल्ीय

 दल  के  अनुमान  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  के  नेल्लोर  जिले  में  हाल  में  आए  तूफान  के  कारण  कुल  |  क्रितन

 नुकसान  भौर

 आन्ध्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  की  मांग  की  गई  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कितनी  राक्षि  मंजूर  की  गई  तथा  कम  राशि  मंजूर  किए  आने  के  लिए  कया  तर्क  अपनाया  गया  है  ?

 कषि  ध्रौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  अनुसार

 84
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 1984  में  आए  समुद्री  तूफान  के  कारण  नेल्लोर  जिले  में  हुई  क्षति'नीचे  दी गई
 °

 (1)  प्रभावित  गांवों  की  संख्या  811

 (2)  प्रभावित  जनसंख्या  12.58  लाख

 (3)  प्रभावित  सस्यगत  क्षेत्र  1.49  लाख  हैक्टार

 4)  रेत  से  भरा  क्षेत्र  22200  हैक्टार

 (5)  क्षतिग्रस्त  मकानों/झोपडियों  की  संख्या  2.50  लाख

 (6)  मृतक  मानवों  संख्या  578

 (7)  मृतक  पशुओं  की  संख्या  18,389

 (8)  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  की  अनुमानित  6.47  करोड़  रुपये  ।

 राज्य  सरकार  ने  सावंजनिक  उपयोगी  वस्तुओं  की  मरम्मत  तथा

 स्थापना  तथा  समुद्री  तूफान  की  तैयारी  क ेलिए  114.86  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए

 अनुरोध  किया  उन्होंने  अतिरिक्त  ऋण  सीमा  के  लिए  ए०  पी०  सी०  ओ०  बी०  को  सहायता  हेतु
 ]  करोड़  रुपये  के ऋण  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  उपरोक्त  ऋण  की  रकम  नैल्लौर  के  लिए  ही  नहीं

 है  बल्कि  प्रकाशम  तथा  कुट्टापा  के  लिए  भी  केन्द्रीय  दल  ने  राज्य  का  दोरा  किया  और  राज्य

 सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  विस्तृत  विचार-विमर्श  किया  और  कुछ  प्रभावित  क्षेत्रों  का  मौके  पर

 निरीक्षण  भी  किया  ।  केन्द्रीय  दल  तथा  राहत  सम्बन्धी  अन्तःमंत्रालयी  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 रिशों  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  को  इन  जिलों  में  राहुत  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  37.8  करोड़  रु०

 की  अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  तथा  सेना  सम्बन्धी  सहायता  पर  वास्तविक  व्यय  मंजूर  किया  गया

 केन्द्रीय  तथा  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशें  वर्तमान  मानदण्हों  के  आधार  पर  प्रभावित

 जिलों  के  बीच  सहायता  का  आबंटन  करना  राज्य  सरकार  का  कार्य

 मूल्य  सच  कांक  को  नियंत्रित  रखने  के  लिए  कृषि  उत्पादों

 का  पृल्य  निर्धारण

 376.  भरी  बाला  साहिब  विखे  पाठिल  :  क्या  कृषि  भौर  प्रामोथ  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य  सूचकांक  के  निर्धारण  में  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य  एक  मुझ्य  घटक  होता

 यदि  तो  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ताकि  मूल्य  स्तर  न  बढ़ने  पाए  जिससे  किसान  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  होते  ओर

 क्‍या  उपरोक्त  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  यह्‌  सुनिश्चित  जबकि

 के  आधथिक  हितों  ओर  कल्याण  की  अवहेलना  न  की

 कवि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  बृूटा  सिंह  :  विपणन  योग्य  अधिशेष  कृषि
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 सत्पादों  का  भूल्य  ही  थोक  मूल्य  1970-71-100)  के  सूचकांक  का  निर्धारण  करने  का

 आधार

 ओर  कृषि  जिन्सों  का  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  सरकार  उत्पादकों  और

 उपभोक्ताओं  के  हितों  सहित  विभिन्‍न  घटकों  को  ध्यान  में  रखती  उपभोक्ताओं  के  में

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  जारेए  सप्लाई  किए  गए  मोटे  अनाज  के  निर्गंम  मूल्यों  को  सरकार  द्वारा

 सहायता  प्रदान  की  जाती  इसके  मूल्यों  पर  निमन्त्रण  करने  के  लिए  उत्पादन

 डझुथिननों  के  बफर  स्टाक  को  बनाए  रंतने  और  आयात  की  व्यवस्था  करने  ओर  निर्यात  पर  रोक

 आवश्यकता  पड़ने  पर  धरेलू  उपलब्धि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जते

 वर्ण  का  उत्पादन

 377.  श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  कषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1984  के  दौरान  खाद्यान्न  का  कितना  उत्पादन

 खेतों  के  अन्तर्गत  कुल  क्षेत्र  कितना

 चीन  के  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  कया  है  तथा  चोन  में  लेती  के

 अस्तमंत कुल  क्षेत्र  कितना  और

 क्या  सरकार  ने  अन्तर  का  अध्ययन  किया  है  और  कोई  निष्कर्य  निकाला

 कृषि  और  पग्रासोज  विकास  मन्‍्त्री  कृूटा  से  1983-84  के  दौरान

 भारत  में  और  1983  में  चीन  में  के  मःमसे  में  खाद्य  और  कृषि  संगठन  की  अद्यतन  उत्पादन  वर्ष

 पुस्तक  से  उपलब्ध )  लाद्याननों  के  क्षेत्र  और  उत्पादन  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  नींचे  दिया  गया

 लाख  हैक्टार

 10  श्ाख  मीटरी  टन

 फसल  भारत  (1983-84) )
 '

 चीन  (1983)  x

 हि  सस्यगत  क्षेत्र  सस्वगत  क्षेत्र  उत्पादन
 _ःखखखखखम<ख़३२प£प़र् जज  ख  खखखखजख  ब  फ फफऊऊरकऊर

 >  धान्य  94.54  343.73

 दलहन  8.88  6.04

 खादान्न  99.42  349.77

 का  106.94  थक  बन  पतन  परम  पमनमइआाक  ७  +क०»कन--+कपनान  ललित  7

 >(  खाद्य  गौर  कृषि  छंगठत  का  अनुमात
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 चीन  के  मामले  में  धान्यों  में  घान  शामिल  ऊपर  दो  गई  भारती  सरकारी

 सांख्यकी  में  धाम्यों  में  घन  का  अर्थ  साफ  चावल  से  निकाला

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  यह  देखा  भया

 है  कि  चीन  में  उत्पादकता  निम्न  कारणों  से  भारत  से  अधिक

 अधिक  सिचित  क्षेत्र

 (2)  गहन  कृषि  पदतियां

 (3)  समेकित  कीट  प्रद्ंध  का  उपयोग

 (4)  ठीक  सम  पर  प्रचालन

 (5)  व्यापक  और  बहु  सस्य  प्रणालियां

 (6)  अधिक  कार्बनिक  उर्वेरकों  का  उपयोग  और

 (7)  प्रौद्योगिकी  यंत्रीकरण  का  शीघ्र  अन्तरण  ।

 इसके  कृषि  में  चीन  में  रासायनिक  उर्वरकों  क ेउपयोग  की  औसत  दर  लगभग

 है कि  किलोग्राम  प्रति  हैक्टार  जबंकि  भारत  में  35  किलोग्राम  प्रति  हैक्टार  इसी  चीन  में

 मशीनी  खेती  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  880  लाख  हैक्टार  तक  पहुंच  गया  इन्हीं  कारणों  की  वद्धह  से  चीन

 में  उत्पादकता  भारत  से  अधिक

 मई  दिल्‍लो  में  एक  कड़ा-करकट  संर्यत्र  को  स्थापना  ं

 378.  भी  जो०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्राभोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :  ५»
 हु

 क्या  उन्होंने  मई  दिल्ली  में  एक  कूड़ा  करकट  उपयोग  संयंत्र  का  उद्धाटन  किया

 संयंत्र  की  लागत  तथा  क्षरता  कितनी  और  उससे  उपभोक्ताओं  को  किस  मूल्य  पर

 उवेरक  उपलब्ध  और  किया

 क्या  हसके  अतिरिक्त  वह  दिल्ली  तथा  अन्य  बड़े  शहरों  में  सब्जी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  साधन  के  रुप  में  हाइड्रोपानिक्स  परै  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 कृषि  ग्रौर  प्रामोण  थिकास  संत्रो  बा  :

 नयी  दिल्ली  नगर  पालिका  में  तथा  लाख  रुपये  की  ल्मगत  जिसमें  संयंत्र  की

 कस्ची  सामग्रो  उपलब्ध  कराने  हेठु  अबंसंरबना  की  लागत  शामिल  एक  कम्पोस्ट
 संयंत्र  स्थापित

 किया  इस  संयंत्र  को  प्रति  दिन  200  मीटरी  टग  कूड्रे-करकट  के  परिसंस्करंण  करने  की  क्षमता

 एस  समय  40  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  तथा  2  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  फैक्टरी  बुलाई
 '  बच  की  लागत  पर

 फम्पोस्ट  उपलब्ध  कराया  जाता

 है
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 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 गस्ना  उल्पादकों  को  अकाया  धन-शाशियां

 380.  थ्रो  झानन्व  सिंह  :  क्या  लाझ्य  श्ौर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 '

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  8  1985  के  में  शूगर  फार-अम्पारन्‌

 केन  ग्रोजर्स  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि

 बम्पा रन  के  10  लाख  गन्ना  उत्पादकों  क ेलगभग  26  करोड़  इस  क्षेत्र  की  नौ  चीनी  मिलों  की

 ओर  1982  और  1983  से  बकाया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  तथा  अन्य  गन्ना  उत्पादक  क्षेत्रों  के  गन्ना

 दकों  की  अद्यतन  बकाया  राशियों  के अधिकाधिक  आंकड़े  एकत्रित  किए  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  1982  से  प्रत्येक  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  बकाया  राशि  में  कितनी  और  वृद्धि  हुई  तथा

 प्रत्येक  वर्ष  के दौरान  कितनी  धनराशि  का  निपटारा  किया  और

 गरना  उत्पादकों  की  देय  राशियों  का  वर्ष  दर  अर्थ  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 साध  झौर  मागरिक  पूर्ति  मम्त्री  बोरेसा  :  हां  ।

 .  बिहार  के  चंपारन  जिले  और  अन्य  क्षेत्रों  में  1982-83  मौसम  के  आरम्भ  से  3  1-1-85

 तक  चीनी  मिलों  के  प्रति  बकाया  गन्ना  मूल्य  की  स्थिति  संलग्न  ब्यौरे  में  दी  गई

 गयने  के  मुल्य  की  बकाया  राशि  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  करवाना  प्रत्यक्ष  रूप  से  राज्य

 सरकारों  की  जिम्मेदारी  जिनके  पास  ऐसे  भुगतान  करवाने  के  लिए  आवश्यक  फील्ड  संगठन  और

 शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखती  है  और  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  के

 शीघ्र  भुगतान  के  सिए  समय-सभय  पर  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  जारी  करती  राज्य  सरकारों  को

 ससाह  दी  गई  है  कि  वे  मौसम  के  आरम्भ  से  ही  गन्ने  के  मूल्य  के  भुगतानों  पर  निगरानी  मिलों

 द्वारा  किए  जाने  वाले  कदाचार  पर  नियंत्रण  भी  सम्बन्धित  सरकार  द्वारा  ही  सुनिश्चित  किया

 जाना  है  ।

 केन्द्रीय  अपनी  ओर  उद्योग  की  तरलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठा  रहीं

 ताकि  गन्ने  के  बकायों  का  भुगतान  किया  जा  सके  ।  पिछले  2-3  वर्षों  में  उठाये  गए  कदमों  में  ये

 शामिल  हैं  ऋण  सुविधाओं  में  चीनी  के  स्टाक  के  प्रति  ऋण  में  बैंक  माजिन  में  कमी

 उद्योग  के  लाभ  के  लिए  चीनी  के  स्टाक  के  मूल्यांकन  के  तरीकों  में  मूल्यों  को  वांछित  स्त  र॒  पर

 बनाए  रखने  के  लिए  खुली  चीनो  की  विवेकपूर्ण  मासिक  निर  बफर  स्टाक  का  जिसे

 प्रति  होल्डिंग  लागत  के  अन्नावा  उद्योग  को  100  प्रतिशत  ऋण  मिलना  आदि  |  इसके  अलावा

 राज्यों  को  गस्‍्ने  के  मूल्य  की  अधिक  बकाया  राशि  के  सन्दर्भ  में  उन्हें  अर्थोपाय  अग्रिमों  की  मंजूरी  भी

 श्र ४५
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 .  विवरण

 ₹०/लाख में  )

 क्रग्सं०  विवरण  चम्पारन  बिहा  ?  के  अन्य  |
 जोड़

 जिला  क्षेत्र  बिहार

 1  2...
 3

 4... 5

 1.  1981-82  और  पहले के  मौसमों

 के  लिए  30-9-82  को  गन्ने  के

 -  मूल्य  की  बकाया  राशि  546.42  681.27  1227.69

 2.  1982-83  के  लिए  गन्ने  का

 देय  मूल्य  4556.55  4263.07  8819.62

 3...  जोड़  ,  5102.97  4944.34  10047.31

 4.  1982-83  के  दौरान  दिया

 गया  मूल्य  3474.52  2871.77  6346.29

 1983-84

 1.  1982-83  82-83  और  पहले  के  मौसमों

 के  लिए  30.9.83  को  गन्ने  के

 मूल्य  की  बकाया  1628.45  2072.57  3701.02

 2.  1983-84  3-8  4  के  लिए  गन्ने  का

 देय  मूल्य  2628.00  2291.13  4919.13

 “3.  जोड़  4256.45  4363.70  8620.15

 4...  1983-84  के  दौरान  दिया

 गया  मूल्य  3134.49  3246.98  6381.47

 1984-85  5

 1983-84  और  पहले  के  मौसमों

 के  लिए  30.9.84  को  गन्ने  के

 मूल्य  की  बकाया  राशि  1121.96  :1116.72  2238.68

 2.  1984-85  मौसम  के  लिए
 31.1.85  तक  गस्ले  का  देय

 मूल्य  ह  1077.53  893.59°  1971.12
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 2  er)  4  5

 जोड़

 |
 2199.49  2010.31  4209.80

 4.  1984-85  5  के  दौरान  ४

 31.1.85  तक  दिया  गया  1151.23  983.34  2134.57

 5.  1984-85  5  और  पहले  के  मौसमों  ॥॒

 के  लिए  31.1.85  को  बकाया  ॥

 राशि
 -  1048.26  1026.97  2075.23

 आयाम  का  निकल  अधकीकरकल  लत  जज ला

 रबो  को  फसल से  प्राप्त  होने  बाला  झ्रमुमामित  खात्चास्त

 श्री  श्रानस्द  सिह  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1984-85  के  दोरान  रबी  की  पसल  से  अब  तक  खाद्यासस्‍्नों  का  मद-वार

 उत्पादन  कितना  होने  का  अनुमान  है  और  छठी  योजना  में  निर्धारित  किए  गये  लक्ष्यों  की  तुलना  में  यह
 कितना  और

 मद-वार  और  राज्य-वार  उपरोक्त  शाद्यान्नों  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यबाही  की  गई  है  ?

 कृषि  झौर  प्रामोण  दिकास  मस्खो  बरटा  :  रबी  खाय्यास्तों  के  सम्बन्ध  में

 1984-85  5  के  लिए  छठी  योजना  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  मदबार  नीचे  दिए  गए  हैं  :-  -

 नमन  नननननननण  मनन

 लक फसल , उत्पादन लक्ष्य मीटरी ठन ) ३५ ५ 638.3 उपरोक्त फसलों के संबंध में के लिए उत्पादन के अनुमान अभी देय नहीं हुए 90
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 अधिसंड्य  राज्यों  मे ंअभी  फसल  की  कटाई  भी  शुरू  नहीं  अतः  सम्भाव्य  उत्पादन  के  पैक्‍्के  अनुमानों
 से  सम्बन्धित  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 (a)  किसातों  से  समर्थन  मूल्यों  पर  गेहूं  आदि  की  वसूली  स्वैज्छिक  रूप  से  की  जाती  अतः

 इसके  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 गेहू  चावल  धौर  दालों  का  उत्पादन

 382.  भरी  के०  राभसूति  :  क्या  कि  झौर  पग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1981  से  1984  तक  चावल  तथा  प्रत्येक  दाल  का  राज्यवार  तथा  वर्ष-वार

 कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया

 उपरोक्त  प्रत्येक  फसल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  और

 संसाधनों  को  आवंटन  करने  तथा  उनके  कुशल  उपयोग  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कसौटी  अपनाने  का  प्रयास  है  ?

 कवि  धौर  प्रामीय  विकास  मंत्री  कटा  :  तोर  तथा  अन्य

 दालों  रुप  में  छरीफ  तथा  के  वर्ष  वार  तथा  राज्य  वार  उत्पादन  के  अनुमान  भारत  में

 1981-84  में  मुक्य  फसलों  का  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  नामक  प्रकाशन  व  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  के

 अथ  एवं  सांख्यिकी  निदेशालय  द्वारा  जारी  किये  गये  जो  संसदीय  पुस्तकालय  को  भेज  दिया

 गया  में  उपलब्ध

 दालों  तथा  अन्य  फंसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  गये  प्रया  सो  में

 निम्न  कार्य  शामिल

 (1)  सिंचाई  विकास  का  व्यापक  जिसके  तहत  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  को

 कंवर  करने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 (2)  भौसत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विस्तार  समर्थन  ।
 ु

 (3)  पर्याप्त  ऋण  का  विशेष  रूप  से  उर्व  रकों  तथा  कूमि  नाशक

 दवाईयों  को  मिनिकिटों  का  बड़े  पैमाने  पर  फसल  विकास  की

 महत्वपूर्ण  अवधि  के  दौरान  कृषि  संबंधी  कार्य
 क ेलिए  डीजल  तथा  बिजली  की

 सप्लाई  सुनिश्चित  करना  ।

 (4)  विभिन्म  फसलों  के  लिए  उचित  मूल्य  समेथन  के  उपाय  करना  ।

 नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लहत  दलहनों  की  उत्पादकता  में  सफलता  प्राप्त  करने  के

 के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हैं  ।
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 ाााानणणा॥ ...

 पूर्वी  क्षेत्र  मे ंचावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  एक  त्वरित  उत्पादन  कार्यक्रम  शरू
 किया  गया  इस  योजना  के  तहत  खंड  स्तर  पर  उत्पादकता  संबंधी  अडचनों  का  पता

 जाएगा  और  इन  अड़चनों  को  दूर  करने  के  लिए  विकासात्मक  कार्यक्रम  तैयार
 किये  जाएंगे  ।

 |

 a «बम  3  ————

 (1)  कृषि-जलवायु  तथा  अन्य  संबंधित  तथ्यों  पर  ध्यान  देते  हुए  जन  तथा

 विशेष  रूप  से  उवं  ऋणों  और  कमिनाशी  दवाइयों  के  सीमित  संसाधनों  का  संगत

 आवंटन  तथा  उपयोग  करना  कृषि  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  की  मुख्य  नीति  रही

 प्रामीण  भूमिहीस  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  का  क्रियात्वयम

 383.  कुमारी  पुष्पा  देवो
 :  क्या  कृषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 झो  संफुहोन  चौधरी  ||

 क्या  उनके  मंत्यलय  ने  ग्रामीण  भूसिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कामभारों

 के  पंजीकरण  की  एक  योजना  प्रारम्भ  की  थी  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  प्रारम्भ  करने  का  कया  उद्देश्य

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 मारंटी  कार्यक्रम  के  क्रियात्वयन  में  क्या  प्रमति  हुई  और

 उपरोक्त  वर्षों  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  मारंटी  कार्यक्रम  के  क्रियात्वयन  हेतु
 वार  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  ?

 कृषि  झोौर  प्रामीज  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अम्दूलाल  :  और

 नहीं  ।

 और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  के  अंतर्गत  1983-84  और

 1984-85  5  में  व्यय  ओर  रोजगार  सृजन  की  प्रगति  तथा  1984-85  के  लिए  रोजगार  सृजन  के

 वार  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये  1983-84  के  लिए  रोजगार  सृजन  का  कोई  राज्य-वार

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।
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 जजपैपपथयपफ/णणयजडज-डज-  a

 को  चि९दोण  स्वलंञर

 दर्जा

 384.  श्री  महम्मद  महफूज  गाली  खां
 श्री  विजय  कुमार  यावव  |
 भरी  इसाजीत  शुप्त  |
 भी  नारायण  चोदे  |
 री  हस्तान  सोल्लाह  :  क्या  कषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने
 भरी  क्‍्रमल  दस  ।
 भ्रो  रेण  पद  दास  |
 भ्रो  सेफुहीन  चौधरी  J

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस्टरनेशनल  क्रॉप  रिसर्च  फार  सेमी-ऐरिड  ट्रापिक्स  जिसमें

 अनेक  विदेशी  कार्यरत  को  संयुक्त  राष्ट्र  का  दर्जा  दिया  गया  जो  एक  विशेष  स्वतंत्र  दर्जा

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या

 क्या  देश  में  जासूसी  के  जाल  के  पकड़े  जाने  के  बाद  सरकार  ने  अनुसंधान  और  सहयोग
 की  आड़  मेंचल  रहो  जासूसी  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  विशेष  रूप  से  संवेदनशील  क्षेत्रों

 वैज्ञानिक  एजेंसियों  को  दर्जा  दिए  जाने  की  नीति  की  समीक्षा  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया

 धौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 कषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  क्ूटा  ओर  जो

 तयुक्त  राष्ट्र  तथा  अधिनियम  1947  के  पैरा  3  के  अंतगंत  इस्टरनेशनल
 क्प्स  रिसच  इन्स्टीट्यूट  फॉर  सेमी-एरिड  ट्रापिक्स  को  कुछ  सीमित  विशेषाधिकार  तथा  स्वतन्त्र  दर्जा
 प्रदान  किया  गया  इन्टरनेशनलं  क्राप्स  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  पार  सेसी  एरिड  ट्रापिक्स  की

 स्थापना  हेतु  इन्टरमेशनल  क्राप्स  रिसच॑  इन्स्टीट्यूट  फॉर  सेमी  एरिड  ट्रापिक्स  को  जो  विशेषाधिकार
 तया  स्वतन्त्र  दर्जा  दिया  गया  है  वह  1972  में  भारत  सरकार  तथा  कन्सलटेटिव  ग्रुप  ऑन
 एटरनेशनल  एग्रीकल्चर  रिसच  के  बीच  ज्ञापन  समझौते  के  अनुसार  न

 और  संवेदनशील  क्षेत्रों  मे ंस्थित  वैशानिक  अभिकरणों  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार

 रतदरइ  से  सचेत

 भहा  राष्ट्र  के सिधु  दुन  झौर  रस्तागिरि

 खिलों  में  दूरदर्शन  को  सुषिथा  न

 385.  प्रौ०  भथु  रब्डबले  ;  क्‍्यां  सूखना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 ।

 क्या
 सिन्धु  महाराष्ट्र  ओर  रत्ना  जलो  में

 दूरदक्शन  कार्यक्रसों  का  ठीक  प्रकार  से  देखा
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 ...  ननाततह_++त+ह+तततह.तत>े लाछीथकसस  ससससककक  फ४फडसफसफ:फसफस”स+य  ५  स8धकसैप॒इदलदटख  ख  ख  म_कफक्‍्क्‍्-ल_े_ककतघपपि  नल  की
 जा  सकना  निश्चित  करने  हेतु  पर्याप्त  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  निरन्तर  और  जोरदार  मांग  की
 जाती  रहो

 यदि  तो  सिन्धु  दुर्ग  और  रत्नांगिरि  जिलों  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देखे  जा  सकता
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  और  दि

 इन  जिलों  में  दुरदर्शन  सुविधायें  कब  तक  उपलब्ध  कर  दी  जायेंगी  ?

 सचमा  झौर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  गाडगिल  सिन्धु  हुगे॑
 तथा  रत्नागिरि  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  मांगें  प्राप्त  हुई

 और  पणजी  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  के  दौरान  ।

 पूरी  शक्ति  पर  घालू  हो  जाने  पर  सिंधुदुर्ग  जिले  को  दूरदर्शन  सेवा  श्राप्त  होने  की  आशा  रत्ला्गिरि

 सहित  देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  दूरदर्शन  सेवा  की  व्यवस्था  करना

 ढांचे  के  भावी  विस्तार  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।  ह

 जल सप्लाई धशोर सफाई सम्बन्धों भ्रस्तर्शाष्ट्रीय दशक 386. प्रो० मध्‌ दष्डवते : क्‍या निर्माण झौर श्ाबास मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने जल सप्लाई और सफाई सम्बन्धी अस्तर्राष्ट्रीय दशक के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य अथवा विशिष्ट रूप से क्‍या मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए ह उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य-आर कमियों और व्यय का ब्योर क्या और जल सप्लाई ओर सफाई के मामले में काफी पिछड़े राज्यों में कमियों और कमजोरिय । को दूर करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ? निर्माण और झावास मस्त्री ध्रब्युल : अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति एवं स्वच्छता दशक का उद्देश्य ग्रामीण और नगर की शत-प्रतिशत जनसंड्या को स्वच्छ तथा पर्ग्राप्त पेयजल मुहैया करना तथा 80 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या एवं 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंस्या को स्वच्छता सुविधा मुहैया करना जलपूर्ति तथा स्वच्छता विषय राज्य सरकार के हैं तथा दशक के उद्देश्यों को प्रा । करने के लिए राज्य सरकारें योजनाएं बनाती तथा कार्यास्वित करती इत प्रयोजन के लिए केन्द्र एक राष्ट्रीय वहृद योजना बनाई है तथा नीति मांगेनिर्देशन निर्धारित किए हैं । जलपूर्ति तथा स्वच्छ का प्रावधान राज्यों के बजट में किया जाता में पता लगाए गए समस्‍्याग्रस्त गांवों में स्व पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए त्वरित ' प्रामीण जलपू्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अनुदान देती तथा 27 प्रा दौरान अन॒दान समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों दी | उपलब्धि के भाधार पर दिए गए त्वरित ग्रामीण कार्य क्रम के अम्तर्गत अनुसूचित जाति १6



 ज ेभ

 27  31.12.84
 ”

 लिखित  उत्ता
 अलमज-पााप/भ8पः  -

 जनजाति  के  लिए  अलग  से  कोई  निधियां  उद्िष्ट  महीं  की  जाती  राज्यों  को  अनुसूचित
 जाति  की  प्रत्येक  अस्तियों  में  प्रत्येक  नये  स्नोत  का  पता  लगाने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  बशतें  कि  ऐसा

 करना  ताकिक  तथा  तकनोकी  दृष्टि  से  सम्भव  हो  ।

 लिए  तक  लाभान्वित  किए  गए  समसस्‍्याग्रस्त  गांव  में  त्िए  गए

 [  प्रग्यालय  में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  559/85]  कार्यक्रम के  से  84-85

 )  तक  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभान्वित  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  का  जनसंख्यावार  में  दिया  गया  [  प्रस्थालय  में  रखा  देलिए  संल्‍्या

 एल०  टी०  559/85  |

 से  82-83  तक  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
 तथा  84-85  के  लिए  परिव्यय  में  दिए  गए  [  प्रस्थालय  में  रखा  देखिए  संस्या

 एल०  टी०  559/85  ]  में किए गए  के  दौरान  त्वरित  ग्रामीण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तथा  83-84  एवं
 84-85  के  दौरान  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  किए  गए  अनुदान  में
 दिए  गए  [  प्रन्धालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  559/85]

 अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  पूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 पूर्ति  एवं  स्वच्छता  क्षेत्र  में  किए  गए  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  इस  छात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सातवीं  पंचवर्बीय  योजूता  को  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  पर  ही  माक्टम  हो  पायेंगे  ।  तबापि

 राज्यों  को  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जलपू्ति  तथा  स्वच्छता  क्षेत्र  में  अपने  प्रावधान  पर्याप्त

 रूप  से  बढ़ाने  क ेलिए  अन  रोध  किया  गया  है  ।

 खाजाम्तों  को  बसलो  झौर  वितरण

 387.  प्रो०  मधु  दण्डबले  :  क्‍या  लाश  झौर  नागरिक  पू्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने

 किः

 ु  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  ओर  वर्ष-वार  कितने-कितमे  मूल्य  के

 किन-किन  खाल्ान्नों  की  वसूली  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उपयुक्त  खाश्चान्नों  क ेवितरण  ओर  मूल्य  का  राज्य-वार  ब्योरा

 ब्या सरकार के पास उपलब्ध प्रमुख खाद्याननों का नवीनतम ब्यौरा क्या सरकार की दृष्टि में श्ाद्य भण्डार का स्तर क्या और (8) भारतीय खाद्य निगम हारा खाद्यान्नों के उन उत्पादकों जिनसे वसूली की धाती यदि आदानों की कोई सप्लाई की तो उसका ब्यौरा क्या हैं ! सात पौर नागरिक पू्ति मस्त्री बोरेसा : (१) और 8।



 लिखि
 fame  बुत  उतरे

 ३  ]  i
 लिखित  उस्तरें  18  1988

 ——  -- a.  3  अििवीकि.ी  गा

 1983-84  के  विपणन  मौसमों  में  राज्यवार  खाद्याननों  की  वसूली  बताने  वाले  विवरण  क्रमशः  1,  2

 और  3  सभा-पटल  पर  रख  दिए  गए  [  प्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  560/85

 राज्य  एजेन्सियों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन/वसूली  मूल्यों  पर  खाद्यान्नों  की  वसूली  करनी

 पड़ती  विवरण  4  तथा  5  सभा  पटल  पर  रख  दिए  गए  हैं  जिनमें  समर्थन/बसूली  मूल्य  विए  गए
 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  560/85]

 1982,  1983  और  1984  के  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  पूल  के  खाद्यान्नों  का  राज्यवार

 वितरण  सभा-पटल  पर  रखे  गए  में  दिया  गया  [  प्रंथालय  में  रखा  देखिए  संल्या

 एल०  टी०  560/85  ]  वितरण  के  लिए  खाद्यान्न  सरकाट  द्वारा  निर्धारित  केस्द्रीय  निर्मम  मल्य  पर

 दिए  जाते  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमेਂ  खाद्याननों  के  निर्गप  मूल्य  दिए  गए

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  560/85  |

 सरकारी  एजेंसियों  के  पास  1.2.85  को  खाद्याननों  का  कुल  स्टाफ  223.5  लाख  मीटरी

 टन  था  जिसमें  82.5  लाख  मीटरी  टन  139.9  राख  मीटरी  टन  गेहूं  और  1.1  लाख  मीटरी

 टन  मोटे  अनाज  थे  ।

 सरकार  की  बफर  स्टाक  तैयार  करने  की  नीति  के  अनुसार  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा

 रखे  जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  बफर  स्टाकों  की  मात्रा  वर्ष  की  विभित्न  तारीखों  को  परिचालन  स्टाक  के

 100  लाख  मीटरी  टन  होनी  यह  मात्रा  पहली  अप्रैल  को  कम  से  बम  65  लाख  मीटरी

 टम  और  पहली  जुलाई  को  अधिक  से  अधिक  114  लाख  मीटरी  टन  के  बीच  होगी  ।

 (3)  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  आदानों  मूल्य  के  की  स  प्लाई  नहीं  की

 जाती है
 ।

 ह

 नल  बर्म  स्टेल्डड  कम्पनो  हारा  झपने  रिफक्र  क्टरो  एककों  को

 बन्द  करने  के  ह्रावेदन

 388,  भी  हम्तान  सोल्लाह  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्न  स्टंष्डड  कम्पनी  लिमिटेड  ने  अपने  रिफ्रेक्टरी  एककों  को  बंद  करने  हेतु  उनके

 मंत्रालय  से  स्वीकृति  प्रदान  करने  का  आवेदन  किया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मश्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  टी०  :  से  बर्त  स्‍्टेंढर

 कंपनी  लिमिटेड  के  प्रबंधतंत्र  ने  अपने  दुर्गापुर  वक्‍से  और  रानीगंज  नं०  2  वक्स  को  20  19858  ते

 बंद  करने  के  नोटिस  दिए  जिनमें  औद्योगिक  विभाद  1982  के  मधीत

 अधीष्ट  काम-बंदी  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  मांगी  गई  यह  मामसा  बिलाराधीत  है|



 27  1906  हु  सिश्चित  उच्चूर

 बेचर  लोगों  के  लिए  झावास  प्रन्तर्शष्ट्रीय  वर्ष  के  सम्हस्ध  में

 रेक्शन  --  1
 जिच्चार  गोध्ठो

 389,  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  निर्माण  झौर  प्राबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  लोगों  क ेलिए  आवासਂ  अन्तर्राष्ट्रीय  आश्रय  वर्ष  |  1987  के  लिए  कार्यक्रम

 के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  इस्टरेक्शन  एक  विचार  गोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यावे  तो  इस  बिचार  गोष्ठी  की  सिफारिशें  क्या  और

 क्‍या  इन  सिफारिशों  के  अनुसार  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  जा  रहा  है
 ?

 निर्माण  झौर  ध्रावास  मस्त्रो  भ्रब्दुल  :

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भाग  लेने  वालों  के  मध्य  सर्वसम्मति  इस  प्रकार  है  :--..  +-

 1.  आई०  वाई०  एस०  एच०  परियोजनाओं  के  भावी  लाभ  भागी  अनधिवासी  तथा

 मलिन  बस्ती  निवासी  आश्रयहीन  और  समाज  के  अन्य  असुविधा  वाले
 वर्गों  के  होने

 भाहिए  जो  पेय  शिक्षा  रोजगार  के  अवसरों  तथा  समान  सुवि

 धाओं  एवं  सेवाओं  के  बिना

 2.  आश्रयविहीन  की  समस्याओं  से  निबटने  के  लिए  एकल  खिड़की  दृष्टिकोण  अपनाया

 जाना  चाहिए  ।

 .  उपलब्ध  भूमि  संसाधनों  की  तालिका  तैयार  की  जानी  चाहिए  और  आंकड़ों  को  निरन्तर

 अद्यतन  बताया  जाना

 Lo

 4.  भुमि  की  न्यूनतम  प्रतिशतता  नियत  की  जानी  चाहिए  और  यह  बेघर  लोगों  को  भाश्रय

 मुहैया  करने  के  प्रयोजनों  के  लिए  उदिष्ट  की  जानी

 एक  भूमि  बैंक  बनाया  जाता

 पिजी  विकासकर्ताओं  के  लिए  यह  आदेशात्मक  होना  चाहिए  कि  वे  निर्घनों  में  सबसे

 अधिक  निर्धनों  के लिए  कुल  विकसित  भूमि  की  न्यूनतम  प्रतिशतता  की  व्यवस्था
 6 a

 7.  कामगारों  को  शैल्टर  महैया  करने  के  लिए  पर्याप्त  भूमि  तथा  संसाधनों  का  नियतन  करने

 के  लिए  यह  सभी  औद्योगिक  इकाइयों  पर  आदेशात्मक  होना

 .  दो  कांटेदार  आक्ष  प  होने  चाहिएं  नामतः  नये  आवास  भण्डार  बनाना  3  और  मौजूदा

 आवौस  परिसम्पत्तियों  का  अनु  उन्हें  पहले  की  स्थिति  में  बहाल  सुधार

 करना  एवं  उसका  विस्तार  करना  |

 99
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 हर  सनम  नमन  नमन  नमन  सनम  नमन  न  मनन  न  नननममन++  मनन  नानक  नमन  नाम  नमन  न  न«मनक%न+  न  न

 9.  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  और  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  लिए  वर्तमान  लाभ

 20.

 21.

 23.

 सीमा  में  25  प्रतिशत  वृद्धि  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  जानी

 भावी  लाभभोगिमों  के  लिए  शैल्टर  परियोजनाओं  के  लिए  ब्याज  की  दर  कम  करके

 5  प्रतिशत  कर  दी  जानी

 एक  ग्रामीण  आवास  वित्त  निगम  की  स्थापना  होनी  चाहिए  ।

 12.  समुदाय  की  प्रतिक्रिया  जानकर  शैल्टर  परियोजनाएं  बनाई  जाएं  ।

 .  ग्रामीण  आवास  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  स्वैच्छिक  अभिकरणों  को  प्रोत्साहित
 किया

 .  सारे  देश  में  मलिन  बस्तियों  एवं  सीमान्त  बस्तियों  की  की  जानी

 .  भावी  आधिक  विकास  एवं  जनसांख्यिकी  प्रक्ष  पणों  पर  आधारित  दीघंकालीन  भू-उपयोग
 नीति  अपनानी

 .  भूमि  का  गहन  उपयोग  करने  के  लिए  राइज  हाई  डेन्सिटीਂ  तिकास  की  नीति  |
 अपनानी

 .  संवृद्धि  विकास  की  संकल्पना  को  भूमि  विकास  विकस्प  के  रूप  में  समझा  जाना

 -  आवास  में  कुल  पूंजी  निवेश  की  विशिष्ट  प्रतिशतता  आई०  वाई०  एस०  एच०

 योजनाओं  के  भावी  साभभोगियों  को  शैल्टर  देने  क ेलिए  होनी  बाहिए  ।

 :  प्रत्येक  क्षत्र  के लिए  दीर्घ  स्तर  के  एकीकृत  भूमि  विकास  नकक्‍ले  राज्य  नगर  एवं  ग्राम

 जायोजन  संगठनों  द्वारा  तेधघार  किए  जाने

 विभिन्‍न  नगर  प्राधिकरणों  के  विस्तृत  कार्य  का  समन्वय  करने  एवं  मार्गनिर्देशन  के  लिए

 उपयुक्त  विस्तार  अभिकरणों  का  सूजन  करना  चाहिए  ।

 मानव  बस्ती  कार्यों  में  अन्तग्रंस्त  संगठनों  की  बहुलता  की  जांच  करने  के  लिए  और

 सांस्थानिक  संरचना  में  उपयुक्त  संशोधन  सुझाने  के लिए  तथा  असग-अलश  संस्थानों  की

 प्रबोधन  गतिविधियों  के  लिए  उपयुक्त  यंत्रावली  सुझाने  के  लिए  भी  एक  समिति  का

 गठन  किया
 |

 2.  अपेक्षतया  बढ़े  गांवों  का  विकास  कार्यक्रम  राज्य  नगर  एवं  ग्राम  आयोजना  संगठनों
 हु

 द्वारा  तंयार  किया  जाना  चाहिए  ।

 सहायता  प्राप्त  प्रामीण  आवास  जारी  रहे  लेकिन  मुफ्त  आवास  मुहैया  करने  की  प्रथा  -

 समाप्त  कर  दी
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 24.  परम्परागत  भवन  निर्माण  सामग्री  का  पुनर्जीवन  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम  चल्मया  जाना

 चाहिए  । हि

 25.  ग्रामीण  तथा  नगर  आश्रय  कार्यक्रम  में  60:40  के  अनुपात  में  योजना  संसाधनों  का

 नियतन  किया  जाए  और  इसके  अतिरिक्त  वाणिज्यिक  बेंकों  स ेयोजना  निधि  संसाधन

 भी  जुटाए

 26.  शैल्टर  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंक  ऋणों  पर  भारतीय  रिजवं  बंक  के  प्रतिबन्ध  को  उदार

 बनाना  चाहिए  और  शैल्टर  परियोजनाओं  की  विश  व्यवस्था  करने  के  लिए  वित्तीय  .

 संस्थाओं  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाया

 27.  भावी  लाभभोगियों  पर  लागतਂ  का  प्रभाव  कम  करने  के  उद्देश्य  पे

 पंजीकरण  के  स्वामित्वाधिकार  ग्रहण  करने  पर  आने  वाली  लागत  कम  करने  के  लिए

 मोज दा  कानूनों  में  उपयक्‍त  संशोधन  किया  जाए  ।

 भावी  साभ-भोगियें  के  लिए  शैल्टरਂ  तंयार  करने  के  लिए  शैल्टर के  क्षेत्र  में

 अनुसंधान  एवं  विकास  कार्य  किया  जाना  चाहिए  और  कार्यान्वयन  अभिकरणों  के
 कामिकों  को  सहतीय  शैल्टर  की  नवीन  संकल्पनाओं  एवं  तकनीकों  में  प्रशिक्षित  किया

 जाना  चाहिए  ।  आई०  वाई  एस०  एच०  के  लिए  समयावधि  सन्‌  2000  तक  है  ।

 हक  0

 उच्चित
 कार्य  क्रम

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाये  जाने  हैं  ।

 कमजोर  बर्गों  के लिए  ससतो  दर  पर  खासास्त

 390.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  खास  झौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 हु

 कितने  राज्य  कमजोर  वर्गों  को  सस्ती  दर  पर  खाद्यान्न  की  आपूर्ति  कर  रहे

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितनी  राज  सहायता  दी  गई  है  और  इस  राज्य  सहायता  के  वित्तीय  पहलू

 क्या  और

 क्या  सरकार  ने  इन  योजनाओं  के  लिए  से  खाद्यान्न  आवंटित  करने की
 व्यवस्था

 ढ़ी

 साफ  झौर  नागरिक  पृत्ति  मंत्रो  बीरेस्ह  :  से  केन्द्रीय  पूल  से
 विभिन्‍न

 राज्यों  शासित  प्रदेशों  को  सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  खाद्याननों  का
 आवंटन  किया  जाता  है  जिससे  वे

 सावजनिक  वितरण  प्रणाली  को  चला  इसका  मुख्य  उद्देश्य  खासकर  जनसंख्या  के  कमजोर  वर्गों  के

 उपभोक्ताओं  को  उचित  दामों  पर  श्ाद्यान्न  सप्लाई  करना  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  वर्ष  में  केन्द्रीय  पूल  से  दिए  गए  खाद्या  ननों  की  मात्रा  बताने

 -
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 वाला  एक  विवरण  संलस्त  है  1984-85  5  के,लिए  केस्द्रीय  पूल  से  दिए  जाने  बाले  चावल  और  गेहूं  पर

 प्रति  क्विंटल  उपभोक्ता  राजसहायता  और  मार्गस्थ  हानियों  को  की  राशि

 60.07  रुपये  और  53.5  रुपये

 विधरण

 हजार  मीटरी  टन  -

 राज्य/संघ  भासित  प्रदेश  ,  आपृर्ति

 ४  चावल  ०

 2  3

 आस्प्  प्रंदेश  984.0  98.6

 असम  220.8  141.3

 बिहार  83.7  270.9

 गुजरात  91.8
 प  17:8

 हरियाणा
 ।  9.1  54.6  |

 हिमाचल  प्रदेश  31.4  23.3

 जम्मू  तथा  कश्मीर  122.8  88-6

 कर्नाटक  231.8  77.6

 केरल  1322-6  146.1

 मध्य  प्रदेश  150.8  44,9

 महाराष्ट्र  272.6  330.5

 मणिपुर
 *  26.8  11.5

 मेघालय  80.6  14.5

 तामासष्ड  48.0  9.3

 उड़ीसा  38.2  144.2  *

 पंजाब  1.7  12.9

 102.  .  मन
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 P|
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 है 2 3 राजस्थान 4.5 सिविकम 36.4 3.3 तमिलनाडु 94.5 त्रिपुरा 85.3 उत्तर प्रदेश नि पश्चिम बंगाल 962.2 - 802.3 अ० तथा नि० द्वीप समूह 4.0 4.9 अरुणाचल प्रदेश 35.8 हु 3.9 चण्डीगढ़ 2.9 2.8 दादर तथा नगर हवेली 0.9 नतग० दिल्ली 358.4 दमन और दीव 33.6 हे पांडिचेरी 7 5.3 मिज्ोरम 58.7 सक्षद्वीप - 4.0 नग० जोड़ धभी राज्य/संघ शासित प्रदेश 2903.7 मग ०८० 60 टन से कम साक्षरता को अतिकों का सूल श्रम ह्णधिकार बनाने के लिए विधान श्री खिस्ता सलि जेना : क्‍या भ्रस मन्त्री य८ बताने की कृपा करेंगे कि : क्या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा डोर्ड के शासी मिकाय ने सरकार को सुझाव दिया है कि पौकरता को श्रमिकों का पूल श्रम अधिकार बनाने हेतु विधान लाना यदि तो सरकार इस बारे में क्या का वाही करने पर विभार कर रही और
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 श्रमिकों  में  निरक्ष  रता  दूर  करने  के  रिए  उन्हें  शिक्षा  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  क्या
 अन्य

 उपाय  किए
 जा  रहे

 पे

 भ्रम  अम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  टी०  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोड  पूरे  देश  में

 फंले  43  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  माध्यम  से  2  1978  से  संगठित  क्षेत्र  में  कार्यात्मक  प्रोढ़  साक्षरता

 कक्षाएं  आयोजित  करता  आ  रहा  इन  कक्षाओं  की  अवधि  6  महीने  की  होतो  भुद्य  जोर  बागान

 ओर  खनन  क्षेत्रों  पर  दिया  गया  है  जहां  निरक्षरता  की  दर  सबसे  अधिक

 भारत  को  रसायनयकक्‍त  बीजों  को  सप्लाई

 392.  श्री  चिस्ता  मणि  जेना  है|
 प्रो०  वाई०  एस०  महाजन  2  :  कया  कृषि  और  ग्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने

 ,  भी  धमपाल  सिह  मलिक  |

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित
 -  a

 कि
 रद  हा

 इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  को  गेहुं  क ेरसायन  युक्त  बीजों  की  सप्लाई

 है

 की  गई  ;

 यदि  तो  ये  बीज  कझोन-कोन  से  देशों  से  खरीदे  गये

 क्‍या  इन  बीजों  की  जांच  की  गई  यदि  हां  तो  उसके  परिणाम  कया  थे  तथा  क्‍या  उक्त
 बीजों  को  थुवाई  के  लिए  किसानों  में  त्रितरित  किया  पया

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  क्या  भौर

 )  उक्त  बीजों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  तथा  सरकार  ने  हनकी  सप्लाई  करने  वालों  के

 विरुद्ध  बयां  कार्यवाही  की  है  ?  *

 कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  सम्त्री  बटा  :  जी  श्रीमान  ।

 ये  बीज  मेक्सिको  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मक्का  और  गेहूं  अनुसंधान  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय

 अरानी  कृषि  अनुसंघात  केन्द्र  अल्लेप्पो  सीरिया  से  परीक्षण  के  लिए  मंगवाए  गए  नहीं

 थे  ।

 और  जी  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  के  परिसर

 में  स्थित  भा०  कृ०  अ०  प०  के  राष्ट्रीय  पौध  आनुवंशिक  संसाधन  ब्यूरो  के  पौध  संगरोध्च  प्रभाग  में

 प्ों  द्वारा  इत  बीजों  की  जांच  की  गई  इन  बीजों  की  आंच  पहले  प्रपोगश्गला  में  और  उसके  बाव

 104
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 सख्त  निगरानी  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  की  स्थिति  में  पोस्ट  कब  रेन्टाइन  नर्सरी  के  अन्तगंत  की  गयी  केवल

 कुछ  ही  पौचों  में  या  तो  लूज  स्मट  या  पर्लंग  स्मट  बीमारी  पाई  गई  थी  !  इन  पौधों  की  अगल  वगल  के  चार

 स्वस्थ  पौधों  वाली  कता  के  साथ  नष्ट  कर  दिया  गया  बची  हुई  प्रायोगिक  बीज  सामग्रियों  को

 एकत्र  किया  गया  और  भा०  कृ०  अ०प०  के  गेहुं  प्रायोजना  निदेशालय  के  मार्फंत  संबन्धित  बेह्ानिकों

 को  दे  दिया  गया  था  ;

 गा

 (3)  प्रायोगिक  तसंरियों  से  प्राप्त  किए  गए  बीज  स्वस्थ  थे  और  उनका  उपयोग  नेहूं
 प्रजनन  कार्य  क्रम  में  आनुवंशिक  अस्थिरता  को  सुदृढ़  करने  में  किया  गेहूं  की  बेहतर  और  अधिक

 पैदाबार  वाली  किस्सों  के  विकास  के  लिए  ऊपर  बताये  गये  अन्तर्राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्रों  क ेसरध

 योगास्मक  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  इस  प्रक्रिया  का  अनश  रण  क्रिया  गया

 गिक  बीज  रामग्री  के  सप्लायरों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेतन  नोति  के  सम्बन्ध  में  पेतल  बनाना

 393.  श्री  चित्त  महाटा  :  क्या  श्रम  भन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :.

 क्‍या  सरकार  ने  वेतन  नीति  के  सम्बन्ध  में  पेनल  बनाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 ओर  पेनल  ने  अब  तक  कया  सिफारिशें  की  हैं  ?

 अम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  टी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्रीलंका  को  नौसेना  दा रा  रामेश्वरम  के  मछझारों  पर  श्राक़मण

 394.  श्री  चिह्त  महाटा  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्रामोण  जिकास  मन्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करगे

 क्या  रामेश्वरम  में  मछुआरे  श्रीलंका  को  नौसेना  के  खतरे  के  कारण  अपनी  जीौविका

 कमाने  में  असमर्थ  और

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  हस  मामले  में  अब  तक  कया  कदम  उठाये

 पुए
 ः

 कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  भम्त्रो  बटा  :  सथा  जातकारी  एकत्र  कौ

 जा  रही

 लघ  दौर  मध्यम  सभाच।र  पत्रों  को  प्रपर्याप्त  विज्ञापन

 395.  क्री  चिश्त  महाठा  :  क्या  सचना  झौर  प्रसारण  मस्त्री
 यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  लघु  ओट  मध्यम  समाचारपत्रों  को
 सरकार  अ  सरकारी  उपक्रमों  से  विज्ञापनों

 का  समुचित  अंश  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  ओर
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 ge

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  सन्जालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  ओर

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रकार  निदेशालय  के  माध्यम  से  जा  री किए  जाने  वाली  सरकारी  विज्ञापन  छ,टे

 तथा  मझोल  समाचारपत्रों  को  पर्याप्स  सात्रा  में  जारी  किए  जाते  198  3-8  4  के  दौरान  विज्ञापन  तथा

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  मुदा  के  रूप  इत  समाचारपत्रों

 का  टिस्सा  लगभग  66  प्रतिशत  सरकारी  उपक्रमरें  क ेलिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वे  .

 अपने  विज्ञापन  उक्त  एजेन्सी  के  माध्यम  से  जारी

 केरल  में  पटटानातित्रा  चारालकन्न  झोर  इयानश्को  में  झ्ल्प  दाक्ति  ट्रास्समोटर  को  स्थापना

 396.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  के
 रल  काफौ  भागों  को  दूरदर्शन  प्रसारण  के  अन्तगंत  लाए  जाने  के

 लिए  पट्टानातित्रा  चारालकुन्नु  ओर  इयानएकी  में  अल्प-शक्ति  ट्रान्समीटर  स्थापना  हेतु  कोई  निवेदन

 प्राप्त  हुबा  और
 ह

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रासय  के  राज्य  मम्त्री  वो०  एन०  :  और  (७)

 केरल  में  व्यापक  दूरदर्शन  कवरेज  की  व्यवस्था  के  लिए  अनुरोध  समय-समय  पर
 प्राप्त  होते  रहे

 कोजीन  में  10  किलोवाट  के  ट्रान्समीटर  के  चालू  होने  तथा  त्रिवेन्द्रम  के  मौजूदा  ट्रान्समीटर  की  शक्ति

 बढ़ा  कर  10  किलोवाट  कर  दिए  जाने  ववीमोन  जिले  केरल  के  कई  जिलों  के  पूर्णतः  कवर

 हो  आने  की  उम्मीद  केरल  सहित  देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं  उनमें

 दर्शन  सेवा  की  व्यवस्था  करना  दूरदर्शद  विस्तार  की  भावी  योजनाओं  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर

 केरल  को  शाह्याम्त  की  भ्रापृ्ति

 397.  प्रो०  पीौ०  जे०  करियन  :  क्या  खाद्य  धौर  सागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  को  हुपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  के  लिए  प्रतिमाह  ढुत

 कितनी  मात्रा  में  शाद्यान्न  की  आवश्यकता  होती

 के
 दौरान

 केन्द्र  द्वारा  कितनी  सात्रा  में  खाद्या्त  की  आापृ्ति  की  गई  गौर

 उसका  माहुवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 केरल  की  पूरी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  !
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 जन मम-«मभमम»

 लाह  ध्ौर  नागरिक  पृति  मम्त्री  बौरेशा  :  और  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  के  रेल  के  सम्बन्ध  में  1984  वर्ष  के  दोरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खशाद्यान्नों  की

 कुल  मासिक  आबंटन  ओर
 उठान  का  ब्यौरा  दिया  गया  है|

 केरल  सहित  विभि्न  राज्य/संघ  राज्यी  क्षेत्रों
 को

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए

 केन्द्रीय  भण्डार  से  खाद्यास्तों  के  केन्द्रीय  भण्डार  में  स्टाक  की  समूची  विभिन्‍न

 राज्यों  की  सापेक्ष  बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्याव  में  रखते

 मास-प्रतिमास  आधार  पर  किये  जाते  हैं  ।  ये  आवंटन  बाजार  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक  स्वरूप  के

 होते
 ह

 विवरण  े  |

 मीटरी  टन

 मास  मांग  आबंटन  उठान

 1984  वि
 *  5०

 जनवरी  150.0  145.0  122.0

 फरवरी  150.0  145.0  117.8

 मार्च  150.0  145.0  134.0

 150.0  145.0  113.4

 मई  155.0  145.0  125.8

 जून  155.0  145.0  127.8

 जुलाई  155.0  .  155.0  *  112.5

 बगस्त  155.0  1550  *  *  155.1

 सितम्बर  155.0  155.0  *  109.9

 अक्तूबर  155.0

 |
 155.0  *  113.5

 नवम्थर  155.0  145.0  116.0

 दिसम्बर  155.0  145.0  120.9

 a
 *

 इसमें  तदर्थ  आधार  पर  आश्ंटन  किया  गया  10,000  टन  ऋावल  शाप्रिल
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 हि  छूठो  योजना  के  दौरान  फसलों  के  विकास  को  धीमी  गति

 398.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  शौर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  छटी  योजना  के  दौरान  पटसन  और  मेस्टा  के

 लिए  निर्धारित  विकास  दर  प्राप्त  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  ,
 जा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  खाद्यान्नों  क ेलक्ष्य  किस  सीमा  तक  प्राप्त  नहीं

 और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  लक्ष्यों  को  प्राप्स  करने  हेतु  किस  सीमा  तक  खामियों

 को  दूर  किया  जाएगा  ओर  सुधार  किये  जायेंगे  ?

 कृषि  और  पग्रामोण  विकास  मस्त्रो  तक  के  फसल-वार

 कृषि  संबंधी  उत्पादन  के  अनुमान  उपलब्स  इन  आधारों  पर  यह  पाया  गया  कि  छठी  योजना

 के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्न  तथा  धान  के  उत्पादन  की  विकास  दर  लक्षित  विकास  दर  से

 अधिक  दलहनों  के  संबंध  में  लक्षित  विकास  को  दर  उपलब्ध  विकास  दर  से  मामूली  कम  जहां

 तक  पटसन  तथा  मेस्ता  व  गन्ने  का  संबंध  है  1983-84  के  दोरान  प्रतिकूल  मौसम  स्थिति  के

 कारण  ये  फसलें  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुई  उपलब्धि  लक्षित  स्तर  से  कम  रहा  ।

 उनकी  विकास  दर  में  वर्ष  1984-85  5  में  सुधार  होने  की  आशा

 1984-85  के  दौरान  खरीफ  तथा  रबी  दोनों  एसलों  के  संबंध  में  सभी  राज्यों  से  अभी

 पक्के  अनुमात  उपलब्ध  नहीं  हुए  छठी  योजना  के  लक्ष्यों  की  तुलना  में  हुई  कोई

 का  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 सातवीं  योजना  के  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  के  उन्नत

 उबं  वनस्पति  रक्षण  आदि  सहित  सभी-महत्वपूर्ण  आदानों  की  आसानी  से  उपलब्धता

 हथा  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  किसानों  के  लिए  पर्याप्त  मूल्य  क्षंरंधी  प्रोत्साहन  सुनिश्चित  करने  की

 नीति  होगी  ।

 ग्रामीण  रोजगार  कार्य क्रम  क ेलिए  धमराह्ि  का  तियतन

 7
 399,  झी  बी०  बी०  देसाई  :  क्या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 रु

 क्या  सरकार का  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम के  लिए  और  अधिक  धनराशि  नियत  करने

 का  विचार है  और  अगले  वित्तीय  वर्ष
 में  इसमें  पर्याप्त  वृद्धि  किये  जाए  की  संभावना  मंदि  हाँ

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
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 क्या
 इन  योजनाओं  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इनके  उद्देश्यों  में  संशोधन  किया

 जा  रहा

 क्‍या  रोजगार  सूजन  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  उपयुक्त  आस्तियां  निर्भित  करके  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  लोगों  क ेजीवन  को  समग्र  रूए  से  सुधारने  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा

 यदि  तो  क्या  सुधार  किये  जाने  की  संभावना  और

 ($)  इसके  परिणामों  के  कब  तक  मालूम  होने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  जखूलाल  :  से

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  का  इस  समय  उद्देश्य  उत्पादी  स्वरूप  के  रोजगार  का  सृजन  ,
 कर८ना  तथा  टिकाऊ  स्वरूप  की  उत्पादी  परि-सम्पत्तियों  का  निर्माण  करना  हालांकि  सातवीं

 वर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  हैं  परन्तु  साब्वीं  पंचवर्षीय  योजत्रा  1985-90  के

 प्रस्ताव  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  है  कि  कार्य्रमों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  बेहतर
 अधिक  निगरानी  तथा  सुदृढ़  संगठन  की  व्यवस्था  करके  राष्ट्रीय  ग्रार्मण  रोजगार  ग्रामीण

 मूमिहीन  रोजगार  भरंटी  कार्यक्रम  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  माध्यम  से  ग्रामीण

 रोजगार  पर  बल  दिया  जाता  रहेगा  |
 ह

 शझाजास  के  लिए  धन राधियां  देने  को  प्रक्रिया  में  बकों  का  पझक्‍्न्तग्न स्‍्त  होना

 400.  श्री  बोौ०  वो०  देसाई  :  क्‍यों  निर्माण  झौर  झ्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आव़ास  के  लिए  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  में  केन्द्रीय  वित्त  पोषण

 संस्थानों  और  बेकों  को  और  अधिक  सक्रिय  रूप  से  शामिल  करने  का
 "  की

 यदि  तो  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  ने  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  फार्मूला  तैयार

 किया  जो  बैंकों  के  पास  भेजा  गया
 ं

 क्या  राष्ट्रीयकत  बैंक  देश  में  आवास  विकास  के  लिए  उचित  दर  पर  धनराशि  में  सहायंता

 ।

 करने  के  लिए  तैयार  हो  गये  |

 यदि  तो  क्या  इस  -  योजना  से  बड़े  पैशाने  पर  लोगों  को  मकान  मुहैया  करने  में  भारी
 कट

 सहायता  मिलेगी  ;  और

 (=)  यदि  तो  देश  में  आवास  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अब

 तक  बेंकों  ने कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  है  ?

 निर्माण  और  झ्रावास  स़रत्रो  प्रक्दुल  :  तथा  आवास  के  सिए  निधियां
 देने  की  प्रक्रिया  में  केन्द्रीय  वित्त  संस्थानों  की  बढ़ती  हुई  सहभागिता  का  प्रश्न  वित्त  मंत्रालय

 तथा  केन्द्रीय  संस्थानों  के साथ  उठाया  गया  ।  ठोस  श्रृत्र  का  निर्धारण  विचार-विमर्श  के  निष्कर्षों
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 तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगेत  परिम्ययों  को  अन्तिम  रूप  देने  पर  निर्भर अग्तिम  रूप  देने  पर  निर्भर  करेगा  |

 यह  के  उत्तर  में  शामिल

 योजना  को  जब  रूप  दिया  जाएगा  यह  इस  दिशा  में  सहायक  होगी  ।

 (8)  1979  में  रिजव  बेंक  द्वारा  जारी  किए  गये  मार्गनिर्देशनों  के  अनुसार  आवास  वित्त  के
 रूप  में  प्रति  वर्ष  एक  विशिष्ट  राशि  उद्ष्टि  की  जाती  1982  से  150  करोड  रुपये  में  से  65  करोड़

 रुपये  की  राशि  ब्वक्तिगत  और  शेष  आवास  तथा  नगर-विकास  राज्य  आवास  बो्डों  और  आवास

 विकास  वित्त  निगम  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  निधियों  में  वृद्धि  उपर्युक्त  भाग  तथा
 में

 उल्लिखित  विद्यार-बिमश्शे  के  निष्कर्षों  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  पर  निर्भर

 करेगा  ।

 झ्रान्प्र  प्रदेश  सरकार  के  मबनों  पर  कब्जा

 401.  शो  एन०  वजेंकटरस्मम  :  क्या  निर्माण  औौर  झावास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  नई  दिल्‍ली  स्थित  कुछ  भवन  सरकार  के  +्जे  में

 क्‍या  इन  पर  कब्जा  किराए  के  किसी  समझौते  के  अन्त्गंत  यदि
 तो  उसकी  शर्ते

 क्‍या  ॥

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  किराए  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का

 भुगतान  किया  जा  रहा  है  तथा  इन  भवनों  के  रख-रखाव  पर  आन्ध्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कितनी

 राशि  खर्च  को  जाती

 (a)  क्‍या  आन  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इन  भवनों  को  खाली  करने  का  अनुरोध

 किया  और

 (६)  यदि  इन्हें  अब  तक  खाली  नहीं  किया  गया  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 निर्माण  भौर  भावास  मस्त्रो  झम्मुल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  सभां  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ह

 पौधा  संरक्षण  रसायनों  को  काले  बाजार  में  बिक़ो  न

 ः
 402.  भी  एन०  बेंकटरत्मम  :  कया  कृषि  झौर  प्रामीज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 *

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  मूंगफली  तथा  हल्दी  की  खेती  करते  वाले

 किसानों  को  पौधा  संरक्षण  रसायन  काले  बाआर  में  बेचे  जा  रहे  और

 यदि  तो
 किसानों  को  इनके  निर्माताओं

 के
 शोषण

 से
 बचाने

 के  लिए
 इन  रक्षायनों
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 पर
 कानून  मूल्य  नियंत्रण  लागू  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 हैं  ?
 ह  ह

 कृषि  झौर  दामोण  बिकास  सम्त्रो  बुटा  :  इस  समय  कीटसाशी  दवाओं  के

 मूल्यों  पर  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  काले  बाजार  में  कीटनाशी  दवाओं  की  बिक्री  का  कोई

 प्रशन  ही  नहीं  होता  ।  इसके  मूल्य  अलग-अलग  स्थानों  और  बिनिर्माताओं  के  भिन्न-भिन्न  होते*

 कीटनाशी  दवाओं  के  अधिक  मूल्य  होने
 के  कारण  ये  हैं  :  सीमा  बिक्री  फच्ची  सामग्री  के

 मूल्यों  में  भाड़ा  उपयोगी  वस्तुओं  की  पैकिंग  सामग्री  की  श्रम
 ओर

 कर्मचारियों

 की  लागत  इत्यादि  ।

 (a)  सम्भाव्यता  की  जांच  करने  अथवा  कीटनाशी  दवाओं  के  संबंध  में  सांविधिक  मूल्य

 नियन्त्रण  लागू  करने  की  दृष्टि  से इसका  अध्ययन  करने  का  कार्य  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरों  को

 सौंपा  मया  है  ।
 £

 ]

 :  भूतपूर्थ  संसर  सदस्यों  द्वारा  सरकारी  झावासों  को  खालो  करता

 403.  भी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  निर्माण  झौर  झाबास  मंत्री  यह  बतामे  की  कूपा  करेंगे

 किः

 किन-किन  भूतपूर्व  मंत्रियों  और  भूतपूर्व  संसेद  सदस्यों  के  पास  सरकारी  आवास  है  और

 इस  आवास  पर  कब  से  उनका  कब्जा

 \  उनमें  से  प्रत्येक
 की

 ओर  किराये  की  कुल  कितनी  धनराशि  बकाया

 इन  आवासों  को  श्वाली  कराने  ओर  उनसे  किराये  की  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  के

 लिए  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  संबंध  में  आगे  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  श्ौर  झाबास  मस्त्रो  ध्रब्बुल  :  तथा  सामान्य  पूल  बास  से

 संबंधित  एक  विवरण  संलग्न
 ॥

 ह  आवास  खाली  कराने  और  किराये  की  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  की
 :  कारंबाई  नियमों  के  अनुसार  की  जा  रही

 टप  ‘

 हि
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 विवरण  .

 ऋ०  चूतपूर्व  आवास  का  रह  करने  की  23-2-8  5  की

 सं०  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  तारीख  स्थिति  के

 का  नाम  सार  देय  राशि

 2  3  4  5

 .  हे  रुपये
 1.  प्रो०  डों ०

 पी०  ए०  मथुरा  रोड  9-8-81  4405.2

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 2.  श्री  एस  ०  एस  ०  सिध्तोदिया  11,  तालकटोरा  रोड  84  7859.90

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 3.  श्री  भीष्म  नारायण  सिंह  1,  तीन  मूर्ति  मार्ग  15-5-84  .7359.00
 -  भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 4.  श्री  अटल  बिहारी  6,  रायसीनां  रोड  31३1-85  6894.84

 भूतपूर्व  संसद  हैं

 5.  प्रो०  सत्य  देव  सिह  7,  रायसोना  रोड  31-1-85  5  $103.40

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 6.  श्री  बालेश्वर  राम  9,  9,  अशोक  रोड  31-1-85  9584.99

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 7.  श्री  मगत  भाई  बडौत  9,  ध्यागराज  31-1-85  5  7219.48

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 8.  श्री  चरणजीत  सिंह  18  का  आधा  भाग  31-1-8  5  3383.45

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य  अशोक

 9.  श्री  डी०  ढी०  शास्त्री  «-  31-1-85  6641.85

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 10.  श्री  पी०  एन  टषण्डन  18,  टाईप-6ठ  31-1-85  1510.48

 भूतपूर्ब  संसद  सदस्य

 11.  श्री  ए०  आर०  24,  आर०  पी०  31-1-85  2388.64

 भूतपूर्  संफ़द  सदस्य
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 ,  2
 2

 3.  4६...  5.

 12.  श्री  आर०  बाई०  भोरपाड़े  14,
 *  31-1-85  8341:83

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 13.  श्री  रणीद  डो०  31-1-85  9886.43

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 14.  श्री  समर  6,  अशोक  31-1-85  4369.75

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 15.  श्री  एन०  डी०  3,  कृष्णा  मेनन  31-1-85_
 '

 12599.90

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 |  न
 16.  ए०  ए०  7,  तुगलक  *  31-1-85:  8146.15

 भूतपूर्व

 17.  श्री  के०  वी०  डी०  23,  सफदरजंग  31-1-85  6099.20

 भूतपूर्व  मंत्री

 18.  श्री  एच०  एन०  डी०  31-1-85 5  3337.80

 भूतपूर्व  मंत्री

 19.  श्री  3,
 सर्कुलर  31-1-85  3301.90

 भूतपूर्व  मंत्री  *
 ह

 20.  श्री  वीर  भद्र  ए०  मथुरा  17-11-83  शून्य
 मूतपूर्व  संसद  सदस्य  ु

 21.  स्वर्गीय  श्री  बी०आर०  12  का  आधा  भाग  7-  2-83  59236.25

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य  विलि  रडन  क्रीसेन्ट
 '

 22.
 श्री घनिक लाल  6,  जनपथ  31-1-85 5  6325.74

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य  28-2-85  से  खासी  कर  :

 दिया  गया  )  >

 23.  श्री  के०  सी०  |,  इलेक्ट्रिक  31-1-85  2115.87

 भूतपूर्व  संसद  सदस्य

 24.  श्री  पते  सिह  राव  गायकवांड  7,  ड॒प्लेक्स लेन  30-11-84  2740.10  -

 भूतपूर्व  संसद

 oo  धााआआआआााााााणाएाणएण॑ाणण  | a;
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 ee  करना  सफर  सा  ना  सास  सर  छ  भर  कार  रथ

 जनजातीय  झोर  पिछड़  क्षेत्रों  का  दूरदर्शन  सेवाझों  स ेजोड़ा  जाना

 404.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  सचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :  |  हु

 क्या  सरकार  ने  जनजातीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों
 को

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  दूरदशन
 सेवाओं  से  जोड़ने  के  किसी  कार्येक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया

 मध्य  प्रदेश  के  जनजातीय  जिलों  को  दूरदर्शन  सेवा  से  जोड़ने  के लिए  अब  तक  क्या  कदम

 उठाए  गए

 इन  जिलों  को  रिले  केन्द्रों  द्वारा  अथवा  स्वतंत्र  रूप  से  इस  सेवा  से  कब  तक  जोड़  दिया

 जायेया  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  एन०  :  छठो

 योजना  अवधि  के  दौरान  हाथ  में  ली  गई  स्कीमों  केः  पुरा  हो  जाने  9  आदिवासी  जिलों

 प_हित  339  जिलों  के  सम्पूर्ण  या  आंशिक  भागों  में  देश  की  लगभग  70  प्रतिशत  जनसंख्या  को  दूरदर्शन
 सेवा  उपसब्ध  होने  को  उम्मीद  है  ।

 ः

 झोर  हाथ  में  ली  गई  स्कीमों  के  म्‌कम्मल  हो  जाने  पर  मध्य  प्रदेश  के  ।6

 बासी  जिलों  करे  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  ।

 1982  में  हुआ  तज्रिपक्षोय  राष्ट्रीय  असम  सम्मेलन

 405.  ओर  मूल  चम्द  डागा  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1982  में  हुए  त्रिपक्षीय  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  में  यह  स्वसम्मति  से

 निर्भय  किया  गया  था  कि  औद्योगिक  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  केन्द्र  तथा  राम्य  स्तरों  पर

 गिक  सस्वन्ध  आयोरों  की  स्थापना  की  जा  और

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  और

 इसको  अभी  तक  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  टी०  :  से  )  राष्ट्रीय  श्रम  आमोग  की

 सिफारिशों  पर  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  ने  विज्ञार  जिसने  इस  मामले  की  विस्तृत  जांच-पड़ताल  के

 लए  श्री  सनत  मेहता  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  ।  सनत  मेहता  समिति  ने  ओद्योगिक  संबंध

 झ्रायोगों  के  गठन  की  सिफारिश  चूंकि  इस  मसले  के  व्यापक  निष्कर्ष  हो  सकते  इसलिए  छत

 मामले  में  विस्तृत  छानबीन  की  आवश्यकता
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 केस््रीय  शुष्क  क्षेत्र  श्रमुसंधाम  संस्थान  पर  व्यय

 406,  श्री  भूख  चला  डागा  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  किकास  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  शुध्क  क्षेत्र  अनुसंघान  संस्थान  जोधपुर  पर  कितना  वाधिक  व्यय  किया  गया  है

 ओर  उसकी  शाखाएं  किन-किन  रथानों  पर  खोली  गई  हैं  तथा  इस  संस्थान  की  स्थापना  का  क्या

 जन  है
 .  रा  पु

 जिला  पाली  में  पाली  और  सौजट  में  कार्यरत  उसकी  शाखाओं  पर  गत  तीन  वर्षों  के

 वर्ष  कितना  धन  व्यय  किया

 इससे  किसानों  को  कितना  लाभ  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कभी  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  तथा  यदि  तो  कब  ?

 कृषि  श्र  प्रामीण  विकास  मन्त्रो  बृटा  वर्ष  1983-84  के  लिए  केन्द्रीय

 शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  तथा  इसके  केन्द्रों  पर  योजना  के  अन्तगंतरु०  120.86  लाख  तथा

 गैर-योजना  के  अन्तर्गत  रु०  83.03  लाख  वाधिक  व्यय  किया  संस्थान  के  चार  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 केन्द्र  राजस्थान  राज्य  में  बीकानेर  तथा  जेसलमेर  तथा  गुजरात  राज्य  में  भुज  में  स्थित

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  संस्थान  के  |  क्षेत्र  प्रबन्ध  तथा  मृदा  संरक्षण  केन्द्र  पश्चिम  राजस्थान  में  स्थित
 ये  हैं  बी  चा

 वन्‍्त  गढ़  तथा  पलसाना  ।

 इस  संज्थान  को  स्थापित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  इन  क्षेत्रों  मे ंकृषि  उत्पादन  को  बनाये  रखने
 के  लिए  उपयुक्त  शुष्क  भूमि  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना  है  ।

 सोजट  केन्द्र  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  जोधपुर  का  हिस्सा  नहीं  1969
 में  इसे  राज्य  सरकार  को  हस्तान्तरित  कर  दिया

 वर्ष  1981-82,  1982-83  तथा  1983-84  के  लिए  पाली  केन्द्र  पर  खर्च  क्रमशः रु०  8.70.

 र०  9.80  लाख  तथा  र०  9.50  लाख  ॥॒

 संस्थान  ने  परिचालन  अनुसंधान  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कृषि
 विज्ञान  किसास  मेले  का  आयोजन  तथा  किसानों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आदि  के  माध्यम से  उन्नत
 PATH  भृत्रि  प्रौद्योगिकी  का  सफलतापूबंक  प्रदर्शन  किया

 प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  200  परिवारों  को  अपनाया  गया  ।  करीब  1200
 से  1800  किस  नों  ने  प्रस्येक  वर्ष  किसात  खेत  दिवस  में  भाग  लिया  जहां  उन्हें  प्रमाणित  प्रौद्योगिकी
 प्रदशित  की

 र  1135
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 जी  समय-समय  पर  महत्त्वपूर्ण  अध्ययन  किये  जाते  हैं  तथा  संस्थान  के

 भावी  कार्यक्रमों  को  परिष्कृत  करने  तथा  उस  क्षत्र  के  कृषकों  के  साथ  बेहतर  सम्पर्क  विकसित  करने  के

 हिए  भी  मार्यदशेन  के  रूप  में  इनका  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 ]

 भारतोय  खाद्य  सिगम  में  क्‍ग्रावश्यकता  से  श्रधिक  कर्ंच  तथा  हानि  होना

 407.  भी  मूल  चम्द  डागा  :  क्‍या  लाह्म
 और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :  रर

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  में  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारी  हैं  और  एक  बहुत  बड़ा

 इंजीनियरिंग  सेल
 |

 यदि  तो  बेहतर  तथा  मितव्ययी  परिणामों  के  लिए  उसके  कार्यकरण  को  सुख्यवस्यित

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  पिछले  तीन  बर्षों
 के

 दोसान  कितनी  वारधिक  हानि  हुई  तथा

 उसके  क्या  कारण  ये  तथा  भारतीय  खाद्य  निमम  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 आास  और  नायरिक  पूर्ति  मस्ती  ओरेख  :  और  भारतीय  श्वा्

 का  स्टाफ  उसकी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  निर्माण  के  बड़े

 देखने  पर  हो  रहे  विस्तार  कार्यक्रम  की  देखरेख  करते  और  गोदामों  और  माडने  राइस  मिलों  के

 रखाव  के  लिए  एक  इंजी  नियरिग  प्रभाग

 केन्द्रीय  सरकार  को  छात्य  नीतियों  के  निष्पादन  के  भारतीय  खाद्य  निगम  एक

 प्रमृक्ष  एजेन्सी  है  भौर  इसके  कार्यवालन  में  हुई  हानि  की  प्रतिपू्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राजसहायता

 के  रुप  में  की  जाती  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  खाद्य  राजसहायता  दस  प्रकार  हैं  :---

 करोड़  रुपयों  में

 ज्ध
 0...

 शीट
 प्र  िए

 198283 7]  835
 ह॒

 1983-84  अनुमान  )  835  .

 लेवी  चीनी  के  मूल्य  में  बढ्धि

 408.  श्री  बाला  साहिब  बिके  पाटिल  :  जया  खाक  झौर  तागरिक  पू्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 नया  देश  में  सभी  राफ्यों  में  गन्‍ने  के  न्यूनतम  मूल्य  में  वर्षों  पहले  वृद्धि  की  गई  हैं

 116



 27  1906
 उत्तर

 क्‍या  सरकार  लेवी  चीमी  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  हैं  ?

 खाद  और  नागरिक  पूति  भम्त्री  बीरेस  :  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  गन्ना

 दकों  को  दिया  जाने  वाला  गनते  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  1980-81,  1981-82  और  1982-83

 मौसमों  के  लिए  8.5  प्रतिशत  चोनी  पर  13.00  रुपये  प्रतिਂ  क्विटल  के  स्तर  पर  बना

 1983-84.  .  मौसम  के  लिए  8  5  प्रतिशत  की  रिकत्ररी  पर  इसे  बढ़ाकर  13.50  रुपये  प्रति  क्विटल

 कर  टिया  चालू  मौसम  1984  85  लिए  इसे  और  बढ़ाकर  14.00  रुपये  प्रति  क्विटल  कर
 दिया  गरने  का  न्यूनतम  मूल्य  सभी  राज्यों  पर  समान  रूप  से  लाग  होता  है  ।

 और  1984-85  चीनी  वर्ष  के  लिए  नये  लेवी  मूल्य  घोषित  करने  का  मामला
 सरकार  के  विचाराधीन

 पुणे  श्रौर  नासिक  नगर  क्षेत्र  को  वू  रदर्शन  प्रसारण  के  प्रम्तग  त  लाया  जाना

 409.  श्रो  बालासाहिब  बिस्ले  पाटिल  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पुणे  और  नासिक  नगर  के  बीच के  क्षेत्र  को  अभी  दूरदर्जन  कार्यक्रम  के  प्रसारण  के

 अन्तगेत  नहीं  लाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वहां  पर  कम  से  कम  एक  रिले  केन्द्र  स्था,पेत

 करने  के  लिए  उचित  उपाय  करने  का  है  ताकि  उस  क्षेत्र  के  लोगों  की  को  पूरा  किया  जा  सक े;

 कया  सरकार  का  विचार  25  किलोमीटर  दूर  के  स्थानों  को  भी  दुरदर्शन  प्रसारण  के

 अन्तर्गत  लाने  का  ओर

 (8)  दूरदशैन  तंत्र  विस्तार  हेतु  सातवीं  योजना  के  अन्तगंतः  दितना  धन  आवंटित  किया

 गया  है  ?

 सचना  झौर  प्रसा  रण  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  बो०एन०  :

 से  सातवीं  जिसमें  वृरदर्शत  सेवा  का  भौर  विस्तार  करने  सम्बन्धी

 पस्ताव  शामिल  का  अभी  अनुमोदन  होता

 राजस्थान  में  सूखा

 410.  श्री  सी०७  माधव  रेड्डी
 \  क्या  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 भरी  एम०  बेंकटरत्मम
 कपा  करेंगे
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 क्‍या
 राजस्थान

 फिर  से  सूखे  की  चपेट  में  आ  गया  है  ओर  यदि  तो  उस  संकट  को  दूर
 करने  और  राहत  पहुंचाने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  गये  और

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सूखे  की  पुनरावृत्ति  से  निपटने  के  लिए  कुछ  तरीके
 और

 तंत्र

 तैयार  किए  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झौर  प्रामोज  विकास  सम्त्री  बूटा  :  (F)  राजस्थान  सरकार  की  सूचना  के

 1984  में  राज्य  के  27  जिलों  में  से  21  जिले  सूखे  से  प्रभावित  हुए  राज्य  सरकार  ने

 राहत  संबंधी  उपाय  पहले  ही  शूरू  कर  दिए  हैं  और  केन्‍्द्रीण  सहायता  भी  दी  जा  रही  है  ।

 दो  कार्यक्रम  अर्थात  सूद्या  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरु  विकास  कार्यक्रम

 1970-71  और  1977-78  से  कार्य  कर  रहे  इन  दो  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  कृषि  विकास  तथा

 बनरोपण  सहित  सूखा  प्रवण  तथा  अध  शष्क  क्षेत्रों  का विकास  करना

 देश  में  सन्तरशोय  भौर  समुट्ट  मत्स्य  पालन  को  क्षमता

 .._ 411.  श्री  सो०  माथब  रेड्डी  :  क्या  कृषि  झौर  प्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  अन्तर्देशीय  और  समुद्र  मत्स्य  पालन  की  कितनी  क्षमता  है  और  पिछले  तीन  वर्षो

 में  वास्तब  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  मछलियां  पकड़ी

 क्‍या  भारत  की  बिस्तुत  क्षमता  वा  बहुत  कम  उपयोग  हो  रहा  है  और  यदि  तो  :

 तस्सम्बंधी  कारण  क्‍या

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  1976  में  इस  विधय  पर  कोई  सिफारिश

 की  है  और  यदि  तो  उसके  क्रियान्वयन  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इनमें  स ेअधिकतर  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  हुई  और

 ($)  यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  मए  हैं  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  जिकास  मसत्रो  बूटा  :  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  2000

 ईसवों  तक  समुद्दी  तथा  अन्तर्दे शीय  मत्यपालन  संसाधनों  से  क्रमशः  35  लाख  मीटरी  टन  तथा

 गा

 5

 लाख  मीटरी  टन  के  उत्पादन  स्तर  की  परिकल्पना  की  गत  बर्षों  में  पकड़ी  गई  मछलियों  की

 वास्तविक  मात्रा  अगले  पृष्ठ  पर  दी  गई  है  :
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 ्
 «  उत्पदन  लाख  मीटरों  टन  में

 राणा  पयययएण
 एययययए  इअणालईभधल्‍हल्‍:7:४४5

 बर्ष  योग

 1981  14  10  24

 1982  14  9  23

 1983  16  10  26
 े

 राज्यों  और  केन्द्रीय  दोनों  क्षेत्रों  के  तहत  क्रियास्वित  की  जा  रही  कई  योजनाओं  तथा

 कार्यक्रमों  क ेजरिए  मात्स्यिकीं  की  क्षमता  का  अधिक से  अधिक  उपयोग  किया  जा  रहा  देश  में

 मछली का  उत्पादन  1950-51  के  7.51  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1983-84  में  26  लाख  मीटरी

 टन  हो  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  किये  मये  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय
 नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 1.  मछली  पकड़ने  के  कार्यकलापों  में  विविधता  लाने  में  राज्य  द्वारा  सहायता  करना  और

 ऋणों  के  माध्यम  से  देशी  जलयानों  में  मोटर  इंजिन

 2.  आयातित  तथा  भाड़े  पर  लिए  गए  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  के  विवेकपूर्ण

 मिश्रण  के  जरिये  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वासे  बेड़े  में  बुद्धि

 .  गहरे  समुद्ठ  में  मछलो  फ्कड़ने  वाले  देशी  जलयानों  की  लागत  पर  33  प्रतिशत  की है
 आह

 सुहायता

 जहाजरानी  विकास  निधि  समिति  के  माध्यम  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 जलयानों  की  खरीद  के  लिए  आसान  शर्तों  पर  ऋण  मुहैय्या

 बे

 बड़े  तथा  छोटे  बन्दरगाहों  पर  मछली  पकड़ने  बाले  पत्तनों  का  निर्माण  तथा  मछली  पकड़ने

 वाले  केन्द्रों  पर  माल  उतारने  तथा  लंगर  डालने  की  सुविधाओं  के  लिये  मात्स्यिकी  बर्वेक्षण

 तथा  सहायता  में  बद्धि  ओर
 े

 .  एक  मात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  विदेशी  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  का  विनियमन  करना  |

 इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  का

 1981,  2  1981  से  लागू  किया  गया

 .  in

 7.  अन्त:देशी  मछुवारों  के  लिए  वृत्तिका  की  व्यवस्था  के  साथ  वैज्ञानिक  जल  कृषि  में  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  ।  वि
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 लिखित उत्तर क्र > 8. मछली तालाबों का सुधार और मछली पालन कार्य कलापों के लिए किसानों को प्रथम वर्ष के आदानों तथा तकनीकी विस्तार मदद फे लिये ऋण और राजसहायता के रुप में संस्थागत वित्त मुहैय्या जलाशयों तथा तालांबों में मछली पालन बड़ाने हेतु मछूवा ७ विकास एजेंसियों की संस्थापना 9. सभी प्रमुख राज्यों में आधुनिक डिम्पोना फार्म/हैचरियों की स्थापना करके डिम्पोना उत्पादन में वृद्धि करना ताकि ये डिम्पोंना उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके । झींगा उत्पादन मछली पालन और झोंगा हैचरी की स्थापना के लिये तटीय तथा अन्त:देशी राज्यों में खारे पानी के क्षंत्रों का विकास करना । नहीं । (5) प्रश्न ही नहीं कृषि विकास के लिए सेवा संस्थान डा० ए० के० पटेल : कया कृषि झोर प्रामोज विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या मंत्रालय द्वारा मठित आचार्य कार्य दल ने कृषि के विकास के लिये राजसहायता देने के बजाय सेवा संस्थान खोलने की सिफारिश की हैं और कहा है कि फसलों की क्षेत्रीय विषमताओं में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न कृषि योजनाओं और परियोजनाओं को अश्विल भारतीय स्तर की बजाय राज्य स्तर पर तैयार करने की अनुमति वी जानी ३ वर्ष के लिये रखे मये लक्ष्यों का व्यौरा क्या है और इस संदर्भ में राज्यों को किस प्रकार की सलाह दी गई और हु इन सिफारिशों के संबंध में विभिन्‍न राज्यों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ? कृषि और प्रामोण विकास मंत्री ( थी बूटा : सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कृषि उत्पादन से सम्बंधित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि सातवीं योजना में किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत संरचना को मजबूत बनाने की स्पष्ट वचमबद्धता होनी कार्यकारी दल ने देने की बजाए इस नीति को अपनाए जाने के संबंध में सिफारिश नहीं की कार्यकारी दल यह मानता है कि कुछ राजसहायता दी नी बहुत जहरी किन्तु यह सिफारिश करना है कि यह राजसहायता किसानों को दिये जा मै के बदले स्रोत पर ही होना चाहिए । रिपोर्ट में यह्‌ भी सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं रे पि जनाओं गा शक उपयुक्त धनराज्ि की व्यवस्था की जानी यो को प्रस्येक कृषि जलवायु क्ष त्र विशिष्ट बाधाओं को नजर में रखते हुए राज्य स्तर पर तैयार किया जाए |
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 कृषि  उत्पादन  से  कार्यकारो  दल  क्री  रिपोर्ट  में  1985-86  के  लिए  प्रस्तावित

 प्रमुख  फसलों  के  उत्पादन  लक्ष्य  नीचे  दिये  गये  हैं  :
 पु

 फसल  उत्पादन[ुलक्ष्य
 1985-86  5-8  6

 मीटरी

 चावल  645.00

 ि  गेहूं  लिखे 2.  गेहूं  ५
 3.  मोटे  अनाज

 |

 4.  दलहन

 5.  तिलहन

 में  राज्ण  सरकारों  को  पत्र  लिखे  गए  जिनमें  योजना  के  संबंध  मैं
 कारी  दल  द्वारा  प्रस्तावित  मुख्य  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  था  तथा  प्रस्तावित  कुछ  नए  कार्यत्रमों  के

 |  लिए  क्षेत्र  विशिष्ट  संबंधी  परियोजनाओं  को  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  बजट

 जिनके  1985-86  5-86  में  उपलब्ध  होने  की  संमावना  के  संदर्भ  में  1985  में  राज्य  सरकारों  को

 इस  संबंध  में  फिर  से सलाह  दी  गई  थी  ।

 इस  मामले  में  राज्यों  को  लिखा  गया

 ।  भ्रमवाद  |

 प्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 के  झन्तर्गत
 राज्यों  को  झ्ाबंटित  धन  राशि

 413.  थ्रो  झजय  विश्वास  :  गया  कृषि  झोर  प्राभोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे

 किः

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को  कुल  कितनी

 पनराशि  आबंटित  की  गई  ;  हि

 (em)  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  कुल  लक्ष्य  कया  रखा  गया  और  कितना

 शह्य  प्राप्त  किया  और

 क्‍या  सरकार  का  विजञार  इस  कार्यक्रम  क ेलिए  और  अधिक  धनराशि  प्रदान  करने  का

 कृषि  और  प्रासीण  घिकास  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  अम्दूलाल  :  छ्ठी

 121
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 =
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निधियों  का  राज्य

 वार  आबंटन  संलग्न  विवरण  |  में  दर्शया  गया  है  ।

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1983-84  के  लिए
 गार  सृजन  के  राज्य-वार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  थे  |  यह्‌  आशा  की  गई  थी  कि  वर्ष  के

 रोजगार  के  60  मिलियन  श्रम  दिन-सृजित  किए  प्रामीण  भूमिहीन  रोजबार  गारंटी

 कार्य  क्रम  के  1984-85  5  के  लिए  रोजगार  सृजन  का  लक्ष्य  300  मिलियन  श्रम-दिन  निर्धारित

 किया  गया  निर्धारित  लक्ष्यों  तया  सृजित  रोजगार  के  बारे  में  राज्य-वार  स्थिति  संलग्न

 में  दी  गई  है  ।

 400  करोड़  रुपये  के  बजट  प्रगति  तथा  निधियों  के  वास्तविक  उपयोग को
 ध्यान  में  रखते  राज्यों  को  निधियां  मुबतत  की  गई  चालू  वर्ष  के  400  करोड़  रुपये  स ेअधिक

 की#ध्नराशि  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 रुपये  मे  )

 क्रम  संख्या  राज्य/केनद्र  शासित ६  1983-84  1983.95

 1
 2

 4  5

 आन्ध्र  प्रदेश  990-0  4950-0

 2...  असम  216.0  1080:0

 3  बिहार  1425-0  ह॒  71250

 4  गुजर  320.0  1600.0

 5  हरियाणा  48.4  420.0

 6  हिमाचल  प्रदेश  60.0  300:0

 7...  जम्मू व  कश्मीर  75-0  375-9

 8...  कर्नाटक  470-0  23500  ..?

 9...  केरल  470-0  2350-0

 10...  मध्य  प्रदेश  780-0  3900.0

 महासष्ट्र  790:0  3950:0

 12  मणिपुर  11-0  550

 छठ
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 13...  मेघालय

 14...  नागालैंड

 15.  उड़ीसा

 |

 16...  पंजाब

 17...  राजस्थान

 18...  सिक्किम

 19...  तमिलनाडु

 20...  त्रिपुरा

 21...  उत्तर  प्रदेश  मा

 22...  पश्चिम  बंगाल  गिर

 केस  शासित  क्षेत्र

 23...  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह

 24...  अशणाचल  प्रदेश

 25.  चण्डीगढ़

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली

 !27..  दिल्‍ली

 28...  गोवा  दमन  ब  द्वीप

 29.  सक्षद्वीप

 30...  मिजोर्म

 3].  पांडिचेरी

 अखिल  भारत

 न

 8-0

 8-0

 10000.0  रॉ

 40.0  -

 40.6.

 10-0

 20.0

 20-0

 '45-0

 10-0

 40-0

 40-0
 ब

 50000.0

 ब़न>»  ee  अमन

 लिखित  उत्तुर
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 ष्ट

 हि  विवरण

 श्रम  दिन

 क्रम  सं०  राज्य/केस्द्र  शासित  1983-84  1984-85 5

 क्षेत्र  संजमार  पृजण  लक्ष्य  उपलक्धि  अनन्तिम

 (128.2.  1985  तक

 पप्त  सूचना के  अनुसार

 1.  ४  3  4...  5.

 आन्ध्र  प्रदेश  —  3b!  3425...

 2...  असम  12.30  63.38  53.38  16.33

 3.  विहार
 न  392.15  173.43

 4.  ग्रुजरात  1.61  85.71  64.00

 5.  हरियाणा  नगष्य  15.35  3.72

 6.  हिमाचल  प्रदेश  17.03  11.11

 7.  अम्मूव  कश्मीर  न  17.31  2.74

 कर्नाटक  7.75  169.16  111.19

 9.  केरल  0.03  107.92  17.59

 10.  सध्य  प्रदेश  8.43  243.76  171.10

 11.  महाराष्ट्र  --  309.84  185.79

 12.  मणिपुर  न+  2.55
 *

 0.46

 13.  मेघालय  --  4.33  --

 14...  सायाजेड  0.66  2.44  1.15

 15...  उड़ीसा  झून्य  175.80  17.60

 16.  पंजाब  20.41  11.77

 17...  राजस्थान  5.59  62.22  48.49

 18...  सिक्किम  0.23  2.04  0.23

 19,  तमिलनाडु  2.69  298.16  242.96

 20.  1.85  9.67  0.61

 21...  उत्तर  प्रदेश  10.53  456.34  290.24

 22...  पश्चिम  बंगाल  ~~  301.02  29.10
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 1  2  3  4  5

 केस  शासित  क्षेत्र
 4

 23.  अंडमान व  निकोबार  द्वीप  शून्य  2.82  —

 24...  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  2.04  —

 25...  चण्डीगढ़  0.39  0.24

 26...  दादरा  व  नगर  हवेली  शून्य  1.67  —

 27...  दिल्‍ली  —  0.70  0.11

 28...  दमन  व  द्वीप  न  2.51  1.61

 29...  सक्षद्वीप  _  0.51  0.43

 30.  मिजोरम  झुन्य  0.83  «  121

 31.  पांडिबेरी  0.29  1-83  1.38

 अखिल  भारत  .  51.96  3000.00  1538.85
 वन  न  न  ले  जलन  अमन««भमक

 राष्ट्रीय  बहद  योजना  के  लिए  सर्वक्षण

 414.  क्री  झ्जय  विश्वास  :  कया  मिर्माण  शौर  भ्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ने  अस्तर्शाष्ट्रीय  जल  और  सफाई  दशक
 के  उद्देश्य  के  क्रियान्वयन  के

 लिए  राष्ट्रीय  बुहृद  योजना  तैयार  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  शहरी  क्षेत्रों  क ेकितने  लोगों  को  सफाई  सुविधाएं  उपलब्ध  .

 इस  दशक  में  शहरी  जनसंख्या  को  सफाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  कया  लक्ष्य

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हस  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति

 जनक  नहीं  और

 (5)  इस  कार्यक्रम  की  गति  तेज  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठए  गए  हैं  ?

 निर्माण  भर  झ्रावास  मस्ती  झब्दुल  गफर  )  :  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से

 विस्तृत  परामर्श  के  पश्चात्‌  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  पूर्ति  एवम्‌  स्वच्छता  दशक  के  लिए  राष्ट्रीय
 बृहत  योजना  तैयार  की  गई  थी  ।

 लगभग  33  प्रतिशत  शहरी  जनसंख्या  को  !
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक

 न्वित  किए  जाने  की  सम्भावना

 125
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 आज  लीड  जज  अब  क  आ  लक  अल लक  की  कल जप

 ५
 सगर  स्वच्छता  के  बारे  में  कवरेज  का  लक्ष्य  इस  प्रकार  है  .  4

 नगर  मल-निर्यास  एवम्‌  स्वण्छता  —

 के  शहरों  में  लाभान्वित  की  जाने  वाली  जनसंख्या  का  शतप्रतिशत  और

 तथा  अन्य  कस्बों  में  80  प्रतिशत  ।  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कवरेज  मल-निर्यास

 तथा  निपटान  की  सरल  स्वच्छता  प्रणाली  के  जरिये  नगर  जनसंख्या  का  80  प्रतिशत

 होना  चाहिए  ।  नि

 (9)  स्वच्छता  राज्य  का  विषय  है  ओर  राज्यों
 को

 दशक  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  के  लिए  कार्यक्रम  बनाने  हैं  और  उनका  निष्पादन  करना  है  ।  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया  है

 कि  वे  सातवां  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  प्रयोजनार्थ  बढ़ाए  और  पर्याप्त  प्रावधान
 ह

 यू०  एन०  डी०  पी०  के  सहयोग  भारत  सरकार  ने  ।8  राज्यों  और  तीन  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  कम  लागत  की  स्वच्छता  के  प्रस्ताव  पर  व्यवह्ारिक  अध्ययन  किया  बृहत  योजना  की

 रिपोर्ट  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  को  प्ररतुत  कर  दी  गई  को  जा  रही  कम  लागत  की  स्वच्छता

 प्रौद्योगिकी  का  आ्यापक  स्पष्टीकरण  करने  के  लिए  राज्यों  को  रिपोर्टों को  अमल  में  लाने  के  लिए  *

 कार्रवाई  करनी  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजना्थ  किए  गए  निश्चित  प्रावधानों

 का  पता  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पश्चात  हो

 जिपुरा  को  जोगी  को  झापूति

 415.  श्री  श्जय  विश्वास  :  क्या  खान  शौर  भागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  |
 ब  न  े

 वर्ष  1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  त्रिपुरा  को  कुल  कितने

 मीट्रिक  टन  चीनी  की  आपूर्ति  को

 उक्त  अवधि  के  दौरान  त्रिपुरा  की  चीनी  की  वास्तविक  आवश्यकता  क्या  गौर

 उक्त  अवधि  के  दौरान  त्रिपुरा  को  वास्तव  में  कितनी  चीनी  की  आपूर्ति  को  गई  ?

 जात  ओर  माशरिक  पति  भमम्त्री  बीरेसा  :  और  चीनी  के  राज्यवार

 मासिक  लेवी  कोटे  राज्य  सरकारों  की  आवश्यकताओं  अथवा  मांग  पर  आधारित  नहीं  होते  ये  कोटे

 सभी  शब्द  सरकारों  को  आबंटन  करने  लिए  उपलब्ध  कुल  लेवी  चीनी  में  से  कुछेक  समान  मानदण्डों  के

 आधार  पर  आबंटित  किए  जाते  त्रिपुरा  राज्य  को  चीनी  वर्ष  1981-82  से  983-84  तक  के

 दौरान  आवंटित  किए  मए  सेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  निम्नासुसार  हैं  :--

 126  &
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 चीनी  वर्ष  ह

 |
 मासिक  लेवी  चोनी

 )  .  कोटा

 1981-82 so
 |

 1981  से  1982  तक  759

 1982  से  82  तक  876

 1982-83

 1982  से  1983  तगा  876

 1983-84
 गा

 कक  2?  रे  बीज  जज  ,  डै
 ह॒

 1983.8  अद्यतन  तारीख  तक
 न

 958

 मासिक  लेवी  चीनी  कोटा  आबंटनों  के  प्र्ति  आपूर्ति  लेमै  की  जिम्मेदारी  त्रिपुरा  सरकार  _
 की  क्योंकि  राज्य  सरकार  आबंटित  की  गई  लेवी  थीनी  को  संबन्धित  फैक्ट्रियों  से  उठाने  का  प्रकनध

 स्वयं  कर  रही  हैं  ।

 इुघंट राएं  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  का  उचब  स्‍तर  लागू  करना

 416.  श्री  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍्यां  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  औद्योगीकृत  देशों  की  तुलना  में

 तीसरी  दुनिया  के  देशों  में  कार्य  संबद्ध  दुधंटनाएं  और  चोटें  तथा  कायं  के  कारण  के  बढ़ने  के

 मामलें  कई  गुणा  अधिक  और

 बदि  तो  भारत  में  अस्त॑र्राष्द्रीय  भ्रम  संगठन  द्वारा  विनिदिष्ट  सुरक्षा  का  उच्च  स्तर

 लायू  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 भम  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  टी०  :  अस्तर्राष्ट्रीय  श्रम  जेनेवा

 हारा  प्रकाशित  श्रम  रिपोर्ट  -2'  में  यह  की  गई  है  कि  गहन  अध्ययनों  से  पता

 चलता  है  कि  विकसित  देशों  की  अपेक्षा  विकासशील  देशों  में  धातक  दुर्शटनाओं  की  दर  कई  बुना  अधिक

 यह  सामान्य  विश्लेषण  है  जो  कि  कुछ  देशों  केज्ज्झेमित  आंकड़ों
 पर

 आधारित  फिर  भी  जहां  तक

 हमारे  देश  में  दुघंटनाओं  की  दर  का  प्रश्न  रिपोर्ट  की  जाने  यौग्य  दुर्घटताओं  की  संख्या  वर्ष  1982

 में  3,+6,443  थी  ।  इसकी  तुलना  में  वर्ष  1983  मे  यह  संख्यों  3,49,254  हो  गई  जिससे  0.8  प्रति

 शरति  की  मामूली  वृद्धि  हुई  है  ।  हर

 सरकार  कारखाना  अधिनियम  और  विनियमों  के  उपबंधों  की  समव-समय  पर  समीक्षा

 करती है  ताकि  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रम  संगठन  के  अभिसमयों  और  सिफारिशों  के  अनुरूप  बनाया  जा

 न्‍
 आ  श्र  ॥
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 सके  और  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  राज्य  रखाना  नियमों  में  समुचित  परिवर्तन

 नेझनल  हैरल्ड  झोर  कौमो  प्राबाज  के  कर्मचारियों  हारा  हड़ताल

 '“
 417.  भ्री  रामाअय  प्रसाद  क्‍या  अम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  एसोसिएटेड  जर्नेल  दिल्ली  द्वारा
 प्रकाशित  नेशनल  हैरल्ड  और  कोमी  आवाज  के  कमंचारी  मजूरो  और  बोनस  की  बकाया  राशि  के  भुग
 तान  की  मांग  को  लेकर  हड़ताल  पर  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों  को  प्रा  कर  ने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अस  मस्जासय  के  राज्य  संत्री  टी०  :  हां  ।  दिल्ली  प्रशासन  की
 ह

 के मैसस नेशनल हैरल्ड ओर कौमी आवाज के वर्ष 3-84 के लिए बोनस की अदायगी की मांग को से हड़ताल पर चले गए । इस सूचना के प्राप्त होने के तत्काल दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने पथ्ाकारों को बुलाया और इस विवाद का सोहारदंपूर्ण ढंग से तिपटारा करने के लिए कई बार विश्वा र-विमर्श किए गए । श्रमायक्त ने 22.2.85 को एक समझौते का प्रस्ताव जिसमें प्रब॑ंधतंत्र से कहा गया # वे श्रमिकों को मजदूरी और अन्य देय राशि का तत्कान भुगतान करें दोनों पक्षकारों ने इसे स्वीकार कर लिया तथा श्रमिकों ने हृड्ताल वापस ले ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि प्रबन्धतन्त्र ने श्रमिकों को वर्ष कलिए देय मजदूरी और बोनस का पहले ही भुगतान कर दिया प्रबन्ध न्‍त्र ने यह भी आश्वासन दिया है कि के कारण किसी भी श्रमिक को तंग नहीं किया जायेगा || केरल में नारियल के मूल्य में गिशबठट श्री के० पी० उम्सोकृष्णन : कया कृषि और प्रामोण बिकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रु क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल की मंड्रियों में पिछले तीन महीतों में कच्चे नारियल तथा खोपरा के मूल्यों में निरन्तर गिरावट हो रही क्‍या केरल सरकार ने किसी प्रकार की उपचारात्मक कार्यवाही की मांग की और मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए क्‍या कार्यवाही करने का विचार है ? कषि और प्रामोज विकास सम्त्रो बूटा जी हां । गत दो वर्षों के दौरान विद्यमान बहुत ऊंचे मूल्य स्तर से हाल ही में कच्चे नारियल गौर
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 खोपरा  के  मुल्यों  में  गिरावट  आई  सूखा  और  रोग  प्रकोप  की  वजह  से  उत्पादन  में  आई  गिशवट  के

 कारण  1982-84  के  दौरान  नारियल  और  खोपरा  के  मूल्य  बहुत  ऊंचे
 थे

 ।  नवीनतम  मूल्य  198 1-8 2
 के  मूल्यों  स ेअब  भी  अधिक  हैं  ।

 1985-86  5-86  के  दौरान  दूरदर्शन  का  विस्तार

 419.  श्री  के०  पो०  उन्सीकृष्णन  :  क्या  सचना  झौर  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  $

 1985-86  के  दोरान  दूरदर्शन  के  विस्तार  के  लिए  शुरू  किए  जाने  वाला  कार्यक्रम  क्या

 हैं  और  कितने  केन्द्रों  स ेसीधे  प्रसारण  मारम्भ  करने  का  विचार

 (@)  क्‍या  चालू  वर्ष  के  दोरान  क्षेत्रीय  भायाओं  में  प्रसारण  बढ़ाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ४

 सूचना  झौर  प्रसा  रण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वो०  एन०  :  1985-86
 के  दोरान  दूरदर्शन  सेवा  के  विस्तार  के  लिए  पहले  से  अनुमोदित  स्कीमों  में  14  स्थानों  पर  अल्प  शक्ति

 (100  वाले  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करना  10  स्थानों  पर  ।  किलोवाट  के  मौजूदा  ट्रांसमीटरों
 तथा  6  स्थानों  पर  अल्प  शक्ति  वाले  मौजूदा  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  बढ़ाना  शामिल  इसके

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र
 के  दूरदर्शन  कबरेज  के  लिए  अनुमोदित  जिनमें  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं

 सहित  उच्च  शक्ति  (10  किलोवाट  या  1  किलोवाट  )  वाले  8  ट्रांसमीटरों  को  स्थापना  एक  साझे
 कार्यक्रम  निर्माण  और  अपलिक्षिंग  केन्द्र  और  अल्प  शक्ति  वाले  6  ट्रांसमीटरों  की  स्थांपना  करना  शामिल

 का  कार्यान्वयन  1985-86  के  दौरान  और  उसके  बाद  भी  जारी

 त्रिवेन्द्रम  और  गोहाटी  में  स्थायी  दूरदर्शन  स्ट्डियो  के  कार्यान्वयन  का  कार्य  भी  1985-86  के  दौरान
 और  उसके  बाद  भी  जारी

 और  क्षेत्रीय  भाषायी  कार्यक्रम  सेवा  के  दिस्तार  के  लिए  अनुमोदित  स्कीमों  में

 मद्रास  तथा  वाराणसी  और  कलकत्ता  और  बेहरामपुर  तथा

 जिवेन्द्रम  और  कोचीन  के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  की  व्यवस्था  करना  शामिल  इन  स्कीमों  का

 न्वयन  198  5-86  के  बाद  भी  चालू  रहने  कौ  उम्मीद

 प्रदूषण  का  सत्स्य  पालन  पर  प्रभाव

 कर
 :  420.  आओ  सालिक  रेड्डी  :  क्‍या  कृषि  भौर  प्रामीण  विकास  मस्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  समुद्रों  तथा  नदियों के  प्रदूषण पर  गम्भीर  लिंता  व्यक्त
 कौ  जा  रही  जिसका

 .

 धाष  पृति  स्रोतों  और  परिस्थिति  पर  प्रभाव  पड़ता

 129
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 डेवलेपमेन्ट  2000  ए०  डी०ਂ  पर  हाल  ही
 में  नई  दिल्ली में  १०  अन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सातबीं  योजना  अवधि  के  लिए  राज्य-वार  किये  मये  नियतनों  तथा  काय॑  क्रमो  कः  ब्योरा
 क्या  और

 कया  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  आन्भ्र  प्रदेश  को  अपने  संसाधनों  के  पूर्ण  विदोहन
 के  लिए  उसका  देय  अंश  दिया  जाये  ?

 कषि  झौर  प्रामोण  विकास  मस्त्रो  क्ूटा  :  राष्ट्रीय  समुद्र  बिज्ञान  गोवा

 ने  अपने  अध्ययन  के  दोरान  यह  पाया  है  कि  तेल  और  रसायन के  स्राव  से  वाले  प्रदूषण  से  तटवर्ती

 क्षेत्र  उस  सीमा  तक  प्रभावित  नहीं  हो  रहा  है  जिससे  उस  क्षेत्र  के  जीवित  प्राणियों  की  परिस्थिति  पर

 प्रभाव  पड़े  ।  निकटवर्ती  तट  क्षंत्र  अर्थात्‌  कुछ  बन्दरगाहें  और  नदी  मुहानों  के  शीर्ष  में  रपायन

 उद्योगों  द्वार  निकाले  गए  ख्राव  से  प्रदूषण  की  पट्टियां  बन  गई  देश  को  कुछ  नदी  प्रणालियों  में  भ्रदू

 बण  से  मत्स्य  जीवन  प्रभावित  हुआ  है  ।

 और  सम्मेलन  की  एक  सिफारिश  यह  है  कि  गहरे  समुद्र  स ेमछली  पकड़ने  तथा

 जल  कृवि  को  प्रोत्साहन  देकर  तथा  उपयुक्त  मत्स्यन  प्रोद्योगिकी  का  विकास  करके  मात्स्यकी  के  शिल्पी

 और  परम्परागत  क्षत्रों  में  सुधार  लाकर  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  मत्स्य  उत्पादन  के  मौजूदा  उत्पादन

 को  दोगुना  किया  सम्मेलन  में  की  मई  अन्य  सिफारिशों  प्रदूषण  का  प्रयोधन  उपयुक्त

 प्रबन्ध  सम्बन्धी  उपाय  समुद्री  मात्स्यकी  के  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  मात्स्यकी  के

 विकास  हेतु  15  वर्षीय  राष्ट्रीय  योजना  तथा  एकमात्र  आधिक  दरंत्र  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  एजेन्सी

 या  प्राधिकरण  बनाना  ।

 और  (2)  योजना  के  आवंटन  और  कार्यक्रमों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गधा  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  श्रस्तर्गत  युजरात  को  लाखास्त  का  झाबंटन

 421.  श्री  श्रमर  सिह  राठया  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 गुजरात  को  वर्ष  1984-85  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अस्तगंत

 खाद्यान्न  की  कितनी  मात्रा  आवंटित  की  गई

 उस  राज्य  को  अब  तक  खाद्यान्त  की  कितनी  मात्रा  अल्यंटित  की  गई

 .  क्या  सरकार  को  बालू  वर्ष  के  दोरान  राज्य  सरकार  से  आकंटन  के  बढ़ाने  के  लिए  को

 अनुरोध  भ्राप्त  हुआ

 130-  हि



 लिन  लत  ततततत  ......

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  उस  पर  कया  कारंव।ई  की  गई  और

 (४)  वर्ष  के  लिए  देश  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कुल
 कितना  अनाज  आवंटित  किया  गया  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  सात्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  अस्यूलाल  :  से

 वर्ष  आवंटित  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  गुजरात
 को  8533  मीटरी  टन  खाद्यान्न  वंटित  किए  गए  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के

 खादान्नों  की  पूरी  मात्रा  उठा  ली  गई

 और  खाद्यान्नों  के  आवंटन  में  वद्धि  करने  हेतु  राज्य  सरकार  से  कोई  आ्षनुरोध  प्राप्त

 नहीं  हुआ  राज्य  सरकार  ने  2  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  अनुरोध
 किया  है  तथा  यह  उन्हें  उपलब्ध  करा  दी  गई

 वर्ष  उन्हें उपलब्ध  के  दोरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  देश  भर  के

 लिए  कुछ  मीटरी  टन  खाद्यास्त  आवंटित  किए  गए

 गेह  ध्लौर  चावल  को  बसूली

 422.  भी  झमर  सिह  शाठबा  :  नया  लाख  झोर  नागरिक  पूरति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  चालू  वर्ष  के  लिए  गेहूं  और  चावल  की  वसूली  के  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 यदि  तो  आलू  वर्ष  के  दोरान  कितने  गेहूँ  ओर  चावल  की  वसूली  की  गई

 चालू  वर्ष  में  गेहूं  और  चावल  की  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी  है

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 देश  में  ख्वाद्यन्नों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दोरान

 गेहूं  ओर  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  उपाय॑  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सास  धोौर  नागरिक  पति  सन्‍्त्री  बीरेसा  :  और  रबी  और  खरीफ

 विपणन  मौसम  क्‍या चालू  के  लिए  भारत  सरकार  ने  गेहूं  और  चावल  की  वसूली  के  कोई  लक्ष्य

 रित  नहीं  किए  वर्ष  तक  93.0  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  और  84.6  लाख  मीटरी  टन

 चावल  के  हिसाब  से  धान  की  कुल  बसूली  की  सूचना  मिली

 और  सा्वेजसिक  विप्तरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  और  चावल  की  मांग  छुले
 बाजार  में  छ्ाय्यान्नों  की  उपलब्धता  और  प्रतिस्थापन  योग्य  ख्ाद्यान्नों  के  मूल्य  जैसे  विभिन्‍न  तथ्यों

 खरीफ
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 पर  निर्भर  करती  सरकार  के  पास  उपलब्धता  वर्तमान  स्टाक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की

 सामान्य  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 बल

 हि  (¥)  सातवीं  योजना  के  दोरान  देश  में  देहूं  और  बावल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 ..

 दक्षता  में  सुधार  जोकि  अधिक  उत्पादन  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  फा

 विस्तार  करके  प्राप्त  किया  सुधरी  हुई  प्रणालियों  को  वाले  ओर  वर्षा  वाले

 क्षत्रों  के  लिए  अलग-अलग  मेहूं  टेक्लोलाजा  का  विकास  और  प्रसार  किस्मों  में  विविधता

 उबरकों  के  प्रयोग  में  वृद्ध  आवश्यकता  पर  आधारित  पौध  संरक्षण  उपाय  अनुसंधान
 प्रयत्मों

 को
 तेज  आदि  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  डाला  जाएगा  ।

 राज्यों  में  बंधुमा  मजबूर  और  सातवीं  योजना  के  वौरान  उनका  कल्याण

 423.  करी  हमर  राय  प्रथात  :  क्‍या  अमर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  बंघुआ  मजदूरों  की  वर्तमान  संख्या  कितनी  और

 (@)  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  बंधुआ  मजदूरों  के  कम्याण  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?  *

 अम  मस्जालय  के  राज्य  मरत्रो  टो०  :  ओर  बंधित  श्रम  पद्धति  की

 विद्यमानवा  के  बारे  11  अर्थात  आन्ध्र  मध्य

 तमिलनाडु  ओर  उत्तर  प्रदेश  से  सूचना  प्राप्त  हुई  राज्य  सरकारों

 है  प्राप्त  रिपोर्टों  के  31-12-84  को  प्रता  लगाए  गए  ओर  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों

 की  कुल  ,73,814  जिनमें  से  1.31,407  अमिकों  को  पुनर्वासित  किया  जा  चुका
 राज्यवार  ब्यौरे  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है|

 बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  ओर  बाद  में  उन्हें  मुक्त  कराने  तथा  उनके  पुनर्वास  की  प्रक्रिया

 एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने-अपने  राफ्यों  में  बंधुआ

 अमिकों  का  पता  लगाने  के  लिए  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  करे  और  उन्हें  शीघ्र  मुक्त  कराने  तथा  उनके

 पुनर्वास  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाएं  |

 ,  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  श्रम  मन्त्रालय  ने  1978-79  8-79  में  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  योजना

 :
 शुरू  की  ।  इस  योजना  में  प्रति  बंधुआ  श्रमिक  4,000/₹  की  अधिकतम  सीमा  तक  पुनर्वास  अनुदान

 की  व्यवस्था  की  गई  जिसमें  से  आधी  राशि  केस्ट्रीय  अंश  के  रूप  में  दी  जाती  इस  उद्देशय  के  लिए

 सातवीं  पंचवर्दीय  थोजना  के  दौरान  15,00  करोड़  रुपये  के  का  प्रस्ताव  किया  गया  हि

 बोजना के लिए वर्ष 5-86 के लिए परिव्यय 5.00 करोड़ रुपये
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 विवरण

 कऋ०  राज्य  का  नाम  पता  लगाए  गए  और  पुनर्वासित किए  गए

 सं०  मुक्त किए  गए  बंधुआ  बंधुआ  श्रमिकों
 श्रमिकों  की  संख्या  की  संडया

 ]  2
 कू

 3

 मा

 4

 1.  आधष्र  प्रदेश  13,936  11,755

 2.'  विहार
 ~

 8,834  7,781

 3  63  63

 4  कर्नाटक  62,699
 ”

 40,033

 5  829  820

 6  मध्य  प्रदेश  2,852  2,329

 7  महाराष्ट्र  540  292

 8  उड़ीसा  33,238

 *
 22,559

 9  राजस्थान  6,629  6,266

 10.  तमिलनाडु  32,128  29,934

 11.  उत्तर  प्रदेश  12,066  9,575
 *

 जा

 1,73,814

 ः

 1,31,407

 -+  झ

 ओद्योगिक  जियादों  को  निपटाने  के  लिए  स्थेच्छिक  त्रिपक्षीय  मध्यस्थता  तंत्र

 424.  हर  झानम्द  पाठक  :  क्‍या  अज्ञ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  ओद्योगिक  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  प्रस्तावित  स्वैच्छिक  त्रिपक्षीय  मध्यस्यता  तंत्र
 ह

 का  ब्योरा  क्या

 उक्त  तंत्र  के  अधिकारियों  का  घयन  किस  प्रकार  किया

 कामगारों  और  कर्मचारियों  के  प्रतिसिधियों  का  खयन  किस  प्रकार  किया  और

 उक्त  तंत्र  के  लिए  निर्देश  क्‍या  हैं  ?

 भ्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  टो०  :,  से  योजना  के  संबंध  में

 133
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 हा  हनन

 गठित  किए  गए  कार्यकारी  दल  के  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  स्तरों

 अलग  त्रिपक्षीय  मध्यस्थता  तंत्र  बनाने  की  सिफारिश  को  सरकार  द्वारा  अभी  कोई  अन्तिम  निणंय

 नहीं  लिया  गया  *

 कु्रस्पोंग  में  झाकाशवाणो  का  विकास  झौर  बिस्तार  |

 425.  श्री  झानन्द  पाठक  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  |

 कया  सरकार  का  दाजिलिंग  जिले  में  कुरस्योंग  में  आकाशवाणी  का  विकास  और  विस्तार  |
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  प्रस्ताव  क्या  और

 क्‍या  उक्त  रेडियो  स्टेशन  में  अतिरिक्त  चेनल  भी  लगाए  जाएंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सन्त्रासय  के  राज्य  मन्‍्त्री  वबो०  एन०  :  और

 अनुमोदित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  5)  के  कुसियांग  में  आकाशवाणी  स्टूडियो  तथा  ट्रांसमीटर

 ढांचे  के  लिए  नये  भवनों  के  निर्माण  की  स्कीमें  शामिल  स्टूडियो  भवन  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 इसके  1985-86  तक  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद  ट्रांसमीटर  के  लिए  नये  भवन
 का

 निर्माण  कार

 पूरा  हो  चुका  है  और  वहां  पर  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  ।

 बेहतर  कृषि  उत्पादन  के  लिए  की  व्यवस्था  के  बारे  में  कार्यवाला

 426.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मल्त्री  यह  बताने  की  ढ्ृपा

 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  हैदराबाद  क्राप्स  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  फार  दि  पैमी-एटि

 ट्रापिक्सਂ  में  बेहतर  कृषि  उत्पादन  के  लिए
 '  की  व्यवस्था  के  बारे  में

 18  1985  को  एक  पाच-दिवसीय  कार्यशाला  हुई

 इसमें  कितने  वैज्ञानिकों  में  भाग  लिया  तथा  वे  कित-किल  देशों  और  संगठतों  के  प्रति

 निधि

 इस  सम्मेलन  से  सम्बद्ध  संगठन  कौन-कोन  से

 इसमें  भाग  लेने  वाले  भारत  के  प्रतिनिधियों  के  नामे  क्या

 (४)  इस  पर  कितिमी  धनराशि  खर्च  और

 इस  कार्यशाला  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  सस्त्री  बूटा  :  जी
 श्रीमात  ।

 हाल

 स्यूजी  ।
 ।

 134  |
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 पश्चिम

 जाम्बिया  तथा  जिम्बाबवे  से  65  वेज्ञानिकों  ने  कार्यशाला  में  भाग

 वे  अधिकतर  कृषि  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान

 राष्ट्रीय  मृदा  सर्वेक्षण  संगठनों  तथा  कृषि  विभाग  से  थे  ।

 कार्यशाला  के  प्रायोजक  थे  :

 हन्टरनेशनल  बोर्ड  फार  सायल  रिस्े  एण्ड  मेने  जमेन्ट
 बी०  एस०  आर०  ए०

 इन्टरनेशनल  काप्स  रिस्े  इम्ह्टीट्यूट  फार  द  सेमी-एरिड

 ट्रोपिक्स  )

 आस्ट्रेलियम  सेन्टर  फार  इन्टरनेशनल  एग्रीकल्चरल्न  रिसर्च
 सी०  आई०  ए०  आर०  )

 आस्ट्रेलियन  शेवलपमेन्ट  असिसटेन्स  ब्थूरो

 एजेन्सी  फार  इन्ट  रनेशनल  डवलपमेन्ट  एस०

 इन्टरनेशनल  डवलपमेन्ट  रिसच्नं  सेन्टर  डो०  आर०

 कैनेडा  ऑफिस  डे  ला  रिचरचे  साइस्टीफिक  एट  टेकनीक

 आउटरपेर

 सॉयल  मेनेजमेन्ट  सपोर्ट  सं्विसेस  एस०  ए०  )

 श्री  वेनुगोपाल
 डा०  टी  वी  सम्पथ

 मेसस  न

 सी०  भट्टाचायं  जी

 आर०  डी०  घोडाके

 एस०  कंबर

 के०  जी०  शिवसागर

 एम०  आर'०[राव

 एम०  एस  ०[रेड्टो
 इक्रीसेट  से

 के०  एल०  शरावल

 सरदार  सिंह
 डी०  शर्मा

 प्यारा  सिंह
 आर०  पी०  सिंह

 हैं

 के०  एल०  श्रीवास्तव

 (3)  प्रायोजकों  द्वारा  प्रदान  किया  गया  यू०  एस०
 डालर

 गास्‍्तविक  खर्च  कम  हो  सकता

 +>

 कृषि  कर्नाटक

 120,000
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 विशेषकर  एशिया  अफ्रौका  तथा  अमेरिकन  देशों  में  कृषि  विकास  को  बढ़ाने  तथा

 अत्यन्त  उत्पादक  गहरी  बिकनी  मिद्टियों  के  उपयोग  के  व्यागयहारिक  अनुसंधाਂ

 तथा  अनकली  परीक्षण  में  राष्ट्रीय  कृषि  अनुरांघान  कार्यक्रम  को  सहायता  देने  के  ल्रिए
 *  आई०  बी०  एस०  आर०  ए०  एम०  अनुसंधान  तया  प्रबन्ध  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय

 बोड  )  द्वारा  वर्टीसोल  मुदा  प्रबन्ध  नेटवर्क  की  स्थापना  के  लिए  कार्यशाला  मे  सिफारिश

 की

 सरकार  द्वारा  झाल  को  कौमत  नियत  करना
 शा

 427.  आीमतो  गीता  सुक्ओं  :  क्‍या  कृषि  झोर  प्रामीज  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  .

 क्या  सरकार  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  आलू  के  लिए  50  रु०  प्रति  क्विटल  के  निर्धारित

 मूल्य  को  लाभकारी  मूल्य  समझती

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  आलुओं  की  विभिन्‍न  किस्मों  की  खरीद  के  लिए  78

 82  २०  और  85  रु०  का  मूल्य  निर्धारित  किया  और

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  जो  वास्तविक  लाभकारी

 मूल्यों  पर  आल  ख्वरीदेंगी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 कृषि  और  प्रामोज  विकास  मन्त्रों  दूटा  :  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  आलू  की

 कीमत  की  सिफारिश  नहों  की  भाल्‌  का  समर्थन  मल्य  उत्तर  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  की

 राज्य  सरका-ं  से  परामश्  करके  50  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सिफारिश  की  है  कि  केवल  सीमान्त

 किसातों  प्रति  किसान  10  क्विटल  से  के  हिसाब  से  आलुओं  की  खरीद  अधिक  कीमत  पर  की

 जाएगी  ।

 भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  एक  सामान्य  पत्र  भेजते  हुए  यह  सलाह  दो

 है  कि  जहां  कहीं  भी  आलू  की  कीमत  50  इपये  प्रति  क्विटल  से  नीचे  गिर  जाए  वहां  सहकारी  समितियां

 बाजार  में  आनी  चाहिएं  और  भारत  सरकार  हानि  का  50  प्रतिशत  वहन  करेगी  ।

 बेखयाड़ियों  में  सुधार

 428.  थ्रो  जौ०  भी०  रामाराब  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  संसद  सदस्यों  ने  देश  में  बेलमाड़ियों  में  सुधार  करने  को  प्रश्न  उठाया  गौर

 बदि तो तत्सम्वस्धरी ब्यौरा क्‍या है भौर क्या सुधारात्मक कार्य बाही की गयी हि
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 क्‍या  भारत  में  अनेक  संस्थानों  ने
 मई  गाड़ियां  और  पहिये  विकसित  किए  हैं  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अब  तक  कितनी  पारम्परिक  बैलगाड़ियों  का आधुनिकीकरण  किवा  गया

 (a)  क्‍या  आस्ट्रेलियाई  और  अमेरिका  अनुसंधान  और  विकास  के  परिणाम  भारत  के  लिए

 किसी  प्रकार  की  उपयोगिता  रखते  हैं  और  यदि  तो  उन  परिणामों  को  भारत  में  प्रयोग  में  लागे  के

 लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 अनुमानतः  कितने  बैलगाड़ियां  हैं  और  उन  पर  कितना  घन  श्वर्च  किया  गया  है  और
 कितनी  खेतिहर  भूमि  में  बलों  से  हल  चलाया  जाता  है  और  परिवहन  आदि  कार्यों  के लिए  कितने  बैलों  का
 उपयोग  होता  है  ?

 कृषि  ह्लोर  ग्रामोण  विकास  सन्‍्त्री  बूटा  :  हां  ।  यह  प्रश्न  मुख्य  रूप  से

 बैलगाड़ी  की  प्रोद्योगिकी  में  सुधार  लाने  से  सम्बन्धित  भारत  नौवहन  और  परिवहन
 लय  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  उन्नत  बेलगाड़ीਂ  डिज़ाइन  संबंधी  अनुसंधानों  के  लिए  धनराशि  प्रवान

 कर  रहा  है  :--

 1.  भारतीय  प्रबन्ध  ह

 2.  केद्धी  य  सड़क  अनुसंधान  संस्थात  आर०  आर०  आई०  ),  वेज्ञानिक  और  औद्योगिक

 अनुसंधान  परिषद्‌  के  तहत  अनुसंधान  संस्थान  ।  इसके  अलावा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  भी

 भखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजना  के  जरिये  तथा  केरद्रीय  कृषि  इंजीनियरी  भोपाल  के

 जरिये  कुछ  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा  है  ।

 कई  संस्थामों  ने  नई  गाड़ी  का  विकास  किया  यह  सुधार  एक्सल  सामग्री

 भार  वहन  ट्रेकिंग  पहियों  की  आदि  से  संबंधित

 सावंजनिक  और  निजी  संगठनों  द्वारा  विनिर्भित  उन्नत  बैलगाड़ियां  सारे  देश  में  उपलब्ध

 बाधुनिको कृत  बैलगाड़ियों  की  संख्या  के  आंकड़े  नहीं  रखे  आते

 करस्ट्रेलियाई  बैलगाड़ी  कीं  खेत  में  कार्य  क्षमता  का  परीक्षण  किया  गया  तथा  इसके

 उत्साहजनक  नहीं  पाए  इस  विषय  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  अनुसंधान  और  विकास

 सम्बन्धी  परिणाम  उपलब्ध  नहीं  अम  रीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  के  एक  सदस्य  ने
 दाता  सम्मेलन  में  यह  प्रस्ताव  किया  कि  वह  रिजेक्ट  दूयूबलेस  टायरਂ  तथा  असैम्यंसीਂ
 '

 आपूर्ति  कर  सकता  इस  सुझाव  का  अनुसंधान  और  विकास्न  की  दृष्टि  से  बहुत  कम  महत्व

 कहे

 केवल  उस  देश  में  उपलब्ध  अस्वीकृत  टायरों  और  पहियों  के  पु्जों  के
 चिपणन  को  बढ़ाबा

 i.  -

 पर

 1977  की  पशु-संगणना  के  अनुसार  बेलों  और  बेलगा  ड़ियों  की  संख्या
 क्रमशः

 749

 गोद  क्षोर  126  26  लाख  कृषि  संगणना  1977  के  अनुसार  प्रधालन  क्षेत्र  1633.4  लाख  हैक्टार  है

 हु  हे  137
 ल्‍
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 ओर  इसके  अधिकांश  भाग  पर  बैलों  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  हल  से  जुताई  की  जाती

 शहघ्ट्रोय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  ध्रस्तर्गत  घन  का  नियतत

 429.  भ्ो  सेफुहीन  चौधरी  :  क्‍या  कृषि  शौर  प्रामोण  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह

 कया  योजना  आयोभ  द्वारा  यष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  धनराशि

 नियतन  में  अत्याधिक  कटोती  की  गई

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  और
 ह

 (a)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कांत्रमों  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 -  कायंबाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  झौर  प्रामीज  विंकास  मम्धासय  में  राज्य  मम्ज़ो  चस्वूलाल  :  जो

 नहीं  ।  ५

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  छठी  योजना  में  रोजगार  सृजन  हेतु

 1,500  से  2,000  मिलियन  श्रम-दिवसों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  मया  इसके  अब  तक

 की  उपलब्धि  1662.59  मिलियन  श्रम-विन  निर्धारित  लक्ष्य  काफी  हद  तक  पूरा  कर  लिया

 षया

 भू-क्रण  के  कारण  प्रति  व्यक्ति  भूमि  को  उपलब्धता  में  कमो

 430.  श्री  संफुद्ीम  चोधरो  :  क्‍या  कृषि  भौर  ग्रामोज  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भू-क्षरण  तथा  भूमि  के  आकर्षण  के  कारण  भूमि  की  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  में  कमी

 भा  रही

 (&)  इस  कमी  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  केन्द्र  सरकार  मे  राज्य  सरकारों  कौ  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावकारी  उपाय  करने  के

 निर्देश  दिये  और

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  और  राज्यों  द्वारा  अब
 तक

 क्या  प्रगति  प्रात

 की  गई  है  '

 कृषि  धौर  प्रामील  विकास  मंत्री  क्रूटा  :  प्रति  व्यक्ति  भूमि  की
 पल डा

 डे  कमी  भाने  के  मुख्य.कारण  ये  जनसंख्या  में  वृद्धि  आगास  और  शान  सम्बन्ी
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 कलापों  आदि  के  लिए  कृषि  भूमि  का  उपयोग  करना  ।  भू-कटाब  और  भूमि  अवक्रमण  के  तहत
 क्षेत्र

 का
 कोई  बृहद  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 से  मृदा  सवक्षण  के  माध्यम  से  भू-कटाव  ओर  भूमि  अवक्रमण  सम्बन्धी  समस्याओं

 का  पता  लगाया  जाता  भूमि  कटाव  और  भूमि  अवक्रमण  को  राकने  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों

 में  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  मृदा  संरक्षण  सम्बन्धी  अनेक  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  जलाशय  आधार

 पर  विभिन्‍न  मृदा  संरक्षण  उपायों  से  कृषि  और  गैर-कषि  भूमि  दोनों  का  उपचार  करने  पर  राज्य  क्षेत्र

 में  निरम्तर  बल  दिया  जाता  रहा  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिए  किये  गये  विशेष  उपाय ये  हैं  :

 कन्टूर  बांध  बनाना  और  सीढ़ीदार  खेती  चरागाह  भूमि  का  गली  और  बहाव
 फो  रोकने  के  लिए  म॒दा  संरक्षण  सम्बन्धी  इंजीनियरी  संरचना  का  तटीय  रेत  के  टीलों  और  जल

 कृषि  संरचना  का  दृढ़ीकरण  |  मृदा  और  भू-उंपयोग  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायक्त  में  वृद्धि
 की  गई  ताकि  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  का पता  लगाया  जा  सके  ओर  स्रवण  सम्बन्धी  मल  विशेषताएं
 उपलब्ध  करायी  जा  सकें  ।  निम्नलिखित  योजनाओं  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सहायता  में  बृद्धि  की  जा  रही

 है

 1.  नदी  धाटी  परियोजनाओं  के  ख्रवण  क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण  की  केन्द्रीय,प्रायोजित  योजना  ।

 2.  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्र  में समेकित  जलाशय  प्रबन्ध  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 यौजना  ।

 आल  .  हिमालयी  क्षेत्र  में  जल  ओर  वक्ष  संरक्षण  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।

 4.  जलावन  की  लकड़ी  के  बृक्षारोपण  सहित  सामाजिक  बानिकी  ।

 ,  ऊबड़-खाबड़  क्षेत्रों  के सुधार  और  विकास  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।

 .  झूम  खेती  के  नियन्त्रण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  । ७७

 ७

 7.  सूक्षा  प्रवण  क्षेत्र  विकांस  कार्यक्रम  ।

 8.  मरु-भूमि  विकास  और

 9.  संघराज्य  क्षेत्रों  मृदा  सर्वेक्षण  संगठम  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 राष्ट्री  य  भू-संसाधन  संरक्षण  और  विकास  आयोग  और  राज्य  भू-उपयोग  बोड  का  गठन  किया  गया

 है  ताकि  देश  के  के  स्वास्थ्य  और  वैज्ञानिक  प्रबंध  से  संबंधित  सभी  मामलों  की  नीति

 जना  समन्वय  और  प्रबोधन  के  बारे  में  सरकार  को  व्यावसायिक  सलाह  उपलब्ध  करायी  जा

 5  तक  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  लमभग  1750  लाख  हैक्टार  के  अनुमानित  समस्यागत

 क्षेत्र  की  तुलना  मे ंलगभग  1200  करोड़  रुपये  के
 निवेश

 से
 लगभग  293.8  लाख  हैक्टार,क्ष त्र  का

 उपचार  किया  जाएगा  |

 139
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 तिखहनों  का  विकास  झौर  उत्पादन

 431.  भौमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :  ०

 (%)  क्‍या  तिलहनों  के  विकास  की  20  सूत्री  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  छठी  योजना  के  दौरान  तिलहनों  की  अथंव्यवस्था  मजबूत
 करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गये  ;

 इसका  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  तथा  परियोजनाएं  आरम्भ  को  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  झौर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  क्ष्टा  :  हां  ।

 से  तिलहन  विकास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अतिरिक्त  1983-84

 तक  भुजरात  में  मूंगफली  के  सम्बन्ध_में  एक  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  लिए  ये  दो

 विशेष  परियोजनाएं  लागू  की  गयी  1984-85  के  दोरान  1988-84  तक  चालू  तिलहन  विकास

 ब्रोजनाओों  को  विकासोम्मुखी  तथा  समेकित  करते  हुए  केन्द्र  द्वागा  आयोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास

 परियोजना  मंजूर  की  गयी  चुंनीदा  राज्यों  में  सोयाबीन  ओर  सूरजमुखी
 नामक  चार  प्रमुख्ध  फसलों  के  लिए  विशेष  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  फसल  और  स्थान  विशिष्ट  पद्धति

 का  विस्तार  किया  गया  14  राज्यों  में  सोयाबीन  और  सूरजमुश्ी  के

 थतिरिकत  कुसुम  और  रामतिल  नामक  अन्य  तिलहून  फसलों  के  लिए  गहुन  नीति  का  विस्तार

 किया  गया  अन्य  वातों  के  साथ-साथ  इस  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  गैर-परम्परागत  तिलहन  का  बिकास

 सिंचित  फसलों  के  अन्तगंत  क्षेत्र  में  वृद्धि  करना  विशेषकर  रवी/ग्रीष्म  मौसम  में  उन्नत

 वैकेज  पद्धति  को  मूल  आदानों  की  सप्लाई  करना  तथा  बड़  पैमाने  पर  बीज  और  उर्वरक

 मिनिकिटों  का  नि:शुल्क  वितरण  करना  इसके  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  माध्यम  से

 खाद्य  तेल  और  तिलहन  उत्पादन  व  विपणन  की  अवसंरचना  संबंधी  परियोजना  के  तहत  7  राज्यों  के

 राज्य  स्तरीय  सहक;री  तिलहन  उत्पादक  संघों  का  गठन  किया  इसके  अतिरिक्त  तिलहत

 उत्पादन  परिसंस्करण  ओर  विपणन  के  समेकित  विकास  तश्मा  खाद्य  तेल  उद्योग  के  विकास  के  लिए

 शब्ट्रीय  तिलहून  और  वनस्णति  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  जा  रही

 भ्रस्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  द्वारा  सहायता  प्राप्त  कान्न  परियोजना

 432.  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्रमोण  विकरस  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि  :  ४

 किन-किन  राज्यों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठल  को  सहायता  प्राप्त  काजू  परियोजनाएं
 द

 कर
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 प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं पर कितनी  ७७  आई  औ॒#॒ऑ॒ऑ

 प्रत्येक  राज्य  में  इन  परियोजनाओं  पर  कितनी  लागत आई  है  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 संगठन  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ।
 श्

 क्या  सरकार  भी  इन  परियोजनाओं  की  लागत  में  से  अपने  अंश  के  रूप  में  कुछ  व्यय  कर

 रही
 जि

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  काजू  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 वार  कितना  आवंटन  किया  गया  और

 (5)  उपरोक्त  योजना  के  अन्तर्गत  विभिस्न  राज्यों  में  आरम्भ  किए  गये  काजू  के  पौधे  लगाने

 के  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृधि  और  प्रामीण  विकास  संत्री  बूटा  :  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन

 डी०  द्वारा  सहायता  प्राप्त  काजू  परियोजनाएं  आन्ध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा

 में  क्रियान्वित  हो  रही  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  द्वारा  सहायता  प्राप्त  दो  परियोजनाएं  हैं  अर्थात्‌  (1)  काजू
 परियोजना  और  (2)  कैरल  कृषि  विकास  परियोजत्ा  |  प्रत्येक  राज्य  क ेलिए  काजू  की  आधार  लागत

 निम्नलिखित

 *  ऋ७  सं०  राज्य  का  नाम  रुपये  में )

 का

 केरल
 77  कर काजू परियोजना

 गज

 2  कर्नाटक  536.7

 3.  आन्ध्न  प्रदेश  855.6

 4  उड़ीसा

 मूल्य  और  वास्तविक  फुटकर  खर्चों  को मिला  कर  काजू  परियोजना  की  कुल  लागत

 3836  लाख  रुपए  परियोजना  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  द्वारा  1834  लाख  रुपए  की

 सहायता-दी  केरल  कृषि  विकास  परियोजना  के  तहत  162  लाख  रुपये  की  आधार  लागत  से  काजू
 विकास  के  लिए  एक  घटक  मौजूद

 और  काजू  के  पौधे  लगाने  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  में
 से

 1980-81  से

 1984-85  तक  भारत  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  आवंटित  की  गई  राशि  तीचे  दी  गई  है
 ee  ॒  ॒  “  “  +॒॒£्£्£़़््््् ्जरजर्खञखञ्ञझञझञझञझ[/ऋऋ॒ऋ॒ऋ॒ऋऔअऑआऑआऑआ्उस्‍उस्‍उइञृञढ  मनन

 __#०  स०  राज्य  का  नाम  रुपए

 केरबू
 85,684...

 कर्नाटक  80,043

 आन्ध्न  प्रदेश  Y’  102,711

 उड़ीसा
 _.

 -
 247,034

 247,034
 तब  4  9५  €  हि

 शा  है
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 ($)  काजू  परियोजना  के  तहत  अब  तक  43,445  क्‍्टार  भूमि  पर  नए  पौधे  लगाए  गये  हैं
 भोर  मौजूदा  काजू  के  बागान  की  3016  हैक्टार  भूमि  को  सुधार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ।

 केरल  कषि  विकास  परियोजना  के  अन्तगंत  अब  तक  1470  हैक्टार  भूमि  पर  नये  पौधे  लगाए
 गये  हैं  और  2280  हैबटार्‌  भूमि  को  सुधार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाया  गया

 कृषि  झ्रादानों  को  खरीद  के  लिये  राज्यों  को ऋण

 433.  झोभतो  जयम्तो  पटमायक  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  कि

 ह

 क्‍या  राज्य  सरकारें  कृषि  आदानों  खरीद  तथा  किसानों  को  उनके  वितरण  के  लिये

 केन्द्र से  अल्पावधि  ऋण  लेती  रही

 यदि  तो  उपरोक्त  उद्देश्य  से  उड़ीसा  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  राशि  के

 दिये  गये

 विचार

 यदि  तो  बर्ष  198  5-86  के  दोरान  उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  को  कितनी  राशि  मंजूर
 -

 करने  का  विचार  और

 (¥)  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 कृथि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  क्षूटा  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  उड़ीसा  सरकार  को  कृषि  आदानों  की  खरीद  ओर  वितरण  के

 लिए  मंजूर  किये  मये  अल्पावधि  ऋण  नीचे  विनिदिष्ट  हैं
 अमन  मऔज 5  तन मनन

 वर्ष  मंजर  की  गई  राशि
 कराकर  कक  का  ४  ॑ए॑ए॑एा॑ाा  आई

 2-83  -  *

 राज्यों

 35
 विनिललिकी  ५.बल्‍ल.लबल--मननननीनी

 से  ($)  राशि  के  उड़ोसा  विभिस्न  राज्यों  के  लिए  मंजूर  की  जाने

 वाली  अल्पावधि  ऋण  की  राशि  पटमापक  :  में  इस  काम  के  लिए  भ्रनुमोदित  बजट  प्रावधान  पर  निर्भर

 करेगी  ।

 च़िघ  पति औ

 सातवीं  योज़ना  में  उड़ीसा  के  लिये  कृषि  के  लिये  परिण्यत

 434.  श्रीमती  ज़यस्ती  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामौण
 त्री

 यह  बताने  कौ  .

 करेंगे  कि  :

 142  ल्‍
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 सातवीं  योजना  के  लिये  उड़ीसा  में  कृषि  के  लिये  कितना  परिव्यय  प्रस्तावित

 उसमें  से  बागवानी  के  विकास  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  देने  का  प्रस्ताव
 मे

 वया  सरकार  ने  छठी  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  बागवानी  विकास  कार्यों  के  कार्यान्वयन

 में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  छठी  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  अ।रम्भ  किये  गये  बागवानी  कार्यक्रमों  का

 ,  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ि  पे
 ल्‍
 ल्‍्५

 कषि

 के
 संबंध कृषि  झोर  प्रासोण  विकास  मम्त्रो  बूटा  सातवीं  योजना  में  कृषि  संबंध

 परिव्यय  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  उड़ीसा  में  करे

 हेतु  कृषि  करोड़  रुपए  की  घनराशि  का  प्रस्ताव  किया  गया

 बागवानी  के  विकास  के  लिए  करोड़  रुपए  की  राशि  का  प्रस्ताव  किया

 है  ।

 तथा  छठी  योजना  में  बागवानी
 के

 क्षेत्र  में  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  है

 और  उद्सान  लगाने  सम्बन्धी  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :  .
 अजय  यथा  जजयपयतैये

 क्र०  सं०  बागान  का  ताम

 .

 क्षेत्र  हैक्टार  में

 लक्ष्य  ,  उपलब्धियां

 में की गई प्रगति की  समीक्षा

 (2).  निम्यू  6584  6952

 (3).  विविध  फल  जैसे  आदि  6696  6084

 (4)  तारियल  ,

 |

 (5).  केला

 (6)  पपीता

 (7)  अनन्नास

 £
 28  63

 (8)  20  धरूत्री  आशिक  कार्यक्रम  44.78  लाख  76.43
 लाख

 के  तहत  लगाये  गये  फलों  के

 पेड़ों  की  संख्या

 इसके  कुल  6  लाख  नारियल  की  पौध  नहर  के  किनारों  पर  भी  लगाई

 गई

 |
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 लिखित  उत्तरे  18  1983

 ;  जापान  से  सछलो  पकड़ने  के  उपकरणों  का

 435.  भी  घर्मपाल  सलिक

 |  क्या  कृषि  झौर  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा
 शीमती  माधुरो  सिह

 करेंगे  कि  :
 &

 .  क्‍या  जापान  से  मछली  पकड़ने  के  उपकरण  तथा  मशीनरी  का  आयात  करने  के  लिये

 हाल  ही  में  जापान  सरकार  के  साथ  किसी  अनुवन्ध  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ;

 अनुबन्ध  को  शर्ते  क्या  और  |

 उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  भन्‍्त्री  :  जी  हां  ।

 30  1984  को  भारत  सरकार  तथा  जापान  के  यीच  हस्ताक्षर  किए  गये

 समझौते  की  शर्तों  के  जापान-की  सरकार  भारत  में  लधु  प॑माने  पर  मात्स्यिकी  के  विकास  के

 लिए  4100  लाख  येन  देगी  ।  यह  राशि  मछली  पकड़ने  के  जालों  का  उत्पादन  करने  तथा  उत्पादों  के

 परिवहन  के  लिए  आवश्यक  सेवाओं  के  लिए  जापान  से  उपस्कर  तथा  मशीनों  को  खरीद  करमे  के  लिए
 उपयोग  में  लाई  जाएगी  ।

 हु

 विदेशी  मुद्रा  बाहर  भहीं  जाती  क्योंकि  जापान  से  मछली  पकड़ने  वाले  उपस्कर  तथा

 मशीनरी  4100  लाख  येन  की  जापानी  अनुदान  सहायता  से  आयक्ता  की  जाएगी  ।

 कृषि  उपकरणों  के  भृस्यों  में  बढि

 436.  भी  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :  क्या  कृषि  झौर  ग्रामोथ  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :
 *

 :
 कृषि  उपकरणों  के  मूल्यों  में  गत  तीन  वर्षों

 के
 दौरान  काफी  वृद्धि  हुई

 है  क्‍या  कषि  उत्पाद  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  तुलना  में  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  नहीं  बढ़  रहे

 और
 '

 ु

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  का  है  और  यदि  तो

 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  *

 कवि  झौर  प्रामोज  विकास  मस्त्री  बूटा  कषि  उपकरणों  के  मूल्यों  में

 वद्धि  कच्चे  माल  की  विनिर्माण  आदि  में  बढ़ोल्तरी  होने  के  कारण

 करणों  के  मूल्यों  में  हुई  मूल्यों  में  हुई  आम  बुद्धि  अलग  महीं  है  जैसा  कि  निम्नलिखित  सारणी  से

 पता  चलता  है  :  रु

 144
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 रु  हल्‍़७७७७८७८८ए"शनशणशणशणशणशणणाशाआआााभाभाा  भा

 में  100  को  आधार  मानकर  थोक  मूल्य  सूचकांक
 '

 3  नमक नी  निनयीीीऊीनीतण  यीययीययनीीन-ीनीण  ली  5  *ਂ

 के  के

 मुकाबले
 ...._

 मुकाबले
 *

 eT  2-83  में  3-84

 वद्धि  में  वृद्धि
 27.6  एएएए॑ााणणणार

 क्राद्यान  237.4  .  ५  25  273.8

 सभी  सारणी से यह  295.3  27.6  322.9

 मशीन  और
 ह

 वि  हे

 मशीनों  के  254.2  267.6  283.7

 उपकरण

 पेरा  में  दी  गई  सारणी  से  यह  पता  चलता  है  कि  वर्ष  से  84  के
 दौरान  खाधान्नों  के  मूल्यों  में  ज्यादा  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।  रा

 केन्द्र  सरकार  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  प्रत्येक  वर्ष  प्रमुख  शाचान्नों

 के  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती  है  जिससे  बाजार  में  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  की  प्रवृति  स्थिर  होती
 हृषि  मूल्य  आयोग  उक्त  सिफारिशे  करते  समय  सभी  संबंधित  आदानों  की  मौजूदा  लागतों  को  ध्यान  में

 रखता
 ह

 प्रमवंगी  सेवा  प्रभारों  संबन्धो  लोकुर  ससिति  को  सिफारिश

 437.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  निर्माण  झौर  मस्त्रो  अनुषंगी  सेवा
 प्रभारों

 सम्बन्धी

 लोकुर  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  13  1984  के  अतोरांकित  प्रश्न  संड्या  3209  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जल  प्रदाय  और  मल  व्ययन  संस्थान  द्वारा  वसन्‍्त  विहार  कालोनी  थौर  स्वामी  नगर

 कालोनी  की  किस  प्रकार  की  अनुषंगी  सेवा  उपलब्ध  कराई  गई  है  और  प्रत्येक  सेवा  के  लिए

 कितना  प्रभार  वसूल  किया  गया  और  ेल्‍
 ९

 निर्माण  विहार  से  एरियाਂ  के  प्रत्येक  वर्गमीटर  के  लिए  16  रुपये  की  दर  से

 अनृष॑गी  सेवा  प्रभार  वसूल  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  सोसाइटी  से  जल  सप्लाई  के  लिए  सैन्ट्रल
 वर  हेड  टैंक  तथा  मल  निकास  सेवाओं  के  लिए  सामान्य  मुख्य  सीव

 ९  हेतु  पहले  ही  वसूली  की  जा

 भकी  है  ?

 निर्भाण  झ्रौर  श्रावास  सस्त्रो  पझ्र्ुल  :  तथा  सूचना  एकत्र  को

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रखी दी
 ह

 हि
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 दर
 ह

 कृषि  झनसंधात  ध्लियार  समर  हास्‍  किया  गया  प्रयोग  की

 438.  भ्रो  झ्ार०  प्रन्तानास्थो  :  क्‍या  कृषि  और  ग्रामोणभ  विकास  मंप्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 है  क्या  वर्षा  पर  अधारित  मूंग-फली  की  फसल  के  उपयुक्त  खाद  का  पता  लगाने  तथा

 मूंगफल्ली  में  माइनरਂ  के  प्रकोप  का  अध्ययन  करने  के  उद्देश्य  से  कृषि  अनुसंधान  केस  अलियार

 नगर  द्वारा  खेती  में  किए  सए  प्रयोग  से  यह  पता  चला  है  कि  अन्य  खादों  को  तुलना  में  नारिमन  जटा  के

 भूसे  के  प्रयोग  से  शुध्क  मूंगफली  की  फली  की  उपज  लागत  के  अतुमा  न  में  काफी  बृढ्धि  होती  रेहतर

 भूमि  नमी  संरक्षण  होता  है  तथा  खरपतवार  भी  कम  होती  है

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  कृषि  उद्योगों  के  उप-उत्पादों  जैसे  नारियल  की  .

 जटा का को बेहतर संसाधन उपयोग के लिए उपयोग करने की संभावना का पता छमाने के लिए खोज की ओर यदि तो तत्सस्वन्धी ब्यौरा क्‍या है ? कृथि झौर प्रामोण विकास भम्त्रो थठा : कृषि अनुपंधान केन्द्र अलियार नगर में खेत परीक्षण किए गए जिनका उद्देश्य बारानी मूंगफली के लिए उपयक्त पसवार का जायजा लेना 5 विभिन्‍न पसवारों परीक्षणों में यह पाया गया कि नारियल की पलबार करने से मूंगफली की ज्यादा पैदावार हुई क्‍योंकि मिट्टी में नमी का संरक्षण हुआ ओर फलो बनने में मदद मिली तथा खरपतवारों का जो र भी कम दूस्कुटी पलवार गन्ने का म्‌गएखी का मक्का के डंठल और बाजरा के भूरो से की ये सभी विधियां भी मारियल अपजात की पलवार सहित लगभग बराबर प्रभावकारी ही इन पर आगे अध्ययन जारी तथा इन अध्ययनों के नतीजे क्रियान्वयन हेतु में कृषि विभाग भौर तिलहन विकास तमिलनाडु सरकार को भेज दिए गए दिललो विकास प्राधिकरण को भूमि पर झनधिकृत कण्जा ७ 439. प्रो रामक्ठण भोरे : क्या निर्माण झौर झादास मन्त्री यह बताने की हृपा करेंगे * ह क्या हाल में दिल्ली में विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे की धटनायें बढ़ी हैं क्या पुरानी करोल बाग नजफगढ़ रोड ओौद्योगिक क्षेत्र आदि में बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की ओर सरकार का दिलाया गया यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या और
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 क्‍ड उसयन  छल ्ृइ््॒॒॒॒॒ृ्ृ्््_्_्/्/्_उ॒ऑ
 >>...

 दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 रच

 ७  निर्माण  और  धावास  मन्जो  झ्ब्दुल  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित
 किया  है  कि  दिल्‍ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  अनधिक्ृत  अतिक्रमण  में  कोई  विशिष्ट

 वड़ि  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  क्षेत्रों  मे ंअनधिकृत  निर्माण  हुआ

 गत  चार  वर्षों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है  :---

 न्‍जन.--नन+-+-मन>-मम-म+++कनमन-न-न-मन-+पमनन+  मकान  भव  ++थ७  ७»  «नमन  ५  नम  3»  कस  नानक  ++>कनन-+  मनन  स्‍ाआभ2मा७७

 वर्ष  अनधिक्ृत  निर्माण  के  दर्ज  किये  उन  मामलों  की  संक्धा  जिनमें

 गए  मामलों  की  संख्या  गिराने  की  कार्यवाही  की  मई  ।

 1981
 .

 पृ  75

 7

 244

 1982  1369  430

 983  1094  52

 1984  869  8

 अनधिकृत  निर्माण  को  गिराने  के  अलावा  दिल्ली  तगर  निगम  अनधिक्ृत  निर्माण  तथा

 प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किए  बिना  दखल  लेने  वाले  ध्यक्तियों  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  नगर  निगर  अधिनियभ

 के  प्रावधानों  के  अन्त्गंत  अभियोजन  की  कार्यवाही  भी  करता

 बोसाग्जा  फार  सिनेमा  हाउसेजਂ  शोक  से  प्रकाशित  समाचार

 440.  प्रो०  रामकृष्णन  सोरे  :  क्या  धुचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह
 बताने  की  हृपा  करेंगे

 किः  e

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  13  1985  के  दृण्डियन  एक्सप्रेस  में  .  बोत्तास्जा

 फार  सिनेमा  हाउसेज
 '  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  सिनेमा.धरों  में  ब्लू  फिल्में  वितरित  और  प्रदर्शित  की
 जा  रही  और  हि

 ब्ल  फिल्मों  के  प्रदर्शत  को  रोकने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मसत्री  एन०  :  सरकार

 ने  समाचार  को  देखा
 ॥  ।

 ओर  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  सावेजनिक  प्रदर्शन  के  लिए  कोई  भी

 न्यू  फिल्म्र  ब्लू  शब्द  अश्लील  फिल्‍मों  से  सम्बन्धित  प्रमोणित  नहीं  की  गई

 गा
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 लिखित  उत्तर  18  1985

 डखससससस  :  है

 राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्य  क्रम  के  धम्तर्ग त  ०

 उत्तर  प्रवेश  को  सहायता

 441.  श्री  हरोझ  रावत  :  क्‍या  कृषि  झौर  प्रामोज  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1984-85  के

 दौरान  केन्द्र  द्वारा  कुल  कितनी  सहायता  दी

 क्या  इस  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  वर्तमान  प्रवत्त  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  में  वृद्धि  करने  का

 कौई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  में  कितनी  वृद्धि  किए  जाने  की  संभावसा  है  ?

 कछूथि  झौर  प्रामौण  विकास  मंत्रासय  में  राज्य  अम्त्रो  अम्बूलाल  :

 राष्ट्रीय  भश्रामीौण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1984-85  के  दौरान  39.22

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी  गई

 और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 कार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  न्यूनतम  मजदूरी  की  वतंमान  दर  में  वृद्धि  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 चहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  बागवामों  संस्थान  खोलमा

 442.  भरी  हरीक्ष  राबत  :  क्‍या  क्षि  ध्लौर  प्रामीज  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे |

 कया  उनके  मंत्रालय  को  शीतोषभ  फलों  के  बारे  में  अनुसंधान  और  विकास  हेतु
 उत्तर  प्रदेश  में  एक  बागवानी  संस्थान  खोलनै  के  लिए  जन  प्रतिनिधियों  और  राज्य  सरकार  से  कोई

 अध्यावेदन  मिला  ओर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  भ्रौर  प्रामीण  विकास  मम्मी  बूटा  :  जी  श्री  मात

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ५11  योजना  के  दौरान  दक्षिणी  पहाड़ियों  में  उपयुक्त

 स्वा्भों
 में

 एक
 केन्द्रीय  शीतोयण  बागवानी  संस्थान  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 ः
 सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  झ्न्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  लाए

 बघिकास  खण्ड

 443.  श्री  हरीज्ञ  राबत  :  कया  कवि  और  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे
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 उत्तर  प्रदेश  के
 उन

 विकास  खण्डों  का  ब्योरा  कया  है  जिन्हें
 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किया  गया  और
 |

 करारा

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  कुछ  और  विकास  खण्ड  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किए

 जायेंगे  !

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जन्दूलाल  :

 बतः  माननीय  सदस्य  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गंत  शामिल  किए  गए  विकास  खश्डों  के  बारे
 *  में  जानना  चाहते  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  इस  कार्यक्रम  के  तमंत  निम्नलिखित

 खण्ड  शामिल  किए  गए  हैं  :--  डा

 बडा  $$  ०

 जिला  ख़ण्डों  की  संख्या

 i  न

 झांसी

 ललितपुर

 बहराइच

 गोंडा

 लखीमपुर  खे री

 सीतापुर
 ५०

 00

 (७४

 +»

 ४०

 (५४०७

 (४

 (+

 ५,

 योग  :  63

 इस  सम्बस्ध  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  भ्रतिवेदनों  पर  अन्तविभागीय  ग्रुप  की

 भारत  सरकार  के  विभाराधीन

 ]

 Sn  +ममकमम>कआ2-+>भआभ

 तिलहनों  में  श्लात्मनिर्भ रता  के  लिए  योजना

 444.  झरो  सह्येसा  नारायण  क्या  कृषि  सौर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 '

 क्या  लिलहनों  में  आत्म  निर्भरता  के  लिए  एक  नई  सोजना  को  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 ।  और  *  हि
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्रो  बूटा  :  तथा  )  तिलहन  उत्पादन  में  पर्याप्त

 वृद्धि  को  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  1983-84  तक  चल  रही  तिलहन  विकास  योजनाओं  का

 पुनविन्यास  करके  और  इन्हें  समेकित  करके  वर्ष  1984-85  5  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजिस  योजना  अर्थात

 राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  स्वीकृत  की  गई  कुछ  चुनीन्दा  राज्यों  में  विशेष  परियोजनाओं

 के  माध्यम  से  फसल  और  स्थान  विशेष  की  नीति  भार  मुख्य  फसलों  -
 अर्थात्‌-मूंगण

 सोयाबीन  और  सूरजमुखी  के  लिए  लागू  की  गई  गहनता  को  तोरिया-स
 सोयाबीन  और  स्रजमुखी  के  अलावा  अन्य  द्िहन  फसलों  अर्थात्‌  कुसुम  और  रामतिल  के  लिए

 14  राज्यों  में  लागू  की  गई  इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मैर-पारम्परिक

 तेत्र  में  वद्धि  करना  उन्नत  पैकेज  प्रणाली  आघरी  आदानों  की  सप्लाई  करता  और  बीजों  तथा

 उर्वरक  मिनिकिटों  का  बड़े  प॑माने  पर  नि:शुल्क  वितरण  करना

 गुजरात  में  जब  पति  सुविधाशों  को  व्यवस्था  ५

 445.  श्री  झार०  पो०  गायकबाड़  :  क्या  निर्माण  और  शज्ञावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 *  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ]  1984  तक  गुजरात  में  3,198

 गांबों  में  जलपृर्ति  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जांनी  थी  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  भूमर्भीय  परिस्थितियों  के  कारण

 गजरात  में  जलपति  समस्या  और  अधिक  गम्भीर  हो  गई  है  क्योंकि  भूमि  के  नीचे  पानी  का  स्तर  प्रति

 वर्ष  नीचे  जा  रहा  और  ५

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  निष्पादन  पर  आधारित  नये  केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण

 जलपूर्ति  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  केन्द्र  से  1  4.40  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया  है  तारि

 राज्य  सरकार  को  छठी  योजना  के  अन्त  तक  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  मदद  मिल  सके  ?

 निर्माण  और  भ्राथास  मन्त्रो  झ्रम्दुल  :  1980  में  गुजरात  में  पता  तगाए

 गए  5318  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  से  31 20  ग्रामों  को  स्वज्छ  पेय  जन  का  कम  से  कम  एक  ज्रोत  मुतैया

 कराया  गया  था  ओर  31-3-1984  को  2198  समस्याग्रस्त  ग्राम  शेष  रह  गए  थे  ।

 भू-गर्भीय  जल  स्तर  में  कमी  की  समस्या  को  इस  मस्त्रालय  के  ध्यान  में  हाल  ही  में  लाया

 गया  है  ।

 (  ग  )  हा
 ट

 हि  नि  है
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 सधु  कृषक  विकास  एजेंसो  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन है

 44  6.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  कया  कृषि  श्ौर  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  अभी  भी  कुछ  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  छन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जहां  पर  ऐसे  कार्यक्रम  को  छठी  योजना  अवधि

 के  दौरान  कार्यान्वित  किया  गया  और

 प
 मध्य  प्रदेश  में  छठी  योजना  के  दौरैन  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सम्मिलित  लोगों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  और  ग्रामोण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्दूलाल  :  लघु

 कृषक  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  को  2-10-1980  से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  साथ  मिला

 दिया  गया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  शामिल  नूहीं

 और  उपर्युक्त  में  दर्शायी  गई  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बोदर  कर्नाटक  के  दूरदर्शन  दर्शकों  की  समस्या

 447.  श्री  नरसह  राव  स्यबंझी  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कननकनन-ककपनप-ञगनननकानणण

 पट
 हा

 यय7ए “57

 क्‍या  कर्नाटक  में  दूरदर्शन  के  दर्शकों  को  निकट  के  दूरदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  के  -

 अत्यधिक  दूर  गुलबर्ग  से  ।5  कि०  मी०  तथा  हैदराबाद  से  होने  के  कारण

 बहुत  ऊंचे  एन्टीना  के  लिए  अधिक  धन  खर्च  करना  पडता  और

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये  हैं  अथवा  किये

 जाने  का  विचार  है  ?

 सचना  और  प्रसारण  सरत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  बो०  एन०  :  (5)

 गुलवर्गा  और  हैदराबाद  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  सेवा  परिधि  के  बाहर  अतः  वहां  पर  ,

 जनक  सिगनल  मिलने  की  उम्मीद  नहीं  है  |

 कर्नाटक  के  बीदर  जिले  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  की,अभी  कोई  अनुमोदित  स्कीम

 बोद्र  कर्ताटक  में  रिले  केना

 448  मरासह  राब  क्या  सचना  धोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 क््से VAG
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 क्‍या  सरकार  के  मश्वार  न  के  अनुसार  कर्नाटक  में  एक  रिले  केन्द्र  वर्ष  1985  में

 किया  और

 यदि  तो  कब  ?

 सूचन  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  गाडगिल ):  :  और
 कर्नाटफ  के  बीदर  में  कूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  की  अभी  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  है  । नु  ।  नह

 मराठो  में  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 449.  भरी  मरसिह  राब  सूर्यवेशी  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (%)  क्या  दूरदर्शन  केन्द्र  गुलवर्गा  से  में  दूरदर्शन  काये  क्रम  रिले  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  वे  किस  प्रकार  के  कार्यक्रम  हैं  और  उनकी  बारम्बा  रता  क्या

 यदि  नहों  तो  क्‍या  सरकार  इस  क्षेत्र  की  मराठी  भाषी  जनसंख्या  के  लाभ  के  लिये  ऐसे

 कार्यक्रमों  को  प्रसारित  करने  की  कोई  योजना  बना  रही  और

 यदि  तो  कब  और  उसकी  क्या  बारम्बारता  होगी  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मस्जालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  ए०
 :

 )  प्रश्न  ही  गहीं  उठता  ।

 और  नहीं  मुलबर्गा  का  ट्रांससीटर  1977  में  चालू  हुआ  तभी  से  वह

 अपने  सेवा  क्षेत्र  में  मख्य  रूप  से  ग्रामीण  दक्कों  के  लिए  कन्नड़  में  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  कर  रहा

 राष्ट्रीय  संजाल  पर  समय  प्रर  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले  मराठी  राष्ट्रीय

 पुरस्कार  प्राप्त  मराठी  फीचर  आदि  भी  इस  ट्रांसमीटर  द्वारा  रिले  की  जाती  हैं  ।
 -

 कनन  विस्फोटक  और  सहायक  उपकरणों  नीतियों  और  कार्यक्रमों  के  स्वदेशी

 विकास  पर  प्रायोजित  राष्ट्रीय  गोध्ठी

 450.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक
 :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  क०  राममति  ही कु

 क्या  राष्ट्रीय  ख्लान  सुरक्षा  परियद  ने  नई  दिल्सी  में  1985  के  दौरान  खनन

 विस्फोटकों  और  सहायक  उपकरणों-नीतियों  और  कार्यक्रमों  के  स्वदेशी  विकास  पर  कोई  राष्ट्रीय  गोष्ठी

 भायोजित  की  थी
 ह॒

 यदि  तो  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या

 (१)  ग्रोष्ठी  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  भौर
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 की  कस  क्‍  क्‍  बे  न्‍क्‍_5<8<:ड  अल  सै  कमा  कण तू  +
 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायेवाही  की  है  ?

 अम  सम्व्रालय  के
 राज्य  मन्त्रो

 टो०  :

 इस  गोष्ठी  में  195  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  ।

 और  गोष्ठी  समाप्त  होने  पर  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  जो  हस
 विषय  के  बारे  में  सिफारिश  तैयार  करेया  और  उन्हें  प्रस्तुत  करेगा  ।

 12.00  मध्याह  «

 श्री  विजय  कमार  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुनावों  का  इस  सदन  से  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 |

 इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 शो  विजय  कमार  यादव  :  *****

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  आपके  कहने  का  कोई  फायदा  नहीं  क्योंकि  रिकार्ड  पर  कुछ  नहीं

 )

 क्री  विजय  कुमार  पादव  *****

 इध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  झ्याल  में  आपको  सारे  कानून  पता  आप  कानून  को  जानने  वाले

 भादमी  फिर  आप  ऐसी  बातें  क्‍यों  करते  हैं*
 **

 भी  बिजय  कसा र  यादण  :  *****

 भ्ष्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]

 यह  प्रश्न  सदन  में  महीं  पूछा  जा  सझता  यह  चुनाव  आयोग  या  उच्च  न्यायालय  से  पूछा
 धाना  चाहिए  ।

 .
 हम  डुछ  नहीं  कर  श्रीमान  मैं  असहाय  आपको  चुनाव  आयोग  को  कहना

 मैं  कूछ  नहीं  कर  कार्यवाद्टी  वृत्तांत  में  कूछ  सम्मिलित  नहीं

 (स्यधध/भ  )
 ९९

 =
 कायवाही  बूसांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 प्रो०  सथु  दुण्डबले  :  मैं  आपका  ध्यान  एक  अत्यः  सभी  ए  मामले  की
 ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  फरीदाबाद  में

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  म।मले  की  जांच  पहले  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  दीजिए  तब  मैं

 मामले  की  जांच  करूंगा  |

 प्रो०  संघ  दच्डवते  :  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  आपको  क्या  पता  लगाना  ठेकेदारों

 नें->रेशतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  उल्लंघन  किया  हरिजन  बंधुआा  मजदूरों  पर  ठेकेदारों  ने  हमला

 किया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  से  एक  मजदूर  की  मृत्यु  हो  आप  मन्त्री  महोथ्य  से  वक्तव्य

 देने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  कहते  ?  आपने  कक्ष  में  सहमति  दी  थी  कि  आप  मत्री  महोदय  से  वक्‍तय्य  देने  के

 लिए  कहेंगे  ।

 हाध्यक्ष  महोदय  :  चिता  मत  मैं  इस  प्रश्न  को  ऐसे  नहीं  छोड़  दंगा  ।  मैं  आपसे  पहले

 ही  वायदा  कर  च॒का  हूं  ।

 प्रो०  के०  क०  तिवारी  :  आपने  प्रो०  हब  पं का  आपको  बिना  नोटिस

 दिए  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दे  दी

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  जी  उन्होंने  नोटिस  दिया  था  ।

 प्रो०  के०  क०  तिवारो  :  मैंने  एक  बहुत  ही  गंभीर  जिस  ओर  हमारा  ध्यान

 गया  के  सम्बन्ध  में  नोटिस  दिया  जब  कैशी  सरकार  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  पंदा  कश्ने

 का  प्रयत्न  करती  कुछ  अदृष्ट  शक्तियां  देश  में  तथा  देश  से  बाहर  तेजी  से  आतंकवादी  गतिविधियों  में

 लग  जाती  ब्रिटेन  में  कुछ  आतंकवादी  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  तथा  उन्होंने  अपराध  स्वीकार  किया

 है  कि  उनका  लक्ष्य  महन्त्यपूर्ण  पदों  पर  आसीन  कुछ  भारतीय  अधिकारियों  तथा  राजनगिक्तों  की  हत्या

 करना  था  ।

 धध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसकी  जांच  कहूंगा  ।

 प्रो०  क०  क०  तिबारी  :  आप  कृपया  सरकार  से  विस्तत  विवरण  देने  के  निदेश  दीजिए  |

 क्री  के०  पो०  उस्मोक्षणन  :  केरल  में  उचित  दर  की  दुकानों  को  सप्लाई

 किए  गए  मिट्टी  के  तेल  जिसमें  नेपथा  मिश्रित  में  हुए  विस्फोटन  के  कारण  24  से  अधिक  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  हो  नई  तथा  सौ  से  अधिक  लोग  गंभी
 र  रूप  से  घायल  हुए  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  नोटिस  पर  विचार  करूंगा  ।  मैं  तथ्य  प्राप्त  कर  रहा  तब  मैं

 आपको  जानकारी  दूंगा  ।  इस  समय  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  असहाय  हूं  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी
 :  मैंने  भारत  सरकार  द्वारा  अमरीकी  फर्म  हेसलाक

 से

 वोली-सिलिकोन  टैक्नोलोजी  खरीदने  संबंधी  किए  गये  समझौते  के  बारे  में  नोटिस  दिया  है  |
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 शध्यक्ष  महोदथ  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  |

 ओी  भ्रमल  दस  :  मैंने  कत्रिम  रेशा  उद्योग  को  लाहसेंस  देने  के  घोटाले  के

 संबंध  में  आपको  नोटिस  विया
 रा

 इध्यक्ष  महोदय  :  हम  मैं  आपके  साथ  चर्चा  करूंगा

 क्षी  प्रमल  दत्त  :  ऐसा  लगता  है  कुछ  गलतफहमी  हो  गई  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  आप  क्‍या  सोच

 रहे
 ह

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंढे  ।  आप  मेरे  पास  आइये  ।  आपका  हमेशा  स्वागत  यह  आप  ही
 का  कक्ष

 ]

 श्री  विजय  कुमार  पादव  :  इसको  नहीं  देखा  जायेगा  कया  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  असहाय  यह  काम  केवल  चुनाव  आयोग  ही  कर  सकता है  ।

 ]

 भी  विजप  कुभार  यादथ  :  कौत  देखेगा  ?  कोई  देखने  वाला  नहीं  _

 ]
 ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसमें  असहाय

 ]

 एक  माननीय  सदस्य  ;  होम  मिनिस्टर  को  कहा  जा  सकता  है|

 ]

 प्रध्यक्ष  महोरव  :  चुनाव  आयोग  स्वतस्त्र

 )
 **

 धध्यक्ष  महोश्य  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 केवल  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  बाले  पत्र  प्रस्तुत  किये

 श्री  अब्दुल गफ्र  ।

 फ
 **

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलिन  नहीं  किया
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 भ०  प०

 खभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 |
 ९

 दिल्‍लखो  सागरी  कला  शझायोग  के  मिवस्धन  झौर  शत )
 संपोजन  नियम  झौर  दिल्‍लो  मागरी  कला

 नई  दिल्‍लो  का  अर्ण  3-84  का  बाथिक  प्रतिवेदन

 निर्माण  झौर  हाल  मंत्री  हाथ्युल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 हूं

 ( 1)  दिल्ली  नागरी  कला  आयोग  1973  को  घारा  26  की  उपधारा  (3)  के

 दिल्ली  नागरी  कस्ता  आयोग  के  निबन्धन  और  संशोधन

 1984  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  12  1985  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  सा०  का०  नि०  41  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  मई  ।  बेखिए  संक्या  एल०  टीौ०  475/85]

 (2)  दिल्सी  नागरी  कला  आयोग  1973  की  धारा  19  के  दिल्‍ली  नागरी

 कला  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।  ।

 [  प्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  476/85]

 मारियल  विकास  कोचोन  का  वर्ण  !  9083-84  का  बाधिक

 प्रतियेदन  झौर  कार्यक रण  की  सभीक्षा  तथा  एक  विवरण

 कृषि  श्रौर  प्राभीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  धारा  17  की  उपधारा  (4)
 के

 नारियल  विकास  कोचीन  के  वर्ष  1983-84  3-84  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदत

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 नारियल  विकास  कोचीन  के  वर्ष  1983-84  3-84  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विनम्ब  के
 कारणों

 को  द्शने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देशिए  संख्या  एल०  टी०  477/85]
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 झावश्यक  बस्तु  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पूर्वोत्तर  क्षेत्रोय  कृषि
 विपणन  निगम  गोहाटी  के  थर्ष  1983-84  को  संसीक्षा

 और  बाजिक  पेटेम्ट  डिजाइन  तथा  व्यापार  चिन्ह

 महानियम्जक  का  वर्ष  1983-84  का  वाधिक  प्रतियेदन

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  सरत्री  बोरेम्त  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :--  "

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  :  --

 चोनी  1984-85  के  उत्पादन  के  लिए  कीमत  1985

 ओ  31  1985  के  राजपत्र  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 ई०  एस०  एस०/कम/चीनी  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 चीनी  1984-85  के  उत्रदन  के  लिए  कीमत  संशोधन

 1985,  जो  2  1985  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 का०  नि०  132  ई०  एस०  एस०/कम/चीनी  में  प्रकाशित  हुआ

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०  टी०  478/85]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपघारा  (1)  के  अन्तर्गः

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  :--'

 पूर्वोत्तर.क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यक रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कुषि  विषणन  निगम  गौहाटी  के  वध  ]983-84  संबंधी

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  ने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रत्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संरया  एल०  टी०  479/85]

 (4)  व्यापार  और  पण्य  वस्तु  चिन्ह  1958  की  घारा  126  के  अन्तगंत

 डिजाइन  तथा  व्यापार  चिन्ह  महानियंत्रक  के  कार्यालय  के  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  ।

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या  एल०  480/85]
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 कर्ंमजारो  राज्य  बीमा  निगम  के  बद  1985-86  के  वित्तीय  प्राक्कलन  तथा

 कार्य  निष्यादन  बजट

 अमर  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टी०  :  मैं  कमंचारी  राज्य  बीमा

 1984  की  धारा  36  के  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1985-86  क॑  वित्तीय

 प्राक्क  लनों  तथा  कार्य  निष्पादन  बजट  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  सभा  पटल

 पर  रखता

 लय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  ही०  481/85]

 सीमाशुल्क  अधिनियम  ओर  केश्थ्रोय  शत्पाद  लुल्क  नियम  के

 झ्रस्तगंत  भधिसुचनाएं

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  जनादंग  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  सीमाशुल्क  1962  की  घारा  159  के  अस्तर्गत  निम्नलिखित

 पूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  संस्करण  )

 सा०  का०  नि०  ओ  |  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  बव्याश्यात्मक  जो  वस्त्र  और  मोजा-बनियात

 बनाने  वाली  मशीनों  वो  विशिष्ट  मदों  को  मूल्यानुसार  235  प्रतिशत  से  अधिक

 मूल  सीमाशुल्क  से  मौर  सम्पूर्ण  मतिरिक्त  सीमाझुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  57  जो  |  198$  को  भारत  के  रा  जपतन्र  में

 प्रकाशित  हुए  ये  तथा  एक  व्याक्यात्मक  ज्ञापन  |  1985  की

 अधिसूचना  संख्या  झु०  के  अन्तर्गत  आने  वाली  वस्त्र  और  मोजा

 बनियान  बनाने  वाली  कतिपय  विशिष्ट  मशीनों  को  मूल्यानूसार  10  प्रतिशत  से

 अधिक  उपसंगी  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में

 सा०  का०  नि०  58(॥),  जो  ।  1985  को  भारत  के
 राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  श्याद्यत्मक  जिसके  द्वारा  |  1979

 की  अधिसूचना  संरुया  हु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 8$  को  भारत  के  राजपत्र
 मं सा०  का०  नि०  59  (3),  ओ  ]  198  ि

 प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  एक  व्याश्यात्मक  जो  तारपीन  रसायन  पदार्थों
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 तारपोन निर्माण  के  लिए  आयातित  अल्फा  पिनीन  और  तारपौन

 को  मूल्यानुसार  35%,
 से  अधिक  मूल  सीमाशुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  74  और  जो  2  1985  के  भारत के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याण्यात्मक  जों  16

 .  1984  को  सार्वजनिक  सूचना  संख्या  टी०  सी०

 के  अन्तर्गत  आने  वाले  लाइसेंसों  के अधीन  आयातित  संघटकों

 और  उपभोग्य  माल  समेत  कच्चे  माल  को  भूस्यानुसार  40  प्रतिशत  से  अधिक

 मल  सीम  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  से  अधिक  उपसंगी  शुल्क  भौर  उस  पर

 उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  सीम  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  बन०  192  और  193,  जो  23  1985  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यख्यात्मक  जो  2  1980  की

 अधिसूचना  संख्या  शु०  और  25  1978  की  अधिसूचना  संखुया

 शु०-मं  कतिपय  संशाघधन  करने  के  बारे  में  है  ।

 ढ
 सा०  का०  नि०  107  से  113  तक  जो  28  1985  के

 भारत  के  राजपन्र  में-प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिनके  द्वारा

 हाथ  की  घड़ी  उद्योग  के  लिए  अपेक्षित  कतिपय  म॒दों  पर  रियायती  सीमाशुल्क
 दरें  लग  की  गई

 सा०  का०  नि०  114  और  जो  28  1985  के  भारत

 के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 नामक  सरकारी  परियोजना  के  लिए  आयातित  दूरसंचार

 सहायक  उपांगों  और  उपांगों  को  मूल्यानुसार  40  प्रतिशत  से  अधिक  मूल

 मूल्यामुसार  25  प्रतिशत  से  अधिक  उपसंगी  शुल्क  और  उन  पर

 णीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  सीमाशुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  28  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  गहरे  और  हल्के  किस्म  के

 सोडा  ऐश  को  मूल्यामुसार  15  प्रतिशत  और  मूल्यानुसार  35  प्रतिशत  से

 अधिक  मूल  सीमाशुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  |

 सा०  का०  नि०  128  जो  28  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याध्यात्मक  जिनके  द्वारा  18  1983

 की  अधिसूचना  संख्या  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  ताकि

 मूल्यामुसार  50  प्रतिशत  मूल  सीमाशुल्क  की  रियायती  दर  का  विस्तार  किया

 न

 हु  159



 सभा  पटेल  पर  रखे  गये  पत्र  1985
 बढ  ही  7

 जतारंग  पुजारी  |

 जा  सके  और  विक्षंप  योक्‍त्रों  से  पूर्व-सम्बद्द  दूरदर्शन  की  रं  तन  भिक्‍चर  ट्यूबों
 को  श्रतिरिक्त  सीमाशुल्क  से  पूरी  छूट  दी  जा  सके  ।

 ;

 सा०  का०  नि०  129  और  जो  28  1985  को  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा

 94-68  प्रतिशत  वी/वी  न्यूनतम  शक्ति  के  विकृतिकृत  इथाइल  अलको हल  को

 सम्पूर्ण  मूल  उपसंगी  सीमाछझुल्क  और  अतिरिक्त  सीमाशुल्क  से  उस

 स्थिति  में  छूट  प्रदान  को  गई  है  जब  उनका  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  भारत

 में  आधथात  दिया  जाए  ।

 सा०  का०  नि०  134  और  जो  4  1985  को  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यार्यतत्मक  जो  संयुक्त

 यूरेनियम  जब  उसका  अणुशक्ति  रिश्रेक्टर्ों  में  उपयोग  के  लिए  इंधन

 एलिमेंट  बनाने  क  लिए  भारत  में  आयात  किया  उन  पर  उद्‌ग्रहणीय

 मूल्यानुसार  40  प्रतिशत  से  अधिक  भूल  सीमाशुल्क  से  और  मूल्नानुसार  25
 प्रतिशत  से  अधिक  उपसंगी  शुल्क  से  और  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  सीम!शुल्क  से  छूट
 देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  137  और  |  जो  4  1985  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  टुए  थे  तथा  एक  व्याश्यात्मक  जो  फोटोग्राफी  के

 चलचित्र  के  कंमरों  और  ऐसे  कमरों  क॑  साथ  प्रयोग  के  लिए  अपेक्षित

 फ्लेंश  साइट  उपक  और  एक्सपोजर  मीटरों  जब  उनया  भारत

 में  आयात  30,000  रुपये  के  मूल्य  की  सीमा  तक  मान्यता  प्र.प्त  प्रेस  क॑मर।मंनों

 द्वारा  किया  उन  पर  उद्रग्रहणीय  सम्पूर्ण  सहःयक  और  अतिरिवत

 सीमा-शुल्कों  से  छट  देने  के  बारे  में  है  !

 )  सा०»-का०  नि०  140  जो  6  [985  को  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जो  स्विस  फ्रेंक  को  भारतीय

 मुद्रा  में
 अयवा  भारतीय  मुद्रा  को  स्विस  फ्रेंक  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय

 दरों  के  बारे  में  है  ।

 [  प्रग्यालय  में  रले  गए  ।  देलिए  संस्या  एल०  टी»  482/85] ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अस्तर्मंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  का०  नि०  264  जो  |  फरवरी  1985  को  भारत  के  राजपत्र  मं

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याश्यात्मक  झिनके  द्वारा  4  1979  की

 अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 160
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 a  छृएएएक्ाशशशशशशाश  पापा  ता  ह
 बनवा  —  जाया  2़७७॥एएएए""ी/ाशाााााााााााा

 सा०  का०  नि०  66  से  68  1985  को  भारत
 के  राजपतन्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जो  चाय  पर  हि
 उत्पाद-शुल्क  की  छट  को  वापस  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  |  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जिनके  द्वारा  उत्पाद-शुल्क  समने

 योग्य  वस्तुओं  को  जब  उनकी  बन्धक-ग्रस्त  भंडागारों  से  निकासी  की

 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  72()),  जो  1  1985  को  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  ]  1982  82
 की  अधिसूचना  संख्या  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया
 गया

 सा०  का०  नि०  से  तक  जो  28  1985  को  भारत
 के  राजपत्र  मे  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  गव्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा

 घडढ़ियों  और  घड़ियों  के  पुर्जों  पर  उत्पाद-घुल्क  को  मृल्यानुसार  10  प्रतिशत  से

 घटाकर  !  प्रतिशत  किया  गया  है  तथा  छोटे  कारख।नों  में  विनिर्मित  घढ़ियों  को

 मिलने  वाली  छूट  को  बापस  लिया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जों  5  1985  को  भारत  के  में

 प्रकाशित  हुए  थे और  जिनमें  28  1985  को  अधिसूचनाओं  संड्या

 Jo  छु०  तथा  3०  छु०  के  शुद्धि-पत्र  दिए  गए

 सा०  का०  नि०  124  जो  28  1985  को  भारत  के  राजपक्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जो  विनिर्माण  के  कारबानोंब्से

 निकासी  किए  जाने  वाले  और  सान्‍न्ताक्रज  इलेक्ट्रॉनिक्स  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग

 बम्बई  में  लाए  जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य  पूंजीगत  संघठकों

 और  कच्ची  सामग्री  पर  मिलने  वाली  वर्तमान  छूट  को  सभी  उत्पादन  शुल्क  खग़ने

 योग्य  माल  और  विनिर्माण  के  कारखानों  के  भ्रतिरिक्त  बंधक-पग्रस्त  भाण्डागारों

 से  निकासी  किए  जाने  वाले  माल  १२  भी  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  28  1985  को  भारत  के  राजपन्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जिनके  द्वारा  18  1979  79

 की  अधिसूचना  संख्या  27  2/79  के०  उ०  छु०  में  कतिपय  संशोधन  किया

 गया

 केन्द्रीय  उत्पाद  छुल्क  1985,  जो  1  1985  को

 161  '

 है



 प्रमि्ियों  के  लिए  निर्वाचन  भार  »  1985

 ह्_ए7ः  -
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए

 हु
 *

 [  प्रग्थालय  में  रखे  गये  |  बेखिए  सलया  एल०  ठी०  483/85 ]

 |  संघ  राज्यक्षेत्र  बांडियरी  के  संवध  में  राष्ट्रपति  के  दिनांक  4  1983  के  आदेश  को

 निरस्त  करने  बाले  आदेश  को  अधिसूचना

 यह  मंत्री  एस०  बी०  :  मैं  संघ  राज्य  क्षत्र  पांडिचेरी  के  सम्बन्ध में  संध  राज्य

 क्षेत्र  शासन  1963  की  धारा  5]  के  अधीन  16  1985  के  राष्ट्रपति के
 जो  24  1983  को  उनके  द्वारा  किये  गये  आदेश  को  निरस्त  करता  को  समाविष्ट  करने

 वाली  गृह  मंत्रालय  की  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  दिनांक  16  1985  की

 एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 ह

 मे  रखो  गई  ।  देशिए  संख्या  एल०  टी०  484/85]

 वकील जज  कक  की  आल

 म०  प०

 सदस्य  द्वारा  त्यागपत्र

 ]

 अध्यक्ष  मुझ्त  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  मुझे  महाराष्ट्र  के  बारामती

 निर्बाचन-क्षेत्र  से  निर्वाचित  श्री  शरदचन्द्र  गोविन्दराव  पयार  का  दिनांक  [5

 1985  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसके  द्वारा  उन्होंने  लोक  सभा  में  अपना  स्थान  त्याग  दिया

 मैंने  उनका  त्यागपत्र  से  स्वीक।र  कर  लिया  है  ।
 थे

 न्न्ननन  नत+-व  नमन  मना

 म्०  १०

 समितियों  कै  लिए  निर्धाचम

 हु  दिल्‍ली  विकास  प्रालिकरण  को  सलाहकार  परिषद्‌

 मिर्माण  भौर  आधास  मंत्री  अछुल  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 दिल्ली  विकास  की  उपघारा  के  अनुसरण  में

 इस  सपा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के

 हे
 उुपबंधों  के  दिश्ली  बिकास  प्राधिकरण  की  सलाहकार  परिषद्‌  में  सदस्यों  कै
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रान  यह  है  :

 दिल्ली  विकास  1957  की  धारा  5  की  उपधारा  (2)  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम

 के  अन्य  उपबंर्घों  के  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  कीं  सलाहकार  परिवद्‌  में

 सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुग्ा  ।

 प्रोਂ  सथु  दंडबले  :  माननीय  अध्यक्ष  कार्य  सूची  में  एक  मद  नहीं  परिवहन

 नीति  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  नियम  193  के  अंतगंत  चर्चा  ।  इस  पर  चर्चा  झुरू  हो  चुकी  है

 और  अधूरी  हुई  है  ऐसा  एक  दम  कंसे  हो  गया  चर्चा  का  विषय  इसमें  सम्मिलित  नहीं  ?

 अध्यक्ष  भक्तेदय  :  रिप्लाई  रह  गया  दिलवा  देंगे  ।

 ी

 प्रोਂ  भध्‌  दंडबले  :  क्या  हमारी  अनुपस्थिति  में  उत्तर  दिया  गया  था  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  अभी  दिया  जाना  बाकी  है  इसे  रेलवे  बजट  के  बाद  लिया

 जायेगा  ।  जी

 राजधाठ  शमाथि  समिति

 निर्माण  एवं  आवास  संत्री  अम्दुल  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राजघाट  समाधि  1951  की  धारा  4  की  उपधारा  (1)  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम

 के  अन्य  उपबंधों  के  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  की  तारीख  से  आरम्भ
 _

 होने  बाली  कार्यविधि  के  लिये  राजधाट  समाधि  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने

 के  लिये  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राजधाट  समाधि  1951  की  धारा  4  की
 पी

 उपधारा  .

 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  नि  उक्त  अधिनियम

 केल्अन्य  उपबंधों  के  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  की  तारीख  से
 आरम्भ
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 होने  वाज़ी  कार्याविधि  के  लिए  राजघाट  समाधि  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने

 के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 भारतीय  कषि  अनुसंधान  परिवद्‌

 कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  नियमों  के  नियम  4  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  के  अन्य

 उपबंधों  के  3  वर्षों  की  कालावधि  के  लिए  भारतीय  कृधि  अनुसंधान  परिषद्‌
 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोश्य  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  नियमों  के  नियम  4  )  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  नियमों  क॑  अन्य

 उपबंधों  के  3  वर्षों  की
 कालावधि  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  धरिषद्‌

 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाजित

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुआ  ।

 कर्मचारी  राम्य  बीमा  मिमम

 अम  म  तज्ालय  में  राज्य  मंत्री  टी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कमंचारी  राज्य  बीमा  के  नियम  के  साथ

 पठित  राज्य  बीमा  1948  की  घारा  4  के  अनुसरण
 रस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबंधों  के  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 सिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदव  :  प्रश्न  यह  है  :  .

 राज्य  बीमा  है  1950  के  नियम  के  साथ  पठित

 कमंचारी  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  4  के  अनुसरण  इस  सभा

 के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के

 कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  सदस्यों  कै  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  अपने
 में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 क्र
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 चल  क्+ज

 तप आल



 27  1906  frre  नियम  377  के  अधीन  मामले

 12.12  भ०  १०

 नियम  377  के  भ्रघोन  मामले

 |

 उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  मोहनपुर  में  प्रस्तावित  रेल  यात्री  डिब्बा

 को  श्यापना  करमे  में  हो  रहा  क्लिय

 जे
 श्री  राम  प्यारे  पतिका  :  सन्‌  1980  में  आम  चुनाव  के  पश्चात्‌  रेल

 मंत्रालय  द्वारा  उत्तर-प्रदेश  के  मिर्जापुर  जिले  में  मोहनपुर  में  एक  यात्री  डिब्बा  फैक्टरी  की

 स्थापना  का  प्रस्ताव  किया,गया  तत्कालीन  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  अब  केन्द्र

 सरकार  में  वित्त  मंत्री  1200  एकड़  भूमि  निःशुल्क  देने  के  लिये  सहमत  हो  गये  थे  ।  यह  जगह
 इलाहाबाद  से  हावड़ा  जाने  वाले  मार्ग  पर  है  भौर  दिल्‍ली  हावड़ा  मार्ग  पर  पहाड़ा  रेलवे  स्टेशन

 के  नजदीक  है  ।
 ह

 तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  थी  किन्तु  अभी  तक

 कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 लोगों  का  आक्रोश  भूख  हडताल  तथा  अंततः  काफी  बड़ी  संझ्या  में  1985  के  केन्द्रीय  चुनावों

 बहिष्कार  में  परिवर्तित  हो  गया  है  ।
 '

 महोदय  आपके  माध्यम  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा
 कि  वे  इस  विषय  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  काय  करें  और  मोहनपुर  में  इस  परियोजना  की

 क्रियोन्वित  के  लिये  आदेश  जारी  करें  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  को

 दी  था  रही  छात्रवुत्ति को  राशि  को  बढ़ाने  को  आवश्यकता

 श्री  महावीर  प्रसाद  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का

 ध्यान  सम्पूर्ण  उत्तर  प्रदेश  या  अन्य  प्रदेशों  में  निवास  करने  वाली  अनुसूचित  अनुसूचित

 पिछड़ी  जातियों  एवं  अन्य  कमजोर  वर्ग  की  जातियों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 प्रदत्त  छात्रव॒ति  की  बढ़ोत्तरी  के  सम्बन्ध  में  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 श्रीमन्‌  केन्द्रीय  एवं  प्रदेशीय  सरकारों  में  कायंरत  सरकारी  या  श्र्ध  सरकारी  कर्मचारियों

 तथा  राजनीति  में  पद  पर  रहने  बाले  सभी  व्यक्तियों  की  काल  एवं  परिस्थितियों  को  देखते  हुए

 महंगाई  एवं  भत्ते  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  प्रान्तीय  सरकारों  द्वारा  बढ़ोत्तरी  की

 गई  है  और  की  भी  जा  रही  लेकिन  इन  विषम  परिस्थितियों  के  बावजूद  भी  उक्त  जातियों

 से  सम्बन्धित  छात्रों  की  छात्रवू  सियां  नहीं  बढ़ाई
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 अतः sea जातियों की आर्थिक दशा को धपान में रखते हुए मैं  केन्द्रीय

 अतः  उक्त  जातियों  की  आर्थिक  दशा  को  धपान  में  रखते  हुए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से

 निवेदन  करू  गा  कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हर  स्तर  पर  छात्रवृत्ति  बढ़ाने  के  लिए  आदेश

 प्रदान  करें  ताकि  उक्त  जातियों  के  छात्रों  की  आर्थिक  एग्रं  सामाजिक  उन्नति  हो  सके  ।

 )  उत्तर  प्रदेश  के  गाजोपुर  जिले  में  पेयलल  की  भारी  कसी  तथा  इस  शमस्था  का

 समायान  करने  हेतु  दो  घंकालोन  योजनाय  तंगार  करने  को  आवश्यकता

 श्री  जंमुल  बक्षर  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में

 पेयजल  का  गम्भीर  संकट  पैदा  हो  गया  लोगों  को  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  मिल  रहा

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  कुएं  सूख  गये  पिछले  कई  वर्षों  से  वहां  पेयजल  7  संक्ट  उत्तरोत्तर

 बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 1972  में  बनाई  गई  अभावग्रस्त  सूची  के  अनुसार  पेयजल  पहुंचाने  की  व्यवस्था  हुई
 है  और  हो  रही  1972  में  बहुत  ही  कम  गांव  अभावग्रस्त  बताये  गये  इस  समय

 मुहम्मदाबाद  और  जमानियां  तहसीलों  के  लगभग  80%  गांव  अभावग्रस्त  हो  नके  हैं

 और  सैदपुर  तहसील  के  50%  गांव  अभावपग्रस्त  हो  गये  यदि  1972  की  ही  संत्री  को

 अभावग्रस्त  माना  जाये  तो  गाजीपुर  में  पेयजल  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  पायेगा  और

 संकट  बना
 !

 इस  समय  समस्या  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  वहां
 पेयजल  पहुंचाने  का  काम  युद्धस्तर  पर  किया  लम्बे  अरसे  के  लिए  समस्या  का  समाधान

 बेयजल  योजनाओं के  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  गाजीपुर  में  हैंण्ड-पम्प  काम  नहीं  कर  पाते

 और  कुछ  ही  दिनों  में  खराब  हो  जाते  हैं  ।  °

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  शीघ्रातिशीघ्र  गाजीपुर  की  पेयजल  संकट
 पर

 ध्यान

 दक्षिण  दिल्ली  में  कामून  और  त्यवस्था  की  विगड़ती  हुई  स्थिति  तथा  पुलिस  की

 अधिक  जोकियां  स्थापित  करने  और  अल्ती  फिरती  गाड़ियों  की  ध्यवस्था  करते

 को  भ्रावह्यकता  ।

 थी  ललित  माकन  :  दक्षिण  दिल्ली  में  कामून  और  व्यवस्था

 की  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  बिगड़ती  जा  रही  पिछले  ढाई  महीनों  में  लोगों  की  हत्या

 और  करीब  एक  दर्जन  डकंतियां  हुई  पिछली  घटना  में  मार्च  को  हुई  जब  कुछ  सशस्त्र

 डाकुओं
 ते  दक्षिण  दिल्ली  के  एक  बोक  से  4  लाख  रुपये  से  अधिक  राशि  लूटी  ।  लोग  आतंकित

 उनका  जीवन  अध्ुरक्षित  हो  गया  दिल्सी  दक्षिण  दिल्ली  में  अपराधों  की  संरुया

 अधिकतम  सरकार  को  बिगड़ती  हुई  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  ओर  शीक्ष  ध्यात
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 a  ओीतती--ेेो  लत  -  न्ज्प+  विन  करन  नमन  नमन  मकान  ना  नाना  न  नशणणणणणाओईं नमन

 देना  पुलिस  चौकियों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  ह॒त्याओं  और  डकैतियों  को

 रोकने  के  लिए  और  अधिक  पुलिस  गाड़ियों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 परादीष  पत्तन  के  विकास  के  लिए  तत्काल  कठम  उठाने  की  प्रावशयकता  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  परादीप  पूर्वी  भारत  का  एक  मुख्य  पत्तन  है
 जो  कि  हर  दृष्टि  से  समाप्त  होता  जा  रहा  महानदी  के  मुहाने  पर  स्थित  होने  के  कारण

 इसमें  गाद  जमा  होती  आ  रही  है  और  पानी  की  गहराई  की  समय-समय  पर  कभी  जांच  नहीं

 की  जा  रही  एकमात्र  ड्रंजर  10  करेड़  रुपये  में  खरीदा  गया  और  दुघंटनावश

 1980  में  खराब  हो  गया  और  अभी  तक  भी  का  नहीं  कर  रहा  और  फलस्वरूप  भारी

 इबाव  वाले  जहाज  वहां  पर  नहीं  आ-जा  सवबते  धंसे  हुए  ड्रं  जर  को  समुद्र  में  ऊपर  लाने  में

 असफल  होने  पर  अधिकारियों  ने  इसे  तोड़ने  का  निर्णय  लिया  |  परन्तु  इस  निर्णय  को  अभी

 तक  कार्यास्वित  नही  किया  गया  है  और  यह  ड़जर  पिछले  थार  वर्षों  से  जहाजों  के  आने-जाने

 का  रास्ता  रोके  हुए  दस  पत्तन  के  लिए  एक  नया  ड्ुंजर  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  क्योंकि

 किराये  के  डुंजर  में  अधिक  खर्चा  होगा  और  इससे  गुकसान  इस  पत्तन  में  कोई

 पम्पਂ  भी  नहीं  पहले  इस  पत्तन  के  लिए  ढाई  करोड़  रुपये  की  लागत  से  जो  ग्सैंट  पम्पਂ

 प्राप्त्  किया  गया  था  वह  2  1983  को  खराब  हो  गया  इसके  परिणामस्वरूप

 परादीप  पत्तन  न्यास  को  कुल  39.55  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  है  ओर  इसका  निर्यात

 एक  आयात  व्यापार  डांवाडोल  स्थिति  में  भारत  सरकार  नेवल  मत्स्य  बन्दरगाहों
 तथा  पंट्रोकेमिकल  काम्प्लेक्स  के  निर्माण  के  लिए  स्थानों  का  चयन  करने  के  लिए  भारत  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  .  विश्विन्न  समितियों  ने  सिफारिश  की  है  कि  इसे  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाये  ।

 परन्तु  आश्वयं  है  इन  सिफारिशों  पर  कोई  गौर  नहीं  किया  गया  मैं  सरकार  से  आग्रह
 करता  हूं  कि  वे  तुरन्त  उपाय  करें  ताकि  पत्तन  के  विकास  में  आने  वाली  बाधाओं  को  दूर
 किया  जा  सके  तथा  इसमें  और  अधिक  समय  की  हानि  किये  बिना  पत्तन  की  सुरक्षा  की  जा

 सके  ।  की

 (5:)  केरल  के  श्विलोत  लिले  के  पास  कल्लड़  सदी  का  प्रदूषण  और  उसे  रोके  के  उपाय  -

 करते  की  आवश्यकता  ।

 भी  के०  कुल्हम्यु  :  मैं  सरकार  का  कल्लड  नदी  के  प्रदूषण  से  उत्पन्न

 होने  वाली  गम्भीर  समस्याजों  की  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  नदी  में

 कैरल  को  पानालुर  कागज  मिल  का  विषेला  बहिःख्वाव  आकर  मिल  रहा  है  और  इसे  प्रदुषित
 कर  रहा  है  ।

 केरल  के  क्विलोन  जिले  में  पानालुर  के  निकट  कल्लाड  नदी  आज  सबसे  ज्यादा  प्रदूषित
 इसके  समीपबर्ती  रह  रहे  लोग  अपनी  रोज  की  पानी  की  जरूरत  के  लिए  इसी  पर  निर्भर

 करते  एक  समय  ऐसा  भी  था  जब  इसका  पानी  एकदम  साफ  सुथरा  था  परन्तु  जबसे
 पनालुर  स्थित  कागज  मिल  का  बहि:ख्लाव  इसमें  आकर  मिलने  लगा  है  तथ  से  यह  काम  में
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 लाने  के  लायक  नहीं  रहा  ।  इसका  पानी  अत्यन्त  प्रदूषित  हो  गया  है  और  मानवीय  उथयोग  के
 लिए  उपग्रुक्त  नहीं  यहां  तक  कि  इस  पानी  से  सिचित  पौधे  भी  सूख  जाते  जनवरी  से
 लेकर  मई  मास  तक  का  समय  ऐसा  होता  है  जबकि  इस  नदी  में  पानी  का  बहाव  निरन्तर  नहीं

 रहता  हैं  और  पामी  जगह-जगह  पर  रुक  जाता  लोग  रेतीले  नदीं  किनारों  पर  गंडढ़े
 खोदकर  पानी  निकालते  लेकिन  इस  समय  हस  पानी  का  उपयोग  करना  अध्यधिक

 खतरनाक  है  ।

 उत्तेजित  कठोर  प्रदूषण  निवारक  उपायों  की  मांग  कर  रही  है  परन्तु  दुभग्यवश्ञ
 अभी  तक  कोई  भी  प्रभावशाली  कदम  नहीं  उठाये  गये  अतः  मैं  कन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  एक  विशेषज्ञ  दल  इस  स्थान  पर  भेजे  जो  प्रदूषण  निवारण  उपायों  के  क्रियान्वयन

 की  ख्वामियों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करे  और  इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिये  कड़े  उपाय  किये

 जाएं  ।  हि
 "

 )  आंध्र  प्रदेश  में  पोलावरम  परियोजना  को  स्थीकति  देने  तथा  केला  हारा  उसका

 प्रबन्ध-प्रहण  किये  जाने  की  आवश्यकता

 री  एस०  एम०  भद्टम्‌  :  आंध्र-प्रदेश  में  पोलावरम्‌  के  समीप  गोदावरी

 पर  जिस  पोशन्नावरम्‌  परियोजना  के  बनाने  का  प्रस्ताव  वह  एक  बहुउद्ेशीय  १रियोजना  है

 जिससे  जल  विद्युत  तथा  नौवहन  सुविधायें  प्रप्त  उपरोक्त  परियोजन

 का  प्रथम  चरण  बांध  और  बाई  नहर  सम्मिलित  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आय

 को  [978  में  भेजी  गई  थी  जिसकी  अनुमानित  लागत  298  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  जल

 और  विद्युत  आयोग  के  सुझावों  ओर  टिप्पणियों  के  आधार  पर  इस  परियोजना  के  लिए  एक

 संशोधित  रिपोर्ट  तेघार  की  गई  जिसकी  लागत  884  करोड़  रुपये  और  जो  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  अप्रेल  1983  में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  को  भेजो  गई  थी  किन्तु  अभी

 तक  उसको  स्वीकति  नहीं  दी  गई  है  ।

 पोलावरम्‌  परियोजना  की  बायीं  ओर  की  नहर  से  विशाखापत्तनम  तथा  एवं

 पश्चिमी  गोदावरी  पर  लगभग  5  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  यह  परियोजना  जल

 सम्बन्धी  मावश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  अति  अ।वश्यक  है  ।

 )  लड़भपुर  में  पेयअल  को  भारो  कमी  तथा  स्वणरेला

 सदी  से  जल  लाते  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 झी  नारायण  चोबे  :  पश्चिम  बंगाज़  के  खड़गपुर  कस्बे  में
 तीत  लाश  से

 अधिक  लोगों  के  सामने  पेयजल  का  गंभीर  संकट  इस  क्षेत्र  मे ंअमीन  के  जल  का  स्तर  कं

 होता  जा  रहा  सभी  गहरे  कुओं  में  पानी  घटता  जा  रहा  है  जोर  ये  जल्दी  ही  सूल
 जायेंगे  ।

 इसके  लिए  अगर  नये  उपाय  अभी  से  नहीं  किये  गये  तो  सारे  के  सारे  कस्खे  को  दूसरी
 गे

 घसाना  करना  पड़ेगा  या  लोग  पानी  की  वजह  से  खढ़गपूर  छोड़  देंगे  ।  केवल  एक  ही  उपाय  है

 अ
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 खड़गपुर  को  जल  के  संकट  से  बचा  सकता  है  ओर  वह  है  इस  कस्बे  से  25  किलोमीटर  की  दूरी  पर

 स्थित  स्वर्ण  रेखा  नदी  से  जल  लाना  भूतपूव॑  रेल  मंत्री  न ेऐसी  योजना  के  लिए  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया

 था  जिसका  थ्ष्च  रेखवे  मंत्रालय  तथा  खडढ़ग़पुर  नगरपालिका  द्वारा  मिलकर  वहन  किया  जाना  था

 लेकिन  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  के  पद  मुवत  होने  के  बाद  यह  योजना  छोड़  दी  इस  बीच  खड़गपुर  के

 लोगों  की  कठिनाई  और  बड़  गई  है  ओर  लोग  एक  बाल्टी  पानी  के  लिए  सावंजनिक  नलों  पर  झगड़ा

 करते  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  तत्काल  हस्तक्षेप  करे  और  इस  नगर  के

 लोगों  की  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  स्वर्णरेश्वा  नदी  से  खड़गपुर  तक  पानी  लाने  की  योजना  पर

 काम  शुरू  करने  के  आदेश  दें  ।

 12.22  म०  qo
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 अ्रध्यक्ष  महो दय  :  अब  ठम  रेलवे  बजट  पर  स्रामान्य  घर्चा  करेंगे  ।

 भरी  एस०  एम०  मट्टम  )  :  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  शुरू  करने  का  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  ।  रेलवे  के  लिए  पृथक  बजट  प्रस्तुत  करने  की  दशकों  पुरानी
 प्रथा  अभी  तक  जारी  आरम्भ  में  मैं  एक  मूल  प्रश्न  करना  चाहता  हूं  और  पूछना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  ठीक  है  ओर  क्या  रेल  मंत्रालय  को  पृथक  बजट  प्रस्तुत  करने  का  कोई  लाभ  होता  है  ओऔषित्यਂ

 तथा  इसका  कोई  विशेष  प्रयोजन

 12.23  शभ्र०  १०

 महोरुप  पोठासोन  ४

 महोदय  यह  विदित  है  कि  रेलें  सरकार  की  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  यहां  तक  कि

 रेलों  का  संचालन  और  रेलबे  बोर्ड  नियंत्रण  द्वारा  होता  राजकीय  कोदे  से  लगभग  8500  करोड़

 रुपये  रेलवे  को  दिए  जा  चुके  मुझे  यह  भी  याद  है  कि  पिछली  बार  जब  रेल  मंत्री  सदन  में  चर्चा  का

 उत्तर  दे  रहे  थे  वह  कह  रहे  थे  कि  वित्त  मन्त्रालय  की  सहमति  तथा  मर्जी  के  बिना  कुछ  भी

 नहीं  किया  ज़ा  सकता  ऐसी  स्थिति  में  रेल  मन्‍्त्रालय  द्वारा  अपना  पृथक  बजट  लाने  ओर  सामान्य

 बजट  की  तुलना  में  उसे  तरजीहू  का  प्रश्न  कहां  पैदा  होता  यह  ऐसा  ही  है  जेसे  एक  सरकार  के

 अन्दर  यहू  एक  समानाम्तर  सरकार  ऐसी  स्थिति  मेरी  समझ  से  बाहर  ेु
 मेँ

 पह  सुज्नाव  देता  हूं  कि  इस  प्रक्रिया  को  समाप्त  किया  जाना  अन्य  विभागों  की  यह

 विभाग  भी  अपनी  मांगे  आम  प्रथा  के  अनुसार  प्रस्तुत  कर  सकता  है  तथा  अपने  कर  तथा  अन्य  प्रस्तावों
 5  साथ

 संसद
 के  समक्ष  आ  सकता

 169  -

 हु



 रेख  बजट  1985-86  5-86  ्ा  18  5
 शक

 एस०  एम०  सदटस  ]

 उसे  असम  बजट  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  वह  भी  उस  बजट  ते  पहले  जो  वित्त  मंत्री  द्वाश  सारे  देश
 के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाता

 |  ह

 इस  संदर्भ  मैं  आपका  ध्यान  संविधान  की  घारा  112  की  तरफ  दिखामा  मैं  उद्धत
 करता  हूं  :  ६

 वित्तीय  यर्ष  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  राष्ट्रपति
 भारत  सरकार  की  उस  वर्ष  के  सिए  प्राककलित  प्राप्तियों  और  व्यय  का  चिबरण

 रखवाएगा  $०००००+१७०७००७  1

 मैं  विशेष  तोर  पर  के  प्रावकलित  प्राप्तियों  और  व्यय  का  विवरण
 ''

 शब्दों  पर  अधिक
 जोर  देता  हूं  ।

 केवल  एक  ही  विवरण  हो  सकता  दो  विवरण  नहीं  हो  न  ही  वे  दोनों  गिबरण

 छोड़े  जा  सकते  लेकिन  संविधान  में  क्‍या  कल्पना  की  गई  थी  ?  क्‍या  परिकस्पता

 गई  थी  ?  यहां  पर  सिर्फ  एक  मिलाजुशा  बजट  प्रस्तुत  करना  है  न्‍च७कि  दो

 अलग  बजट  प्रस्तुत  करने  अतः  पिछले  60  वर्षों  आजादी  के  बहुत  पहले  मुझे
 ज्ञात  है  कि  यह  प्रथा  है  ।  यहां  तक  कि  पिछले  लमभग  60  वर्षों  ब्रिटिश  शाज्य  के  दिनों  में

 यह  प्रथा  रहो  पिछले  60  वर्षों  से  जो  यह  प्रथा  चली  आ  रहो  है  बहु  इसका  श्षम्यंन

 करती  मैं  इसे  ठीक  नहीं  समझता  ।  यह  बोले  समय  का  अवशेष  यह  उपनिवेश  राज  की

 यादबार  है  और  इसे  त्यागना  ही  अच्छा  हमें  दूसरे  अन्य  विभागों  की  तरहु  इसे  देखना

 चाहिए  ।  रेल  मंत्रालय  को  दूसरे  विभागों  की  तरह  अपनी  मांगें  तैयार  कर  प्रस्तुत  कश्मी

 दूसरी  बात  करों  में  असामान्य  ओर  अभूतपूर्व  वृद्धि  के  बारे  में  यह  पिछले

 दो  दशक  की  दूसरी  सबसे  अधिक  वृद्धि  है  जो  उन्होंने  मुक्त  रुप  से  की  मुझे  याद  है  कि  पिछली

 बार  चुनाव  के  समय  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  कर-दाताओं  तथ्य  आम  गात्रियों

 पर  कोई  भार  नहीं  डाला  अब  चुनावों  के  तुरंत  पश्चात्‌  उन्होंने  रेलों  में  यात्रा  करमे  वाले  आम

 यात्रियों  चाहे  व ेउपनगरीय  हो  या  अन्य  सभी  पर  करों  का  भारी  ओल्ल  डाला  सरकार  यूतावों

 के  पश्चात्‌  अपने  असभी  रंग  में  भा  गई  है  ।  अतः  चुनावों  के  समय  उन्हें  वोट  मिले  ओर  अब  चुगावों

 के  बाद  उन्हें  नोट  यह  भाचरण  है  जो  अपनाया  गया  यह  ठीक  नहीं  उन्होंने  किसी

 को  भी  नहीं  बख्शा  उन्होंने  आम  यात्रियों  तथा  उपतबरीस  यात्रियों  को  भी  नहीं  बर्शा  है  जो

 अधिकतर  निश्चित  आय  बगे  के  औसछन  सध्यम  कर्म  के लोग  ये  लोग  भी  इन  करों

 के  बोचझे  से  परेशान  यह  जारी  नहीं  रक्ता  जा  सकता  |  मंत्री  जी  आम  यात्रियों  पर  भारी  कर

 लगाकर  अच्छा  नहीं  कर  रहे  उनकी  रेल  अवश्य  ही  पटरी  से  उतकों  करों  को  कम

 करने  के  लिए  उचित  सुस्ाव  लाने  उन  करों  में  और  कभी  करते  के  प्रस्ताष  लौने
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 जाहिए  जो  उन्होंने  बगैर  सोचे  समझे  लोगों  पर  लाद  दिये  हैं  वह  यह  सिद्ध  करें  कि  यह  सरकार  सिफे

 लोगों  पर  बर्नर  किसी  अन्य  बोशे  तथा  जिम्मेदारी  के  लाभ  देने  के  पक्ष  में

 अब  कुल  कर  भार  जो  जनता  पर  डाला  गया  है  वह  495  करोड़  रुपये  के  करीब

 यह  पिछले  दो  दशकों  का  सबसे  अधिक  कर  भार  वित्त  सचिव  ने  आज  के  दैनिक  समाचौर

 में  कहा  है  कि  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  से  खाना  पकामे  की  गैस  और  दूसरी  कई  चीजों

 की  कीमतें  बढ़  जायेंगी  और  इसका  मुणात्मक  असर  इससे  आम  व्यक्ति  की  जरूरत  को

 सभी  चीजों  की  कीमतें  बढ़  ऐसी  स्थिति  जी  को  नयें  कर  लगाते  समय  ध्यान  में

 रखनी  चाहिए  ।

 आम  यात्रियों  पर  इस  वर्ष  153  करोड़  रुपये  के  करीब  कर  लगाये  गये  क्‍या  मंत्री  जी

 सारे  बजट  में  से  2-3  प्रद्शेशेश  बचत  नहीं  कर  सकते  ताकि  इन  करों  से  बचा  जा  इनसे  वा
 जा  सकता  था  अगर  2  या  3  प्रतिशत  बचत  की  यात्रियों  को  इन  भारी  करों  के  बोझे  से

 बचाया  जा  सकता  था  जो  उन्होंने  नहीं  किया  !  मुझे  इस  दुःखद  स्थिति  पर  खेद  है  !  मंत्री

 महोदय  मै  रेल  प्रशासन  में  बचत  की  आवश्यकता  प्र  बल  दिया  था  तथा  कहा  था  कि  वह  इसके

 लिए  वचन  बढ़  हैं  !  इसके  लिए  विशिष्ट  प्रस्ताव  कोन-से  हैं।कक्‍्या  वह  इसके  लिए  कुछ  नहीं  कर

 रहे  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  वह  कुल  बजट  प्रस्तावों  में  से  2  से  3  बचत  नहीं

 कर  सकते  ?
 ः

 यहां  पर  मैं  कुछ  आंकड़े  दे  सकता  हूं  वर्ष  1983-84  के  लिए  कुल  कार्यकारी  व्यय  3989  करोड़
 1984-85  5  वर्ष  में  यह  बढ़कर  4587  करोड़  रुपये  तथा  1985-86  में  4855  करोड़  रुपये  तक

 पहुंच  बया  है  !  1983  और  1985  के  दो  वर्ष  के  समय  में  कार्यकारी  व्यय  869  करोड़
 रुपये  बढ़  भवा  कार्यकारी  व्यय  में  कटौती  करनी  और  अगर  मंत्री  महोदय  को  इसकी

 चिन्ता  ह ैऔर  उनके  इस  वायदे  में  कोई  सत्यता  है  कि  वह  बचत  करने में  सफल  होंगे  तो  उन्हें  विशेष

 प्रस्ताव  के  साथ  आगे  आना  चाहिए  ।  पर  उनके  प्रस्तावों  में  बचत  करने  की  कोशिश  का  ऐसा  कोई  भी

 लक्षण  दिद्याई  नहीं  देता

 रेलवे  सुघार  समिति  ते  कई  शिकारिशें  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  योग्य  निपुण  तथा  विज्वेषज्ञ
 इस  समिति  के  सदस्य  बहुत  महत्वपूर्ण  प्विफ़ारिशें  की  गई  हैं  लेकिन  उन  पर  कार्मेवाही  नहीं  हो  रही

 है  !  क्या  किसी  सिफ़ारिश  को  लाथू  किया  यया  मेरे  विचार  में  अधिकतर  सिफारिशें  जहां  की

 तहां  पढ़ी  हैं  !  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  उत  पर  विचार  करके  उन्हें  यवासम्धंव

 डार्यान्वित  करे  ।  सरकार  को  इन  सिफारिशों  को  शीघ्र  से  शीघ्र  लागू  करने  के  विषय  में  विशिष्ट  उत्तर

 देना  चाहिए  ।

 यात्रियों  को  सुविधाएं  देने  का  प्रश्न  भी  अहम  इस  संबंध  में  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?

 माननीय  मंत्री  के  इस  संबंध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  !  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  वह  कुछ  करना

 चाहते  बह  लि  सफाई  की  बात  करते  बैसी  सफाई  नहीं  जिसे  प्रधानमंत्री  सुबह  शाम
 रहते  यह  उससे  भिन्‍्न  वह  प्लेट  फार्म  पर  सफाई  की  बात  करते  हैं  और  यही
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 उनके  ध्यान  में  है  !  इस  क्षेत्र  में  भी वह  लोगों  की  मदद  चाहते  यद्यपि  रेलवे  प्लेट  फार्म  साबंजनिक

 स्‍्थाने  है  और  शोगों  को  मदद  करनी  पड़ती  है  !  इसमें  शक  नहीं  है  कि  बड़े  कार्यक्रमों  में  लोगों  की  मदद

 चाहिए  लेकिन  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 रेलवे  विभाग  ने  एक  भी

 कार्य  क्रम  शुरू  क्‍यों

 नहीं  किया  है  जिससे  लोगों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  में  कुछ  सुधार  हो  सके  !  हमें  सारे  बजट  में

 इसका  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  ।

 न  ही  उन्होंने  रेल  कं  चारियों
 को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  संबंध  में  कुछ  कहा

 क्या  इन  लोगों  को  विशेष  कोई  मदद  या  भविष्य  में  देने  की  उन्होंने  कोई  गारंटी  दी

 माननीय  मंत्री  क ेबजट  भांषण  में  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया

 कुछ  समय  तत्कालीन  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  रेलवे  के  लिए  जलपान  निगम  का  गठन

 उस  नेक  विधार  का  क्‍या  हुआ  ?  क्‍या  इसका  विचार  त्याग  दिया  गया  है  ?  उस  जलपान  निगम

 का  क्‍या  हुआ  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  वहू  इस  पर  भंभीरंता  से  विचार  करके

 हमें  अपने  जबाव  में  वतायें  कि  इसके  संबंध  में  क्या  करने  जा  रहे  हैं  !

 पहले  नारा  था  सुरक्षा  ओर  समयबद्धता
 !'

 इन्होंने  नारा  बदल  दिया  केवल

 बचाव  और  सुरक्षा  ही  रह  गये  समयबद्धता  इसमें  नहीं  है  !  क्‍या  हम  यह  समझें  कि  वह  अब  केवल

 बचाव  और  सुरक्षा  ही  चाहते  हैं  ?

 समयवद्धता  सुगमता  के  साथ  भुला  दी  गई  है  क्‍योंकि  इस  पर  चसना  बहुत  कठिन  है  !

 इसलिए  नया  नारा  बचाव  ओर  क्‍या  आपने  समयबद्धता  का  विचार  छोड़  दिया

 ये  शब्द  कुछ  वर्ष  पहले  दिये  गये  नारे  में  भी  नहीं  थे  ।  मैं  रेल  विभाग  के  लक्ष्य  जानना  चाहता  हूं

 यहू  कि  वे  लोगों  को  क्‍या  सुविधाएं  देना  चाहते  मंत्री  के  सारे  भाषण  में  इसका  कहीं  भी  उल्लेख

 नहीं  है  !  किसी  विकास  कार्यक्रम  का  भी  उल्लेख  नहीं  इस  दिशा  में  कोई  भी  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं

 एक  रेल  शाईन  मध्यप्रदेश  दूसरी  उत्तर  प्रदेश  कहीं  भी  किसी  विकास  कार्थ  का  संकेत

 महीं  है  कोई  इकक्‍्का  दुक्का  लाइन  यहां  वहां  को  छोड़कर  ।  इसका  क्‍या  मतलब  इममें

 बहुत  अधिक  क्षेत्रीय  असंतुलन  राज्यों  को  बिल्कुल  छोड़  दिया  भया  है  !  के  कुछ  भागों  के

 लिए  कुछ  वर्ष  पहले  कई  स्कीमों  की  मंजूरी  दी  गई  थी  लेकिन  अब  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  '

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विकास  के  मुद्दे  की  तरफ  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  जबकि  इस

 शरफ  ध्यान  जरूरी  है|

 बजट  की  मुख्य  बात  है  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सरकार  की  सब  तरफ  मं

 यातायात  के  लक्ष्यों  का  उल्लेख  वर्ष  1984-85  में  यातायात  का  लक्ष्य  3090  लाब

 टन  बाद  में  यह  बदलकर  यह  280  लाख  टन  किया  गया  फिर  इसको  2700
 शा

 टन  तक  नीचे  लाया  और  दोबारा  इसको  2600  लाख  टन  किया  भर  भंतिस

 संशोधन  2450  लाख  टन  यहां  फिर  से  80  लाख  टन  की  संभावित  कमी  है|  संशोधन  पुतः

 संशोधन  के  बावजूद  80  लाख  टन  की  कमी  रह  रही  आगामी  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  2500  लाख
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 हम  बाग  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  मंत्री  जी  इसे  मुख्य  क्षेत्र  की  असफलता  है  कि  उन्हें

 भ्रभोप्ट  मात्रा  उपलब्ध  नहीं  कराते  ।  वह  आसानी  से  अपनी  जिम्मेदारी  उनके  ऊपर  थोपना

 बहते  वह  कोई  बलि  का  बकरा  खोजना  चाहते  हैं  परन्तु  यदि  आप  मुख्य  क्षेत्र  से  पूछे  तो  जबाव

 कि  खान  मुहाने  पर  कोयले  का  ढेर  लगा  है  तथा  रेलवे  इसको  ढोने  में  समर्थ  महीं  है  ।

 इससे  उनके  उत्पादन  पर  अमर  पड़ता  इसका  दोष  वे  रेल  मंत्रालय  के  ऊपर  मंदते  परन्सु

 यहां  रेल  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  की असफलता  है  जो  वह  उन्हें  हेतु

 पर्याप्त  माल  उपलब्ध  नहीं  कराते  ।  वे  एक  सुर  में  भी  नहीं  बोल  परन्तु  रेल  मंत्रालय  लक्ष्य

 प्राप्ति  मे ंअसफल  रहा

 आप  के  क्षेत्र  बद  32  में  माल-यातायात  से  अनुमानित  आय  3689  करोड़

 रुपये  आंदी  गई  यहां  लगभग  32  बःरोड  रुपये  की  कमी  है|  ०  से  अनुमानित  आय

 है कि  करोड़  रुपये  यहाँ  68  करोड़  रुपये  घट  रहे  हैं  ।  स्पष्ट  तौर  पर  यह  देखा  जा  सकता

 है  कि  यात्री-यातायात  हासोन्‍्मुख  रहा  मैं  उनकी  वाधिक  रिपोर्ट  से  कुछ  आंकड़े  दे  सकता

 वर्ष  '**'*'******  में  रेजवे  ने  राम  लाख  यात्री  वर्ष  कुल  आवंटित  में  यात्रियों  की

 की  संख्या  ।  भी eto

 उपाध्यक्ष  महोदरथ  :  भी  राम  आपकी  पार्टी  के  लिए  कुल  जाबंटित  समय  चासीस

 मिनट  है  ।

 भी  सी०  माथथ  रेड्डी  :  बट्स  के  लिए  समय  दम  घन्टे  है

 अथवा  चालीस  मिनट  ?

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  कुल  आबंटित  समय  दस  धण्टे  है  तथा  उसमें  से  आपकी  पार्टी  को

 चालीस  मिनट  दिए  गए  हैं  इसलिए  यदि  वे  बोलना  जारी  रश्षेंगे  तो  दूसरों  को  अधिक

 थी  सो०  माजथथ  रेशडी  :  वह  तीस  मिनट  बोलेंगे  और  अन्य  दस  मिनट  ।

 एक  मानमोय  सवस्य  :  जो  सदस्य  बहस  आरम्भ  करे  उसे  अपेक्षाकृत  अधिक  समय  दिया

 जाना  चाहिए  ।
 ड़

 उपाध्यल  महोदव  :  जी  यही  परम्परा

 भी  एस०  एस०  भट्टम  :  वर्ष  में  यात्रियों  कौ  संख्या  भौर  लाख  थी  जो

 वर्ष  लाख  में  घट  कर  37040  चलता है कि  में  3,6550  लाख  भौर  किलो  में

 3,3250  लाख  रह  गई  ।  इसमें  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  इसमें  गिरावट  आई  है
 !  किलो  मीटरों

 के  हिसाव  से  भी  यात्री-यालायात  में  कमी  हुई  है  |  प्रस्तुत  की  गई  ३  पिक  रिपोर्ट  में  इसके  अकिड़े

 भी  उपलब्ध  वर्ष  लाख  में  यह  संख्या  37040  लाख  किलोमीटर  वर्ष  रह
 में  यह  घट  कर  36550  लाख  किलोमीटर  तथा  .  में  33250  लाख  किलोमीटर

 रह *
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 गई  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  यात्री-यातायात  में  लगातार  और  धीरे-धीरे  कमी  हो  रही

 फिर  भी  माननीय  मंत्री  महोदय  मानते  हैं  कि  आने  काले  बर्चों  में  यात्री-यातायात  में  बुद्धि

 उन्हें  बैर-ठपनयरीय  यातायात  में  2%  तथा  उपममरीय  यातायात  में  चार  प्रतिशत  वृद्धि  की  जाशा

 मैं  आज  यह  नहीं  जान  पाया  हूं  कि  उनके  आशावाद  का  आधार  क्या  है  ?

 ॥  अब  मैं  रेलवे  मंत्रलय  की  उपलब्धियों  में  हुई  कमी  पर  आता  वर्ण  1984-85  की

 कुल  संशोधित  यातायात  प्राप्तियां  5,३90  करोड़  रुपने  यह  भूस  अनुमानित  राशि  से  ८7

 करोड़  एपये  कम  विद्युतीकरभ  के  सम्बन्ध  छठी  योजना  में  2800  किलोमीटर  रेलवे

 लाइन  के  विद्युतीकरण  कौ  कल्पना  की  गई  थी  ।  पहले  चार  बर्चों  में  वे केअल  1187  किलोमीटर

 रेलबे:लाइन  का  ही  विद्युतीकरण  कर  सके  तथा  1613  किलोमीटर  बकाया  रह  गया  ।

 अंकि  पहले  बार  वर्षों  में  वे केवल  1187  किलोमीटर  का  क्षक्ष्य  ही  पूरा  कर  सके  फिर

 केवल  एक  ही  बर्ण  में  के  बक  या  |,613  किलोमीटर  का  लक्ष्य  कैसे  पूरा  करेंगे  ?  स्पष्ट  रूप

 से  यह  अन्तरास  बहुत  है  जिसे  वह  पूरा  करने  में  समय  नहीं  हो  धन  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा

 ही  छठी  योजना  में  450  करोड़  शपये  की  राशि  विद्युतीररण  के_#लिए  भाबंटित  की  गई

 पहले  चार  वर्षों  में  से इस  राशि  में  से  उन्होंने  मात्र  254  करोड़  रुपये  पथ  किए  ।  196  करोड़

 क्ष्यये  अभी  बकाया  यदि  अभी  तक  वे  केवल  254  करोड़  रुपये  ही  भ्यय  कर  सके  तो  आखिरी

 वर्ष  में  वे  196  करोड़  रपये  कंसे  खर्च  कर  सकते  हैं  ?  यह  असम्भव  अतः  यहां  भी  कमी

 होगी  ।  मैं  यहाँ  यह  अवश्य  उल्लेख  करूंगा  कि  1950-5)  स्रे  लेकर  पिछले  तीस  वर्धों  में  लगभग

 61,000  किलोमीटर  सम्बे  रेलवे  मार्ग  में  से  केवल  6,000  कि०  मीटर  मार्ण  का  ही  विद्युतीकरण

 किया  जा  सका  यह  इनकी  उपलब्धि  इसका  तात्पर्य  है  कि  केकल  दस  प्रतिशत  वा  हीं

 विज्युदीकरण  किया  जा  सका  ।

 नई  लाइनों  के  विषय  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि  छठी  परोजना  श्रदधि  में  इसके  लिए

 380  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  था  |  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  उन्होंने  हस  राशि  में  से

 क्ैबल  228  करोड़  रुपये  व्यय  ]52  करोड  रुपये  बकाया  रह  भए  |  जबकि  उम्होंने

 228  करोड़  रुपये  व्यय  करने  के  लिए  जार  सम्बे  वर्ष  लिए  तो  वे  एक  वर्ण  में  152  करोड़  रपये

 किस  प्रकार  व्यय  कर  सकते  हैं  ?  इससे  पता  चलता  है  कि  यहां  भी  कमी  अवश्यम्भावी  जब

 तक  नई  लाइन  नहीं  बिछाई  जाए  तब  तक  कोई  तरक्की  नहीं  मह  बात  नहीं  कि
 इसके

 लिए  घन  महीं  परन्तु  धन  उपलब्ध  होने  पर  भी  इसमें  कमी  होने  जा  रही  वे  धन
 की

 पूर्जथ  श्येण  और  समुचित  रुप  से  क्षर्य  भी  नहीं  कर  ote

 भी  कुलमदई  बैल  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्त  जब  रेलबै

 पर  बहस  जारी  है  तब  दोनों  ही  रेल  मंत्री  ****'*****  ******
 )

 शक  माननीय  सबस्थ  :  एक  यहां
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 ली  कूलमदई  देलू  :  एक  यहां  हैपरन्तु  वह  बहस  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  ले  रहे

 Rocce  )

 उपाध्यक्ष  महोदथ  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  असम  रोध  करूंगा  कि  बे  ध्यन  दें  ।

 एक  मासनमनौय  सदस्य  :  वह  किसी  भी  बहस  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रेल  मंत्री  से  अन रोध  करूंगा  कि  वे  बहस  पर  ध्यान

 भरी  एस०  भट्दुम  :  रेल  मंत्रालय  इस  प्रकार  कार्य  करता  यहाँ  हो  रहे
 दिवाद  को  अनसुना  करके  ।  ;

 |

 मैं  फिर  से  नई  रेलबे-लाइनों  के  विस्तार  और  निर्माण  पर  आता  कुल  7864  किसो

 मीटर  मई  रेल-लाइन  का  निर्माण  किया  पिछले  33  वर्षो  में  किया  गया  यह  कुल
 निर्माण  1950-51  के  61000  किलोमीटर  आंकड़ों  में  यह  कुस  वृद्धि  हुई  ।  स्वतन्त्तता  प्राप्ति

 के  बाद  हुई  कुल  उपलब्धि  मंत्री  जी  को  इस  पर  ध्यान  देना  अन्यथा  बे  हमारी

 भालोचना  का  दक्षतापूर्ण  उत्तर  कसे  देंगे  ।

 रेखबे  लाइनों  का  विस्तार  मार्ग  के  नवीनीकरण  पर  मिभंर  करता  इससे  दुघंटनाओं
 को  बचाया  जा  सकता  है  तथा  यात्रियों  को  सु  क्षा  मिलती  है  ।  छठी  योजना  अवधि  में  14000

 किलो  मीटर  मार्ग  का  नवौनीकरण  किए  जाने  की  प्ोजना  पहले  चार  वर्षों  की  उपलब्धि  कुख
 6,796  कि०  मीटर  थी  ।  7304  बाकी  शह  इस  प्रकार  जहां  तक  मार्ग  के  नवीमीकरंथ

 किए  जाने  का  सम्बन्ध  लक्ष्य  का  50%  भी  प्राप्त  नहीं  किया  जा सका  ।  जहां  तक  खर्च  का

 सम्बन्ध  500  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  होते  हुए  भी  उन्होंने  774  करोड़  रुपये  ख्
 अतः  छच  के  सघ्हम्ध  में  उन्होंने  मूल  आबंटित  राशि  सं  अधिक  राशि  खर्च  की  परन्तु  कारें  लक्ष्य  के

 50%  से  भी  कम  हुमा  ।

 रेलबे  के  पास  नवीनीकरण  के  लिए  18000  कि०  मौटर  मार्ग  छठी  योजना  के

 पारम्भ  में  ।  कि०  मी०  रेल-मार्य  का  नवीनीकरण  किया  जाना  अपेक्षित  छठी

 पोजना  के  दौरान  इसमें  ]5,000  कि०  गी७  मार्ग  और  जोड़ा  गया  उससे  कुल  मार्ग  29000  कि०
 मीटर  हो  गया  ।  इसमें  से  कुल  6000  मि०  मीटर  का  ही  नवीनीकरण  किया  20,000
 किक  मीटर  बचा  रह  जहां  योजना  नवीनीकरण  किए  जाने  वाले  14,000

 मीटर  मार्ग  के  बकाया  काम  के  साथ  प्रारम्भ  हुई  बहीं  सातवीं  योजना  20,000  कि०  मी०
 के  बकाया  के  साथ  प्रारम्भ  हम  इस  प्रकार  कर  रहे  यह  सब  यहां  हो
 रहा

 ,  _
 जब  मैं  फाटकों  कौ  बात  पर  आता  हूं  ।  31.3.84  की  स्थिति  के  अनुसार  रेलवे-फॉटकों

 कीसं  जे

 गा
 41,518  थी  जिनमें  से  14,680  मनृष्य  द्वारा  संचालित  बाकी

 22,531  ममूष्य
 |

 बीओ  संचालित
 न  किए  जा  रहे  फाटकों  में  से  [600  रेलवे  फाटक  दुर्घटना  की  सम्भावना  वाले
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 फाटक  घोषित  किए  गए  यहां  पर  भी  ऐसा  नहीं  लगता  कि  हमने  उल्लेखनीय  प्रगति  की

 इन  सबके  परिश्यय  की  राशि  का  एक  निश्चित  प्रतिशत  इनके  लिए  जो  बुनियादी  बातें  हैं  क्‍यों

 नहीं  आवंटित  करते  ?  आप  इनको  आसानी  से  नजरन्दाज  नहीं  कर  सकते  ।  उसके  लिए  कोई

 बहाना  नहीं

 अगर  वर्ष  1985-86  की  अवधि  की  वाधिक  योजना  के  लिए  उपलब्ध  कुल  राशि  पिछले

 बर्च  की  राशि  के  बराबर  है  तब  सुधार  केसे  हो  सकता  मार्ग  के  नवीनीकरण  और  लाइनें
 बदसने  से  सम्बन्धित  बहुत  बकाया  कार्य  के  परिप्रेकष्य  में  किसी  भी  तरह  को  कोई  तरक्की

 नहीं  हो  सकती  ।  यदि  आप  ऐसा  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  इसके  लिए  पर्याप्त  राशि  का

 प्रावधान  करना  पड़ेगा  |  यही  कुछ  मम्त्री  जी  ने  कहा  परन्तु  इसी  के  साथ  उन्होंने  कहा  है  कि

 यह  पहले  जितनी  ही  होगी  ओर  इसे  बढ़ाया  नहीं  जाएगा  |  वे  कहते  हैं  कि  यदि  आप  अधिक  ढे

 लिए  कहेंगे  तो
 कम  दिया  योजना  आयोग  को  भी  इस  अत्यधिक  बुरी  स्थिति  को  ध्यान

 में  रखना  चाहिए  ।  पहले  रेखवे  के  लिए  इसकी  कुल  आवंटित  राशि  32  प्रतिशत  रही  अब

 यह  बहुत  ही  कम  लगभग  पांच  प्रतिशत  अथवा  2  से  3  प्रतिशत  तक  ही  रह  गई  है  अब  जबकि

 रेल-बजट  में  इसकी  प्रतिशतता  बढ़ी  है  इसके  लिए  बोजना  आवंटित  भी  बढ़ाना  चाहिए  तथा  इसे

 पूरा  किया  जाना

 जब  छठी  योजना  प्रारम्भ  हुई  तो  29  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 इस  कार्य  के  लिए  402  करोड़  रुपये  की  रकम  अभी  46  लाइनें  निर्माण

 धीन  हैं  और  इसके  लिए  केवल  1000  करोड़  रुपये  दिए  गए  इस  सबके  अलावा  वास्तव  में

 90  करोड़  रुपये  ही  उपलब्ध  कराए  गए  फिर  रेल  मस्त्रालय  इन  सभी  कार्मों  को  पूरा  करने

 कौ  आशा  कंसे  कर  सकता  जब  तक  मन्‍्त्री  जी  की  कृपा  दृष्टि  म  हो  तब  तक  आप  सहन  में

 भी  उनका  ध्यान  आह८्ट  नहीं  कर  वह  बात-ब्ीत  करने  में  इतने  .  व्यस्त  हैं  कि  आप  .

 सम्बन्धित  विवय  परं  उनका  पूरा  ध्यान  आक्रुष्ट  नहीं  कर  सकते  ।
 ह

 भ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  यदि  प्रतिपक्षी  सदस्य  उन्हें  ठंग  करें  तो  बे  क्या

 कर  सकते  हैं  ?

 की  एस०  एन०  मद्टस  :  आपने  लगभग  सभी  नए  सर्वक्षणों  पर  रोक  लगा  दी  है  और

 विकास  कार्य  एकदम  ठप्प  हो  गया  है  ।

 अब  मैं  दो  एक  अन्य  विषयों  पर  शआाता  यह  यात्री  सुविधाओं  से
 सम्बन्धित

 |

 राजस्व  के  अनुपात  में  सुविधाओं  में  बढ़ोतरी  नहीं  की  जाती  ।  वे  राजस्व  की  मात्रा  ती  बढ़ा

 हैं परन्तु वे सोगों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी वहीं लेते । हर हमारे यहां लगभग 6,068 रेलवे स्टेशन हैं परम्तु उनमें से कैबश 376 स्टेशन हक पाजी-विभाम कक्ष अधिकतर सइ्टेशनों पर पीने के लिए पाती की सुविश्ञा भी नहीं ह नाल फरीमक
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 तर  स्टेशनों  पर  शौचालय  सुविधा  भी  नहीं  वहां  सभी  कुछ  बहुत  अस्वच्छ  अत्यधिक

 अस्वस्थ्यक  गन्दा  और  घिनौना  मैं  नहीं  जानता  कि  जनसाधा रण  को  इस  प्रकार  की  उचित

 सुविधाएं  मुहैय
 कराने  के  लिए  मंत्री  जी  क्या  उपाय  आजकल  रेल  गाड़ियों  में  सुस्क्षा

 और  उनकी  समय  बद्ध  ता  दाव  १२  लगी  है  और  मुझे  संदेह  है  कि  मंत्री  जी  इसे  भी  ठींक  करने  में

 समर्थ  हो  सकेंगे  ।

 अपने  भाषण  के  अन्त  मैं  अपने  राज्य  से  सम्बन्धित  दो  एक  बातों  का  उल्लेख  और

 विशाखापसनम  एक  जगत  प्रसिद्ध  शहर  इसे  विश्व  मानचित्र  और  राष्ट्रीय  मानचित्र

 पर  भी  दर्शाया  गया  यह  विशेष  रूप  से  इसलिए  प्रसिद्ध  है  कि  यहां  एक  स्पात  संयंत्र  तथा

 दक्षिण  पूर्वी  नौसेना  का  मुख्यालय  है  ।  परन्तु  इसके  विषय  में  सबसे  आश्चर्यंजनक  बात  यह  है  कि

 सके  र्रेलवे  स्टेशन  का  नाम  वाल्टेयर  रेलवे  स्टेशन  यदि  कोई  विशाखापत्तनम  का  टिकट

 बखरोदना  चाहे  तो  उसे  विशाखापत्तनम  वा  नहीं  बल्कि  वाल्टेयर  का  टिकट  खरीदना  पड़ंगा  क्योंकि

 बहां  विशाखापत्तनम  नाम  का  कोई  रेलवे  स्टेशन  नहीं  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध

 करूंगा  कि  वे  वल्टेयर  का  नाम  बदल  कर  विश|खापत्तनम  कर  दें  ।  इससे  प्रत्येक  को  लाभ

 क्योंकि  आखिरकार  यात्रियों  को  तो  विशाखापत्तनम  ही  जाना  होता  परन्तु  प्रत्येक  वर्ष  ऐसी

 मांग  करने  के  बावजूद  भो  यह  छोटी  सी  चीज  अभी  तक  नहीं  की  गई

 इसके  अलावा  मैं  अनरोध  करूंगा  कि  विशोखापत्तनम  शहर  को  दिल्‍ली  से  सीधा  जोड़ा

 बहुत  से  अन्य  शहरों  को  दिल्ली  से  जोड़ा  जा  ररा  है  परन्तु  विशाखापत्त  नम  के  मामले  में

 ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रो०  मधु  बच्छलते  :  वहां  कोई  वाल्टेयर  नहीं  है  ।

 शी  एस०  एम०  भदहण  :  बाल्टेयर  एक  छोटे  गांव  का  नाम  है

 प्रो०  सधु  वच्छबले  :  वाल्टेयर  नाम  महान  फ्रांसीसी  क्रान्ति  के  नेता  वाल्टेयर  के  सम्माना्थ

 रखा  गया  परन्तु  वास्तव  में  इसका  अस्तित्व  नहीं  है  ।

 भी  एस०  एस०  भद्डम  :  परम्तु  भारतीय  रेल  के  मानचित्र  पर  विशाखापत्तनम  का

 अस्तित्व  नहीं  है  ।

 अन्त  में  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करना  चाहता  हूँ  कि

 वह  अपने  बजट  के  जरिए  विभिन्‍न  विकास  संबंधी  गतिविधियों  पर  ध्यान  दें  और  लोगों  को  भारी

 कर  लगाने  के  जाय  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करें
 ।

 यह  लोगों  के  लिए  नई  निर्वाचित  सरकार

 का  पहला  उपहार  है  जिम्होंने  उन
 पर

 विश्वास  प्रकट  किया  चुनावों  से  पहले  वे  कहते  थे  कि

 177
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 भारी  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  लेकिन  चुनावों  के  बाद  लोगों  पर  भारी  कर  लगाया  गया  और  लोगों

 की  प्रतिक्रिया  की  परवाह  न  करते  हुए  वे  आनन्द  और  शान्तिपूर्ण  बेठे  और  इसलिए  सदन  में

 रेलबे  बजट  पर  चर्चा  तथा  बाद-विवाद  समाप्त  करने  से  पहले  मंत्री  महोदय  यात्री  यातायात

 और  माल  यातायात  के  भ्रभारों  में  बृद्धि  की  दरों  को  पर्याप्त  कम  करने  के  ठोस  प्रस्तावों  के  साथ

 आगे

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  श्री  शरद  शंकर

 शो  क्षरद  डिथे  उत्तर  :  कया  मैं  अभी  बोल  सकता  हूं  या  मध्याहन  भोजन

 के  बाद  ।
 ह  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  पांच  मिनट  के  लिए  बोल  सकते  हैं  ओर  इसके  बाद

 मध्याहन  भोजन  के  बाद  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 प्रो०  मु  दणष्छबते  :  वह  रेलवे  बजट  पर  अपने  भाषण  को  पांच  मिनट  में  पूरा  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानते  हैं  कि  बह  मध्याहन  भोजन  के  बाद  अपना  भाषण  बारी

 रख  सकते  हैं  ।

 झी  मारायण  थोबे  :  श्री  बंसीलाल  जी  रेलवे  पर  चर्चा  समाप्त  १२  रहे  हैं

 इसलिए  वह  चर्चा  समाप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 भी  हरद  डिश  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेलवे  बजट  जिसे  रेल  मन्त्री  ने  पेश  किया  है

 पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।

 बजट  में  कई  प्रमुख  विशेष॑ताएं  सबसे  पहले  मैं  उम्हें  बताऊंगा  और  इसके  बाद  मैं

 डम  कुछ  मुद्दों  पर  टिप्पणी  करूगा  जिनसे  मैं  खुश  नहीं  हूं  तथा  अस्त  में  मुख्य  रूप-से  जहां  तक

 बम्नई  शहर  का  सम्बन्ध  है  मैं  कुछ  सुशाव  दू

 रेलने  बजट  जिसे  इस  गरिमापूर्ण  सदन  में  पेश  किया  गया  है  उसका  सामान्यतः  स्वागत

 हुआ  माननीय  रेल  मन्त्री  कूछ  दिक्कतों  और  कुछ  धराध्यताओं  के  अधीन  थे  ।  जैसा  कि  उन्होंने

 अपने  भाषण  में  पहले  ही  बताया  है  कि  1984-85  के  वित्तीय  बर्च  के  लिए  पिछला  बजट  दृष

 नरम  बजट  था  क्योंकि  यह  स्वाभाविक  ही  निर्वाचन  से  पहले  का  छजट  था  और  इसलिए  उठे

 बजट  में  माल-भाल  भाड़ा  दरों  में  कोई  बढ़ोत्तरी  का  प्रस्ताव  गहीं  था  तथा  यात्री  कियायों  में

 केवल  नाममात्र  के  किराये  बढ़ाये  गए  ये  जिसके  परिणामस्वरूप  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  और

 आगे  खराब  हो  गई  तथा  वर्तमान  बजट  में  और  संसाधनों  को  जुटाना
 रेलों  की

 पटरियां  और  इस्जनों  को  बदलने  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  आवश्यकता  मेरे  ऐे  पूर्व
 बी
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 करने  के  लिए  यह  आवश्यक  होगा  कि  ससाधनों  तथा  धन  जुटाया  जाये  तथा  इस  प्रयोजन  के

 लिए  यह  बजट  बनाया  गया  14,000  किलोमीटर  रेलवे  की  पटरियां  बदलने  के  लिए  पड़ी

 हुई  हैं  ।  सिगनल  उपकरण  सभी  की  पूरी  मरम्मत  और  बदलने

 की  आवश्यकता  वास्तव  में  जैसा  कहा  गया  है  कि  भारतीय  रेल  की  वित्तीय  स्थिति

 ठीक  नहीं  है  और  इसीलिए  और  धनराशि  जुटाने  की  आवश्यकता  है  तथा  इन  सभी  प्रयोजनों  के

 लिए  इनवा  निवेश  करना

 1.00  भ्र०९०

 कई  दुर्घटनायें  हो  रही  हैं  तथा  इन  दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारणों  के  बारे  में  यह  कहा

 जाता  है  कि  ये  पुरानी  पढ़  गई  रेल  पटरियों  और  इन्जनों  के  क/रण  होती  मैं  बाईक्‌ला  में

 हुई  दुखद  दुर्घटना  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  जो  22  नवम्बर  |984  को  वम्बई  में  उस

 दुर्घटना  में  कम  से  कम  25  यात्री  मारे  गए  जिनमें  कई  कई  नौकरी  पेशा  ओरतें  शामिल

 थीं  जो  अपने  कार्यालयों  को  जा  रही  और  कम  से  कम  95  व्यक्ति  घायल  हुए  उस

 दिन  बम्बई  के  बाईकला  स्टेशन  पर  यह  दुखद  दृश्य  अब  यह  कहा  जाता  है  कि  तीन  सवारी

 डिब्बे  जो  पटरी  से  उतर  गए  वे  पुराने  पड़  गए  थे  क्योंकि  वे  1950-51  के  थें  जिन्हें  ब्रिटेन  से

 आयात  किया  गया  था  ।  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  उनकी  कम  से  कम  पूरी  मरम्मत  करने  के  लिए

 किसी  ने  भी  उनको  भेजने  तक  की  परवाह  नहीं  की  जिन्हें  उस  विशेष  वर्ष  के  जुलाई  के  महीने  में

 पूरी  मरम्मत  के  लिए  भेजा  जाना  था  ।

 ज्वाध्यक्ष  महोरघ  :  भाष  मध्यान्ह  भो  जन  के  बाद  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैँ  ।

 हम  मध्यान्ह  भो  बन  के  लिए  सभा  स्थमित  करते  हैं  भौर  हम  दो  बजे  समवेत  हो  रहे

 13.01  घ्र०  ब्‌०

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  बभ्याग्हु  भोजन  के  लिए  शो  बजे  म०  १०  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  |

 2.05  भ०  व०  ;

 मध्यान्त  भोजन  के  पदलात्‌  लोक  सभा  दो  बजकर  पांच  मिनट
 ह

 पर  पुनः  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 रेल  चर्चा  जारी

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  शरद  डिषे  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 179

 बाले  माननीय  सदस्यों  ने  कई  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  है  लेकिन  द्न  शिक  यतों  को  दूर

 ्
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 री  शरद  डिघ  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  रह

 मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  उठने  से  पहले  मैं  दुखद  दुर्घटना  के  बारे  में  बता  था  जो

 22  1984  को  बाईकुला  स्टेशन  पर  हुई  ।  दुघंटना  के  पश्चात्‌  रेलवे

 पूर्वी  मण्डल  द्वारा-सांविधिक  जांच  पड़ताल  की  गई  और  उन्होंने  भी  इस  दुर्घटना  के  बारे  में  यह
 बताया  कि  उपकरणों  अर्थात्‌  ई०  एम०  यू०  ट्रेलर  सवारी  डिब्बे  की  मकेनिकल  धुरी  को
 खराबी  के  कारण  हुई  ।”  उन्होंने  पुराने  पड़  गए  ई०  एम७०  यू०  स्टाक  के  लगातार  प्रयोग  करने  पर
 भी  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  जिसे  समय-समय  पर  पूरी  मरम्मत  के  लिए  भेजा  जाना  चूंकि
 पिछले  कुछ  वर्षों

 की
 अवधि  में  धुरी  के  टूट-फूट  होने  के  कारण  दुषंटना  के  नौ  मामले  हो  चके

 अतः  आयुक्‍त  ने  पुराने  घुरियों  की  जांच  और  आयातित  ई०  एम०  यु०  स्टाक  में  किसी  प्रकार  की
 प्रारस्भिक  खामी  का  पता  लगाने  की  ताल्कालिक  आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  ?  इसलिए  मैं

 जोर  देना  चाहता  हूं  कि  पुरानी  रेल  की  पटरियों  और  पुराने  इंजन  स्टाक  की  जांच  और  निरीक्षण

 तथा  उपकरणों  की  सप्लाई  किए  जाने  की  वास्तव  में  आवश्यकता  है  ताकि  दुर्घटनाओं  में  कमी

 लाई  जा  सकें  ।

 माननीय  रेल  मंत्री  ने  अपने  भांषण  में  यह  सुनिश्चित  करने  का  पहले  ही  वायदा  किया

 है  कि  इसके  बाद  दुर्घटनाएं  कम  से  कम  हों  और  इस  दृष्टिकोण  से  भी  संसाधनों  को  बढ़ाने  की

 आवश्यकता  थी  ताकि  इनकी  आवश्यकताओं  और  मांगों  को  पूरा  किया  जा  सके  !  इसलिए  जंसा

 कि  मैं  कह  रहा  था  कि  रेल  मंत्री  के  सामने  बहुत  सी  समस्‍यायें  जिनमें  केवल  दुर्घटनाओं  को

 ही  कम  नहीं  करना  अपितु  बल्कि  403  करोड़  रुपए  के  घाटे  का  भी  ध्यान  रखना  है  और  विकास

 स॒  बंधी  प्रभाय॑  निर्माण  कार्यों  तथा  अन्य  बातों  के  लिए  जैसे  लाभांश  की  व्यवस्था  करना

 उनको  दुषघंटना  क्षतिपूर्ति  सुरक्षा  बौर  यानी  निधि  जो  बहुत  कम  हो  गई  को  भी

 बढ़ाना  इसलिए  यह  उचित  है  कि  सभी  श्रेणी  के  यात्री  टिकटों  पर  123  प्रतिशत  का

 लुल्क  लगाया  जाए  और  माल  यातायात  में  कुल  माल-भाड़े  पर  10  प्रतिशत  का  शुल्क  लिया

 उन्होंने  कतिपय  अन्य  बढ़ोतरी  भी  व  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  बाद  में  उन्होंने

 कुछ  बहुत  अच्छे  प्रस्ताव  प्री  बताए  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  का  किया  है  और
 13  से  33  वर्ष  के  बीच  के  उन  युवाओं  को  टिकटों  में  50  प्रतिशत  तक  की  छूट  दी  हैं  जो  ग्रूप  में

 जाएंगे  !  पवित्र  स्थानों  पर  होटलों  में  ठहरमे  के  लिए  उन्हें  कतिपय  छूट  दी  गई

 *
 तथापि  मैं  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  के  प्रति  अपने  करठंस्य  का  पालन  नहीं  करता  ओर  मैं

 जहाँ
 तक  उपनगरीय  रेलवे  का  सम्बन्ध  है  सीजन  टिकटों  के  किरायों  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  नहीं

 करता  या  अपनी  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  नहीं  करता  ।

 माननीय  रेल  मन्त्री  द्वारा  इस  तारे  में  की
 गई  क्लैव्पणियों

 से  मैं  बहुत  दु:खी  हालांकि  राशि

 कम  प्रतीत  होती  उन्होंने  अपने  भाषण  के  पैराग्र/फ  भाग  दो  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया

 है  :--
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 है  | ——— ढणणणाा  न  डल्‍लहसछ

 अधिनियम  समिति  सामाजिक  द।यित्व.विषयक  उच्चस्तरीय
 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  रेल  दर  जांच  समिति  और  रेल  सुधार  समिति  जंसी
 अनेक  विशेषज्ञ  समितियों  ने  रेलों  के  मासिक  सीजन  टिकटों  के  किरायों  के  अत
 रियायती  स्वरूप  की  आलोचना  की  है  क्योंकि  इससे  रेलों  को  घाटा  रहता  है।||
 मन्त्री  महोदय  ने  इसके  आगे  और  कहा  :

 दर  जांच  रेल  सुधार  समिति  और  सामाजिक  दागयित्व-विध  थक  उच्च
 स्तरीय  सब्िति  ने  सरकार  से  आग्रह  किया  है  कि  सीजन  टिकट  के  किरायों  में  चरणबद्ध
 आधार  इस  तरह  समायोजन  किए  जाएं  जिससे  ये  सभी  दूरियों  पर  24  या  25
 इकतरफा  यात्रा  किरायों  के  बराबर  हो  जाएं  !  यदि  सीजन  टिकट  के  किरायों  गो  एक
 झटके  में  बढ़ाने  की

 कोशिश  की  गई  तो  मासिक  सीजन  टिकटों  पर  -  सफर  करने  वाले
 यात्रियों  पर  बहुत  भारी  बोहझ्न  पड़

 इससे  संकेत  मिलता  है  कि  यह  केवल  शुरूआत  है  और  24  या  25  एक  तरफ  के  किरायों
 के  स्तर  पर  किरायों  को  बढ़ाना  लक्ष्य  मैं  रेल  मन्त्री  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  वह  इस  पहल
 पर  विचार

 जहां  तक  सीजन  टिकट  धारकों  को  यह  छूट  देने  का  सम्बन्ध  है  विभिन्‍न  समितियों  ने  इस

 बारे  में  ऐसा  कहा  होगा  !  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  इन  समितियों  ने  वम्वई  जैसे  शहर  के
 बारे  में  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  विचार  किया  बम्बई  उपनगरीय  गाड़ियों  को  अधिकंतर

 श्रमिक  वर्ग  और  निम्त  मध्यम  श्रेणी  के  लोग  इस्तेमाल  करते  हैं  तथा  उन्हें  बाध्य  होकर  इस

 परिवहन  का  इस्तेमाल  करना  पड़ता  बम्बई  में  मकानों  की  बहुत  कमी  है  इसलिए  बम्बई  के

 नागरिक  को  नौकरी  के  स्थान  या  उसके  काय॑  के  स्थान  से  बहुत  दूर  मकान  ढूंढ़ना  पढ़ता

 वह  स्वेष्छापूरवंक  उपनगर  नहीं  जाता  लेकिन  उसे  आध्य  होकर  वहां  जाना  पढ़ता  है  और  रुकना

 पड़ता  तथा  अपनी  जीविका  कमाने  के  लिए  उसे  अपने  कार्य  स्थान  पर  उपनगर  यात्रा  की

 लम्बी  दूरी  तय  करनी  पड़तो  नागरिकों  के  कपड़ा  और  रहने  के  लिए  मकान  देने  का

 मूल  कार्य  सरकार  का  यह  उनकी  प्राथमिक  डथूटी  यह  उनको  मुख्य  ड्यूटी  है  अगर  हभ

 वस्वई  के  नागरिकों  को  उपयुक्त  मकान  नहीं  दे  सकते  हैं  तो  उनके  लिए  परिवहन  को  मंहगा

 बनाना  ठीक  नहीं  होगा  !  मैं  आगे  यह  भी  कहूंगा  कि  यह  उनके  लिए  अपमानजनक  वै

 छशी  के  लिए  यात्रा  नहीं  वे  यहां  या  वहां  कुछ  कार्य  के लिए  कभी-कभी  यात्रा  नहीं  करते

 लेकिन  इन्हें  केवल  अपनी  जीविका  को  कमाने  के  लिए  रोजाना  यात्रा  करनी  पड़ती  और  ये

 मजदूरी  कमाने  बाले  लोगों  को  एक  नियत  मजदूरी  मिलती  है  और  अगर  आप  सीजन  टिकटों  के

 किरायों  में  बढ़ोतरी  करने  जाएंगे  तो  उनके  बंधी  बंधाई  आय  बी  कीमत  कम  हो  जाएगी  ।  अगर

 सरकार  का  उहेश्य  सीजन  टिकटों  को  24  या  25  एक  तरफ  के  किराए  के  बराबर  बनाने  का  है
 तो  भुझे  आशंका  है  कि  यात्रियों  को  इससे  बहुत  कठिनाई  यह  प्रतीत  होता  है

 क्र
 इसकी

 केवल  शुरूआत  की  जा  रही  इसलिए  मैं  रेल  मन्त्री  जी  से  इसे  बजट  मे  से  वापिस  लेने  या  इस

 प्रश्ताव  को  छोड़  देने  के  लिए  पूरी  सदृभावना  से  अपील  करूंगा  ताकि  जहां  तक  इस  पहलू  का

 सम्बन्ध
 है  बम्बई  शहर  के  यात्रियों  को  भारी  कठिनाई  में  नहीं  डःला  एक  सुझाव  जहां

 सम्बन्ध है बम्बई शहर के यात्रियों को भारी कठिनाई में नहीं डःला जाएगा। एक
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 हार

 जी  तरद  डिय  ]
 तक  बम्बई  झहूर  का  सम्पन्ध  भयासदार  के  निवासियों  द्वारा  5  1985  को  नागरिक
 आंदोलन  किया  गया  अन्त  में  ऋढ  भीड़  को  तितर-बितर  करने  के  लिए  गोलियां  चलाई

 गई  थीं  जिसमें  लगभग  5  व्यक्ति  मारे  गए  उनकी  मांग  साधारण  उपनगर  क्षेत्रों  के

 निवासियों  की  मांग  थी  कि  बोरीवली  से  वेरर  या  असम्घेरी  से  वेरर  तक  शटल  सेबाएं  लेनी  चाहिए
 ताकि  ये  अपने  कार्यस्थल  पर  आसानी  से  ठीक  समय  पर  पहुंच  सके  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  कया

 हुआ  और  क्या  समस्‍या  लेकिन  मैं  सरकार  से  बम्वई  उपनगरी  के  निवासियों  की  इस  छोटी

 मांग  को  विचार  करने  के  लिए  आग्रह  करूंगा  और  जितनी  जल्दी  हो  सके  उनकी  मांग  स्वीकार

 कर  सी

 जहां  तर्क  वम्वई  शैहर  का  सम्बन्ध  है  वहाँ  कतिपय  परियोजनायें  ये  परियोजनाएं  नई

 नहीं  ये  काफी  समय  से  लम्बित  पड़े  पिछले  कुछ  समय  में  जेसा  मुझे  कहना  चाहिए

 1972  या  उसके  आस-पास  इन  पर  चर्चा  सुझाव  भी  हुए  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति

 सम्रिति  की  रिपोर्ट  में  भी  जिस  पर  इस  सदन  में  कुछ  दिन  पहले  व्यापक  रूप  से  चर्चा  की  गई

 उसके  233  पृष्ठ  पर  इन  परियोजनाओं  का  हवाला  दिया  गया  है.भोर  यह  विशेषकर

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  जहां  तक  बम्बई  शहर  का  सम्बन्ध  तीन  योजनाओं  की  तुरन्त
 श्यकता  थी  |

 पश्चिम  और  मध्य  रेलवे  उपनगरीय  सेवाओं  का  अधिकतम  उपयोग  ।

 राजोली  अंबल्लन  प्रें  एक  ऊपरी  पुल  और  द्वारबर  ब्र/न्च  पर  सहायक  निर्माण  के

 साथ  अन्धेरी  तथा  बान्दरा  के  बीच  एक  अतिरिक्त  लाइन  तथा

 सबसे  महत्वपूर्ण  अर्थात  कूर्ला  बेलापुर  और  पनमबेल  को  जोड़ने  वाला

 पूर्वी-पश्चिम  मार्ग  जहां  तक  मन्तिम  योजना  का  सम्बन्ध  है  राष्ट्रीय  परिवहन
 नीति  समिति  भे  अपने  12.7.6  पैराग्राफ  में  बहुत  भक्छी  टिप्पणी  की  उन्होंने

 सुस्पष्ट  रूप  से  बताया  ।

 यह  विचार  है  कि  पूव॑-पश्चिम  मार्ग  में  बम्बई  की  उपनगरीय  के  नई

 बम्बई  के  जोड़ने  के  कार्य  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  इससे

 वाणिज्यिक  तथा  औद्योगिक  गतिविधियों  को  शहर  से  दूर  करने  में  मदद  मिलेगी  और

 इससे  नई  अम्बई  के  बिकास  में  सुविक्वएं  भी  होंगी  ।'

 जहां  तक  इस  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इस  बजट  में  बहुत

 कम  राशि  की  व्यवस्था  बजट  पर  व्यास्याट्मक  नोटਂ  वी  पुस्तक  के  पृष्ट  संश्या  30

 मद  संख्या  79  पर  मैंने  देशा  कि  इस  कार्य  के  लिए  केबल  2  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई

 है  और  मंजूरी  लागत  का  शेष  72.49  करोड़  रुएए  इसलिए  जहां  तक  इस  परियोजना  का

 सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  करोड़  रुपये  की  इस  राशि  से  अधिक  विकास  नहीं  हो  सकता

 -  यह  परियोजना  नई  बम्बई  को  पुरानी  वम्ग+ई  से  मिलाती  है  और  जब  तक  परिवहन  को
 स्यवस्ता

 नहीं  होती  तंब  तक  नई  अम्बई  की  स्थापना  का  कोई  औचित्य  नहीं  इन  नामरिकों  के  लिए

 कोई  परिवहन  नहीं  सी०  आई०  डी०  सं;०  भो०  की  बसें  जो  चलती  रहती  हैं  कहें  भी  भाव
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 जज  किक ली  नकल  कक  नकल  लीक  कक  आज  कक  अ  जी

 हारिक  हूप  से  कर  दिया  गया  है  और  नई  बम्बई  भें  दूर  के  स्थानों  पर
 मजबूरन  रहने  वाले

 लोगों  के  लिए  बिलकुल  कोई  परिवहन  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 यदि  हम  नई  वस्थई  का  विकास  कर  दक्षिण  बअम्बई  की  भीड़-भाड़  क्रम  करना  तथा  अन्य

 कठिनाइयों  को  दूर  करना  चाहते  हैं  तो  इस  मनखुर्द  रेलवे  लाइन  को  उन्च

 मिकता  देना  बहुत  अवश्पक  इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  2  करोड़  रुपए  का  उपबंध

 बहुत  कम  तथा  उसे  इस  परियोजना  के  लिए  तुरन्त  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  परियोजना  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हुं  बह  राओली  जंक्शन  पर  ऊपरी

 तथा  हार्बर  ब्रांच  पर  सहायक  निर्माण-कार्थों  सहित  बांदरा  दौर  अन्धघेरी  के  बीच

 लाइनों  के  निर्माण  की  जहां  तक  इनका  भी  संबन्ध  है  रष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  ने  इस

 परियोजना  की  स्पष्ट  रूप  से  सराहना  को  है  तथा  बताया

 जंक्शन  पर  रेल  ऊपरी  पुल  की  व्यवस्था  तथा  बांदरा-अंधेरी  के  बीच

 लाइनों  तथा  हार्बर  ब्रांच  साइन  पर  सहायक  निर्माण  कार्य  करना  भी

 श्यक  है  क्‍योंकि  इससे  पहले  से  भीड़-भाड़  वाली  पश्चिमी  तथा  मध्य  उपनगरीय  रेल

 प्रणाली  को  काफी  राहत  मिलेगी  ।””

 इसके  लिए  केवल  10  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  को  गई  जबकि  स्वीकृत  लागत  की

 सेष  राशि  45.05  करोड़  रुपए

 अतः  10  लाख  रुपए  की  अत्यन्त  कम  राशि  उपलब्ध  कराके  वास्तव  में  इस  परियोजना

 को  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।  उप-नगरीय  रेल  सेवा  एवं  य.त्रियों  को  अपने  कार्य-स्थल  जाने  के

 लिए  यह  परियोदता  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  10  लाख  रुपये  की

 राशि  में  पर्याप्त  बुद्धि  की  जानी  ताकि  इस  परियोजना  को  तीव्र  गति  से  हाथ  में  लिया
 जा  सके  |

 मैं  कई  अस्य  सुझाव  देना  चाहता  मेरा  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  छोटा-सा  सुझाव
 है  णो  मैं  मंत्री  महोदय  के  समक्ष  रखना  चाहूंगा  कि  उप-नगरीय  रेलों  की  प्रथम  श्रणी  में  द्वितीय

 श्रणी  से  भी  अधिक  भी  ड-भाड़  अतः  उप-नगरीय  रेलों  में  प्रथम  श्रंणी  के  डिब्बों  की  संख्या

 बढ़ाई  जाने  की  भी  आवश्यकता  है  ।

 महाराष्ट्र  की  कई  अन्य  परियोजनाएं  बहुत  समय  से  लम्बित  पड़ी  सोभाग्य  से

 कोस्ट  कोंकण  रेखवे  लाइन  का  कार्य  ठीक  रूप  से  चल  रहा  परन्तु  दो  तीन  और  परियोजनाएं

 पहली  परियोजना  मनमद  मुदखेड  लाइन  में  परियोजना  अर्थात्‌  मनमद
 औरंगाबाद-..प्रभानी  को  बड़ी  लाइन  में  बदलते  के  लिए  केवल  |  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि  अपैक्षित  राशि  19.94  करोड़  रुपए  छोटी  लाइन  के  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  को  एक  अन्य  अर्थात  मुर्तजापु

 पुलवांव  अरुति  का  यहां  पर  कहीं  उल्लेख  नहीं  संभव  है  मेरी  जानकारी  सही  न  हो  ।

 फिर  मिराज-लदूर  /  लूटर से  लूटर  रोडको  बड़ी  भाइन  में  बदलने  का  भी  मुझे  उल्लेख  नहीं  मिलता  ।

 ~
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 न  नील  —  न  हे  नथे  दया  ४  यथा  दयथपथययययाया

 झरद

 इस  बारे  में  कोई  व्याख्यात्मक  स्पष्टीकरण  भी  नहीं  है  ।  हो  सकता  है  यह  भी  शही  न  हो  ।  परस्तु  यह
 फरियोजनाएं  कई  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  विचा  राघीन  ये  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  अत्यस्त

 महत्वपूर्ण  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हू  कि  बह  इन  मामलों  पर
 ध्यान  दें  तथा  शीघ्र  अधिक  धन  राशि  की  व्यगस्था  करें  ताकि  इन  परियोजनाओं  को  शीक्रता  से

 पूरा  किया  जा  सके  ।

 हम  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण
 समाप्त

 करता  हूं  ।  धन्यवाद  !

 ओ  काइस्थुर  जनाधंगत  :  उपाध्यक्ष  रेल  बजट  पर  अपना  पहला

 भाषण  वःरने  का  अबसर  देने  के  लिए  मैं  आपकी  अहुत  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 रेल  मंत्री  ने  ब.ध्यकारी  बजट  प्रस्थुत  किया  है  ।

 बेशक  कुछ  प्रारम्भ  की  गई  नई  रेलवे  लाइनें  स्वागत  योग्य  हैं  उसके  साथ  ही  मुझे  यात्री
 यातायात  पर  भी  टिप्पणी  गरनी  है  क्योंकि  आम  जनता  के  पास  काश्मीर  से  कन्याकुमारी  तक

 पूरे  भारत  में  यातायात  का  यही  साधन  उपलब्ध

 यात्री  यातायात  के  आंकड़ों  से  पता  बसता  है  कि  1982-83  में  यह  365.5  करोड़  थे

 जबकि  1933-84  3-84  में  यह  332.5  करोड़  हो  गए  ।  में  कमी  9  किलोमांट्र

 में  कमी  यह  स्पष्ट  है  कि  आम  रेल  यात्री  अपना  समय  एवं  पंसा  बचाने

 के  लिए  रेल  यात्रा  से  बचता  है  क्योंकि  रेल  भाड़ा  बहुत  अधिक  था  तथा  अभी  की  गई  125%

 प्रभार  की  वृद्धि  से  यह  और  भी  मंहगा  हो  जाएगा  ।  में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  वृद्धि  को

 कम

 जहां  तक  सीजन  टिकट  धारकों  का  संबन्ध  है  इस  वर्ष  उसमें  19.4  करोड़  की

 कमी  हुई  इससे  प्रकट  होता  है  कि सीजन  टिकट  धारक  श्रमिक  और

 गरीब  किसान  बतंमान  सीजन  टिकट  का  भाड़ा  देने  में  असमर्थ  अथ  मंत्री  महोदय  का

 कहना  है  कि  वे  एक  महीने  में  24  दिन  का  भाड़ा  एक  तरफ  का  भाड़ा  अब  मेरा  सम्मानपूर्वक

 निवेदन  है  कि  यह  बहुत  अधिक  है  क्योंकि  एक  महीने  में  भार  रविवार  होते  हैं--शेव  दिन  26

 बचे  _  इसका  अर्थ  है  कि  कोई  रियायत  नहीं  दी  गई  ।  मेरा  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इसे  एक

 तरफ  का  पंद्रह  किराया  किया  जाये  ।  एक  बात  और  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  50

 किलोमीटर  तक  यात्रा  करने  वालों  यात्रियों  के  भाड़े  में  कोई  बृद्धि  नहीं  होगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 इस  दूरी  को  1985-86  के  लिए  100  किलोमीटर  किया  जाये  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  को  10  युवकों  के  ग्रूप  को  रियायती  दर  पर

 यात्रा  करने  की  सुविधा  देने  के  लिये  बधाई  देता  हूं  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  10%  ४
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 बजाए  ग्रुप  की  सरकार  को  घटा  कर  6  किया  इस  अवसर  पर  में  प्रिय
 प्रह्चान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  कम्याकुमारी  त्रिवेन्द्रम  रेल-लाइन  करा  शिलान्यास  रखते
 समय  1971  में  कहे  मये  शब्दों

 को  स्मरण  हूं  4  एक  तुच्छ  राजनीतिक  कार्यकर्ता  के  रूप  में
 मैं  भी  उस  अश्सर  पर  उपस्थित  मुझे  याद  है  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  काश्मीर  को

 कुमारी  को  जोढ़ने  बालौ:इस  संचार  ठ्यवस्था  पर  बल  दिया  यह  लाइन  न  केवल  देश  की

 एकता  अपितु  थूरे  देश  कौ  अ्थं-ब्यवस्था  के  विकास  में  भो  सहायता  -  उन्होंने  जाग्रह  किया
 कि  किसी  भौ  नई  योजना  को  समकबद्ध  होना  चाहिए  क्‍योंकि  बिना  लक्ष्य  निर्धारित  किये  रेलवे

 लाइन  के  निर्माण-कार्य  में  देरी  हो  जाती  है  तवा  यह  अधूरा  रहता  जिसका  परिणाम  यह  होता

 है  कि  आधिक  क्कस  के  लाभ  साधारण  लोगों  को  नहीं  मिल  उपाध्यक्ष  मेरा
 वमिलनाद  से  संबन्ध  हैं  मैं  इस  पुनीत  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 पुल  रेलवे  लाइन  बहुत  समय  से  अधूरी  पढ़ी  है  ।  इस  परियोजना  के  लिये इस  वर्ष  बजट  में  आदंदन

 बहुत  कम  इसलिए  मैं  रल  मंत्री  से  अनुरोध  कि  वह  करू  र-डिन्डीगुल  रेलवे  लाइन  के

 निर्माण-कार्य  को  अधिक  धन  देकर  गति  दी  जाये  ।

 मिलाबीटटन  तिरुनेलबली  रेलवे-लाइन  इस  वर्ष  पूरी  हो  रही  १२न्‍्तु  इसके

 साथ  हो  इसे  हल्के  ढंग  से  नहीं  लेना  चाहिये  जिससे  कि  करूर-डिन्हीबुल-तुतीकोरन  लाइन  के

 निर्माण-कार्य  में  देरी  हो  ।  माननीय  रेल  मंत्रों  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  लाइम  को

 भी  शीघ्र  पूरा  करने  की  ब्ष्टा  की  जाये  क्‍योंकि  इससे  इस  क्षेत्र  के  आथिक  विकास  में  बहुत
 सहायता  वःरूर-डिन्डीगुल  लाइन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  जोड़ने  वाली  लाइन  है  तथा

 उसके  लिए  वर्तमान  बजट  में  केवल  3  करोड़  रुपए  का  आब  टन  किया  गया  रेल  बजट  में  रेलों

 के  विकास  के  लिए  कुल  अबंटन  को  तुलना  में  3  क-ड़  की  राशि  बहुत  कम  है  ओर  इस  लाइन
 के  लिए  पर्याप्त  नहीं  मेरे  इस  निर्वानन  क्षेत्र  के  लोगों  को  पूरी  उम्मीद  थी  कि  इस  वर्ण  हस

 लाइम  के  निर्माण-कार्य  के  लिए  आम  से  दम  10  करोड़  रुपए  दिये  सेकिन  उन्हें  घोर

 निराशा  हुई  है  क्योंकि  इस  लाइत  के  लिए  केवल  3  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  अतः  मैं

 रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  ््से  बढ़ा  कर  कम  से  कम  10  करोड़  रुपये  करने  पर  विचार

 समी  मई  लाइनों  के  निर्मा-कार्य  के  समय  सरकार  महत्वपूर्ण  फाटकों  पर  उप

 मांगों  तथा  ऊपरी  पुलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अस्यन्त  उत्सुक  परन्तु  उसके  साथ  ही  मेलू ₹-

 तुतीको  किलोमीटर  ।  |]  और  12  जेसे  भीड़-भाड़  औद्योगिर  क्षेत्रों
 में

 जब  तक

 ने  शो  उप-मार्न  ओर  न  ही  ऊपरी-पुलों  का  निर्माण  किया  गया  इस
 क्षेत्र  के  सोर्गों  को

 आने  में  अत्यस्त  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  क्षेत्र  में  इतनी  भौड़-भाड़  है  कि

 काजून  और  व्यवस्था  की  समस्या  सदा  छोती  रहती  इस  अवसर  पर  मैं  मंत्री  महोदय से

 मनु  रोध  करछ  हूं  कि  बह  इस  कर्तबन  रेलके  लाइनों  जहां  पर  प्री  आवश्यक  उप-मार्नों

 बपदा  ऊपरी  प्रूलों  का  निर्माण  करने  पर  विचार  करें  ।
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 ज्रद

 महोदय  लगभग  तीन  महौने  पहले  मिलाक्ट्रन-तिशइनेलवेली  हेलवे  श्लाइन  का  निर्माण-कार्य

 तीब्र  गति  से  चल  रहा  लेकिन  अब  निर्माण-कार्य  में  सुस्ती  आ  गई  है  और  उसमें  देरी  हो  रही

 है  इस  लाइन  के  महस््य  को  फम  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 बट  इस  कनय  को  शीद्म  में  फिर  आवब्रह  करूंगा  कि  हमारी  रेलों  को  तीश्व  गति  से  और

 नियमता  से  चसना  चाहिए  न  कि  धौरे-धीरे  ताकि  नया  भारत  बिजमी  हो  श्षके  ।  मैं  इस  पुनौत

 सदब  को  फिर  याद  दिलाना  चाहा  हूं  कि  कम  से  कम  रेलवे  के  मामले  में  समय  बजट  तथा  वित्त

 बजट  को  साथ-साथ  चसना  धन्यवाद  |

 जो  प्रिय  रंजम  दास  मी  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  शी  बंसों  लास

 द्वारा  प्रस्तृत  किये रेल  बजट  का  समयथेतर  करता  हूं  ।  मैं  निश्नलिखित  टिप्पणी  तथा  सुझाव  देना

 चाहूंगा  ।  वाद-विबाद  शुरू  करते  हुए  विपक्ष  में  तेलुबुदेशम  के  माननीय  सदस्य  ने  क्‍शाया  कि

 रूह  दल  पहले  लोगों  से  वोट  मांगने  जाता  है  तथा  ससारुढ  होने  पर  नोट  एकत्र  करने  की  चेध्टा

 करता  परन्तु  मैं  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  हभारी  पार्टी की  सरकार  बनने  हे

 बाद  सरकार  का  पहला  उद्देश्य  नोट  एकत्र  करना  था  अर्थात  धन  एकत्र  करना  था  ताकि  उसे  पूरे
 देश  में  विफास  कार्यों  के जरिए  उचित  प्रकार  से  वितरित  किया  जा  सके  |  यह  सच  है  कि  हम

 नोट  एकत्र  कर  रहे  हैं  इसकी  हमें  कम  है  :  परम्तु  उसके  साथ  ही  हम  नोट  वितरित  कर

 रहें  तेलुभुदेशम  को  भी  उनका  भाग  मिलेगा  ।

 अब  मैं  जो  कहना  चाहता  वह  यह  है  यदि  मेरी  टिप्पणियां  किसी  भी  माननीय  सदस्य

 द्वारा  गलत  सिद्ध  कर  दी  जाती  है  तो  मैं  स्वयं  को  सुधारने  की  जेघ्टा  करूंगा  |  बल्कि  सोखने  की

 चेच्टा  मुझे  नहीं  मालूम  कि  क्षिस्ती  न  किसी  तरह  यह  प्रक्रिया  बन  गई  है  कि  प्रत्येक

 योजना  वर्ष  के  अंत  में  रेल  बजट  बहुत  ही  दुष्कर  हो  जाता  मेंने  इस  बात  को  बहुत

 सावधानी  पूवक  देखा  है  कि  तीसरी  पंच्रर्षीय  योजना  के  अंत  चोथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्त  में  और  छठी  योजना  के  अंत  में  राजस्व  जुटाने  के  बारे  में  इसी  प्रकार
 *

 की  बाधा  उत्पन्न  हुई  मुझे  नहीं  पता  कि  इसके  पीछे  मूल  कारण  कया  है  ?  मैंने

 घौयी  और  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अंत  के  बजटों  का  अध्ययन  किया  मुझे  लेद  है  कि

 मैं  पांचवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  अन्त  में  बजट  का  अध्ययन  नहीं  कर  सका  |  हो  सकता

 योजना  विकास  के  आरम्भिक  समय  में  रेल  प्रशासन  अथवा  अधिकारी  वर्य  समग्र  पांच  वर्षों  के

 भावी  वृष्टिकोण  पर  बिल्कुल  भी  ध्यान  नहीं  देता  और  बल्कि  के  लोग  तदर्य  दृष्टिकोण  पर  ही

 ध्यान  देने  की  चेष्टा  करते  हैं  जिसके  परिणामस्थरूप  हर  योजना  वर्ष.के  अस्त  में  इस  अकार

 की  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  आती  हों  ।

 उपाध्यक्ष  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  रेल  भज्ी  जब  बह  हरियाणा  के

 मुख्य  मस्त्री  थे  तब  उन्होंने  हरियाणा  का  ध्मप्र  विकास  करने  में  सहायता  प्रदान  कर  एक  बार

 भपनी  प्रशासनिक  योग्यता  सिद्ध  की
 थी  झौर  जिस्होनि  दोबारा  रक्षा  प्रशासन  को  भी  पर्याप्त

 age  अजबुत  बनाया  था  ।  निश्चित  कप  से  रेलवे  के  लिए  भी  कुछ  भ  कुछ  मूक  यहीं  भाता

 ६  और  हम  सभी  को  उन्हें  अपना  सहयोग  देवा
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 मध्याहन  और  रातधि  के  भोजन  में  खाने  की  भादतें  बदल  गई  अजकल  भारत

 अथवा  रात्रि  के  भोजन  में  यदि  कोई  मीठा  या  खट्टा  पकवान  न  हो  यह  सुस्वादु

 नहीं  हो  सकता  मेरे  विचार  से  वित्त  मन्‍्त्री  ने  जो  आम  बजट  किया  है  वह  मीठा  है

 और  श्री  बंसीशाल  जी  ने  जो  बजट  पैश  किया  वह  सट्टा  है और  कुल  मिलाकर  आम  बजट

 और  रेल  बजट  दोनों  मीठा-श्ट्टा  पकवान  मेरे  विचार  से  यदि  कोई  उसका  एक  ही  भाग

 तो  यह  भक्छा  भहीं  लगेगा  !  +

 प्रोਂ  मथु  दशक  :  चीनी  स्टाइल  !

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  ठीक  चीनी  यदि  आप  इसका  खट्टा  अंश

 तो  बह  आपको  अच्छा  नहीं  लगेगा  यद्याप  इससे  आपकी  पाचन  शक्ति  ठीक  होगी  और

 आपका  स्वास्थ्य  अकछा  किन्तु  कुल  मिलाकर  अ।प  सरकार  का  रचनात्मक  रवंया  देख

 देख  सकते  केवल  एक  तरफा  निंय  मत  लीजिए  ।  यदि  आप  कुल  कार्य  मिष्पादन  केवल

 तीन  महीने  रेल  बजठ  से  आशा  करते  परखता  चाहते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  सरकार  के

 समप्र  बृष्टिकोण  के  प्रति  अन्याय  कर  रहे

 मैं  आरम्भ  में  ही  कह  चुका  हूं  कि  कहीं  न  कहीं  कुछ  न  कुछ  गलती  हर  योजना  वर्ष

 के  जंत  में  बजट  दुष्कर  हो  जाता  इसमें  सन्‍्देह  नहीं  कि  यह  एक  कठोर  बजट  जबकि

 यात्रियों  पर  इसका  बहुत  ही  खराब  प्रभाव  पड़ा  जन  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  मैं  उनके  विचार
 से  सहमत  हूं  ।  मुझे  आश्चर्य  है  कि  क्या  हम  लोग  कोई  ओर  प्रबन्ध  करके  रन्‍्हें  कुछ  राहत

 नहीं  पहुंचा  सकते  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्रीडिधघे  ने  जो  भाबनायें  व्यक्त  की  मैं  उसफा

 समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  मानमीय  रैल  मन्त्रों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  अपने  कार्यालम  तथा  मंत्रालय  से

 एक  बार  पुनः  परामर्श  करें  और  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  कम  से  कम  दो  पहलुओं  पर

 विचार  करने  के  लिए  क्‍या  समप्नर  बजट  प्रक्रिया  की  समीक्षा  की  जा  सकती  पहला  पहलू

 यह  है  कि  क्‍या  हम  लोग  द्वितोय  श्रंणी  के  यात्रियों  को  तथा  उपनगरीय  सीजन  टिकट  यात्रियों

 की  यात्रा  किराये  में  होने  बाली  वृद्धि  से  मुक्त  रल  सकते  संसाधन  जुटाने  के  लिए  आप

 समस्त  बजट  प्रकिया  संशोधित  कर  सकते  जिस  प्रकार  इसे  संगठित  कियां  गया  मेरे

 विच्वार  से  बहुत  कठिन  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  माल  भाड़ा  बढ़ा  दिया  जाय  तो  उससे  स्पष्ट

 रूप  से  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  श्रुरा  प्रभाव  पड़ेगा  और  मैं  आपको  ऐसा  करने  का  सुझाव  नहीं  दे

 सकता  लेकिन  मैं  केवल  एक  ही  पहलू  के  बारे  में  सुझाव  दे  सकता  मुझे  महीं  पता  कि  कया

 मापने  उसे  शामिल  किया  है  अथना  नहीं  क्योंकि  मैंने  अभी  तक  वह  पहल  देखा  नहीं  है  ।

 संसार  के  सभी  देशों  जहां  कहीं  भी  बड़े  रेल  प्रतिष्ठान  जहां  रेलवे  एक  प्रमुख

 राजस्व  स्रोत  विभिन्‍न  प्रकार  के  व्यापारिक  संगठनों  के  उन  विज्ञापनों  और  प्रदर्शनों  से  है  जो

 187



 27  1906  रेल  बजट  1985-86
 वि  विन  जिनिशलिशि शत

 जिल  रंजन  शास  मंझी
 रेलवे  परिसर  में  प्रदर्शित  होते  हैं  और  आज  के  समय  में  रेलथे  प्लेट  फार्म  एक  ऐसा  स्थान  है
 खज्रहां  मेरे  विधार  वाणिज्यिक  प्रचार  हवाई  अड्डे  से  भी  अधिफ  तेजी  से  उत्तरोत्तर  बढ़ता
 जा  रहा  दि  अ!प  योड़ा-सा  भी  विच्वार  करें  कि  संसाधन  किस  तरह  बढ़ाया  जा  सकता

 तो  रेलवे  स्टेशन  के  परिसर,के  भीतर  ही  संसाधन  जुलमने  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।

 अहमदाबाद  आदि  जैसे  बड़  स्टेशनों  से  पर्याप्त  राजस्व  प्राप्त  किया  जा  सकता

 जहां  तक  मुझे  पता  है  इस  सभय  दर  बहुत  सस्ती  और  कम  '
 मुझे  नहीं  पता  कि  ऐसा

 क्यों  है  ?  मेरे  इस  एक  सुझाव  पर  आप  विचा  र  करें  ।

 बूसरे  इस  बजट  में  कुछ  अच्छे  मुद्दे  भी  हैं  औौर  कुछ  वस्तैंव  में  खेद  जनक  मुह

 हरण  के  तोर  दूद्वी-फूटी  लाइनों  कौ  इसके  लिए  कोई  प्रावधाने  नहीं  इसे

 रखा  यया  क्‍या  मैं  यह  समर्झू  कि  इस  वर्ष  एक  भी  दटूंटी-फू्टी  लाइन  की  मरम्मत

 नहीं  कौ  जायेगी  ।  कुछ  म  कुछ  होना  एए  मुंहा  हो  सकता  यहूं  एक  किलोमीटर  हो

 सकता  जहां  किसी  प्रकार  की  आवश्यकता  पड़  सकती  मैं  नहीं  जानता  कि  इसे  कौन

 तैयार  करता  यदि  किसी  बात  के  लिए  है  तों  वह  नहीं  पूरे  बर्ष  के  लिए  यह  कोई

 झचित  प्रक्रिया  नहीं  अब  अपनी  सामाजिक  और  राजनंतिक  बुद्धि मसा  का  उपयोग  करें  और

 वास्तविक  आवश्यकता  के  बारे  में  विचार  यह  एक  मुद्दा  हो  सकता  एक  विशेष  स्थान

 हो  शकता  है  जहां  इसका  बनाये  रखना  बहुत  ही  आवश्यक  क्योंकि  अधिकारियों  ने

 करने  का  निर्णय  से  लिया  है  इसलिए  यह  एक  बार  आप  ऐसा  निर्णय  ले  लेते  हैं  कि

 इसके  लिए  एक  भी  पंसा  नहीं  खर्च  किया  तो  भारत  के  किसी  भाग  में  कुछ  भी  नहीं

 किया  जावेगा  |  हस  बअ्रकार  से  बजट  प्रसेख  प्रस्तुत  करता  कोई  उचित  प्रक्रिया  नहीं  इसलिए

 मेरा  विचार  है  कि  इस  पर  विचार  किया  जाये  ।

 इस  प्रकार  को  अनेक  लाइनें  एक  के  बारे  में  मुंझे  भी  पता  समय  में  उत्तरी

 अंभाल  जनप।इसुड़ी  में  भारी  बाढ़  आई  मोरारजी  जो  उस  समय  वित्त  मंत्री

 अथवा  रुप-प्रधान  मंत्री  वहां  गये  थे  |  उन्ट्रोंने-बाढ़  देखी  दूसरी  बार  इन्दिरा  जी  भी

 वहां  गई  आपको  पता  है  कि  चाय  उद्योग  उत्तरी  बंगाल  का  एक  प्रमुख  उद्योग

 थ  प्रावन्दन  और  दमोहिनी  क्षेत्रों  को  जोड़ने  वाली  रेशबे  लाइन  बह  गई  थी  और  आज  तक  उसकी

 मरस्मत  महीं  की  गई  इसका  कोई  कार्यक्रम  नहीं  था  और  अनेक  बार  लोग  आये  थे  और

 उन्होंने  अनुरोध  किया  यदि  कोई  लाइन  बाढ़  में  बह  जाती  है  तो  इसका  यह  मतलब  है  कि

 उसे  फिर  स्रे  नहीं  बिक्ताया  यह  ठींक  नहीं  ऐसा  वर्षी  से  हो  रहा  गत  वर्ष

 भाषके  पूर्ववर्ती  रेल-मंत्री  वहां  गए  थे  और  उन्हें  भी  भाश्चर्य  हुआ  बोडा-सा
 कार्य  आरम्भ

 किया  गया  मुझे  नहीं  पता  कि  वह  असर  रहा  है  अथवा

 नहीं क्योंकि मैं देखता हैँ कि र्ल बणट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।
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 उन  भारतीय  तकनीशियनों  और  अन्य  कमंचारियों  को  मैं  अवश्य  ही  बधाई

 दूंगा  भौर  मेरे  विचार  से  पूरे  सदन  को  स्वंसम्मति  से  उन्हें  बधाई  देनी  चाहिए  जिन्होंने  कलकत्ता

 में  आश्यर्यजनक  और  शानदार  मेट्रो  ट्रान्सपोर्ट  रेलवे  सिस्टम  तुयार  किया  यह  काये  किसी

 दल  अथवा  सरकार  के  लिए  ही  नहीं  अपितु  पूरे  भारत  के  लिए  गौरव  का  विषय  सारे  राष्ट्र

 को  इस  बात  का  गौरब  अनुभव  करना  चाहिए  कि  हम।रे  इंजीनियर  मास्को  और  पेरिस

 का  सा  अश्चयंजनक  कर  सके  ।  उन्होंने  चमत्कार  किया  आय  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि

 कलकत्ता  जेसे  शहर  जब  वर्षों  सड़कें  बंद  रहती  हैं  तब  पंदल  चलने  वालों  सियालदाह  से

 हावड़ा  आने  वाले  यात्रियों  को  और  कलकत्ता  में  रहने  वाले  ऐसे  ही  यात्रियों  को
 कितनी  सारी

 वाधामों  का  सामना  करना  पड़ता  टनकी  उपलब्धि  दितनी  आश्चर्यचवित  करने  वाली

 मेरे  विचार  से  पूरे  सदन  को  एक  संकल्प  पारित  वरना  चाहिये  जिससे  कि  देश  के  भावी

 इंजीनियरों  और  तकनीशियनों  को  और  अधिक  प्रेरणा  मिल  उन्होंने  प्रशंसनीय  कार्प

 किया  है  ।  थोड़े  ही  समय  में  उन्होंने  बुछ्  मीटर  वर  बर  दिखाया  है  और  दो  या  तीन

 वर्ष  में  वे  लोग  इसे  पूरा  कर  देंगे  ।

 माननीय  रेलमंत्री  जी  को  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  सिस्टमਂ  अपने

 राष्ट्र  का  सदा  एक  गोरव  इसे  दूषित  नहीं  किया  जाना  मंद्रो  रेलवे  प्लेटफार्मों

 के  अम्दर  किसी  भी  विक्र  किसी  दुकानदार  और  किसी  प्रकार  का  व्यापार  करने  की  इजाजत

 नज-+७६६स-++

 नदी  जाय  ।

 प्रो०  लघु  बंडबते  :  कोई  भूमिगत  गतिविधि  नहीं  होनी  चा

 भो  प्रियरंणन  दास  मुझी
 :  मैं  ऐसा  इसलिये  कह  रहा  हूं  कंयोंकि  कल  ही  मैंने  स्वयं  इसे

 देखा  था  एक  बीडी  वाला  अपने  दो  मित्रों  के साथ  किसी  प्रकार  वहां  घुस  इसके  बाद

 उसे  बहां  से  जाने  को  कहा  गया  ।.  किन्तु  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  ठीक  गेट  पर  क्‍यों  नहीं  तैनात

 किया  जाता  ।  उन्हें  केबल  टिकट  लेकर  ही  जाने  दिया  जाना  अन्यथा  «दि

 सिस्‍्टमਂ  दूषित  हो  गया  तो  उसे  सुधारा  नहीं  जा  सकता  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  कोई  राजनेतिक

 जुलूस  उसमें  किस  तरह  प्रवेश  और  हो-हलला  न

 )

 हमें  भूमिगत  मैद्रो  सिस्टस  को  स्वच्छ  और  सुन्दर  बनाये  रथने  के  लिए  हमेशा  कड़ी

 निगरानी  रखी  जानी  इससे  भविष्य  में  अकर्षित  यह  कलकत्ता  का

 गौरब  आज  मैं  स्वर्गीया  इन्दिरा  जी  के  प्रति  कृतज्ञ  हूँ  और  मैं  उन्हें  श्रद्धा  और  नमन  करता

 हूँ  क्योंकि  यह  उनका  स्वप्न  था  तथा  उन्होंने  इसे  कार्यान्वित  करने  की  ओर  ध्यान  मैं

 आपके  पृव॑वर्ती  रेससन्त्री  श्री  गनी  थां  चौधरी  को  भी  धन्यवाद  देता  हूँ  जिन्होंने  इसका  हर

 रोज  पर्यवेक्षण  करके  वास्तव  में  एक  आश्चयंजनक  कार्य  किया  मुझे  पता  है  कि  राज्य

 सरकार  तथा  उसके  राजनतिक  सहयोगी  प्रसन्‍्त  नहीं  होंगे  ।  जब  मेट्रो  रेलਂ  पुन:स्थापित  की
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 गई  थी  तब  को  बधाई  देने  के  वे  लोग  यह  कहते  थे  कि  वे  लोग  केवल  हतना  ही

 चाहते  हैं  कि  लोग  स्वयं  अपनी  रक्षा  कर  क्‍योंकि  यह  किसी  भी  समय  ढह  सकती  मैं  उनके

 इस  रवेये  को  नहीं  समझ  राज्य  में  चाहे  कांबेस  अथवा  वम्युनिष्ट  सरकार  हो  इंजीनियरों

 को  सम्मान  देने  का  यह  तरीका  नहीं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सिस्टम  को  सदा  ही

 सभी  प्रकार  के  आधुनिक  दूषित  प्रभाव  से  बचाया  जाना

 रेलवे  के  कुछ  महत्त्यपूर्ण  कार्यक्रमों  तथा  परियोजनाश्ों  के  बारे  बजट  संबंधी  ध्याक्ष्यात्मक

 शासन  में  मैंने  यह  देखा  है  कि  आपने  बंगाल  के  लिए  कुछ  विकासशील  परियोजनाओं  को  शामिल

 किया  मुझे  इससे  प्रसन्‍नता  कई  दक्षकों  से  रेलवे  के  नक्शे  में  उस्तर.पूथ  और  पूर्वी  भारत

 उपेक्षित  रहा  मैं  भूतपूबं  रेल  मंत्री  के  प्रति  कतजञ्ञ  हूं  जिन्होंने  वास्तज  में  इस  भाग  के  लिए

 कुछ-न-कुछ  करने  को  चेष्टा  की  किन्तु  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  इस

 गति  को  बनाये  रखें  ओर  इसे  सुनिश्चित  करें  कि  इसे  कार्यान्यित  क्या

 ओ  प्रिय  रखन  वास  मु  झ्लौ
 :  सौभाग्यवश  अथवा  दुर्भाग्ययश  मैं  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 हूँ  जो  रेलवे  का  प्रमुख  प्रतिष्ठान  है  और  हावड़ा  कहखाता  पूर्वोत्तर  रेशबे  और  पूर्वी  रेलवे

 यहां  मिलती  आपने  अनेक  बार  हावड़ा  रेलवे  स्टेशन  देखा  अनेक  विदेशी  पेयंटक

 हावड़ा  रेलबे  स्टेशन  १२  आते  ये  लोग  प्रतिदिन  ब्यस्ततम  समय  में  काल  बहां  भाते

 उनकी  मार्ग  दर्शन  और  सुरक्षा  के लिए  कोई  महीं  वे  लोग  अन्य  यात्रियों

 के  साथ  मिल  जाते  विदेशी  पर्यटकों  से  इस  प्रकार  वी  शिकायतें  भी  आाप्त  हुई  पुल  थेद

 है  कि  रेखवे  बोर्क:के  कर्मचारी  इतने  समझदार  नहीं  हैं  जो  बड़ी  संख्या  में  हावढ़ा  रेलवे  स्टेशन

 पर  आने  बासे  विदेशी  पर्यटकों  का  मार्म  सहायता  और  सुरक्षा  का  प्रबंध  कर

 मेरा  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  सभी  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  एक  विज्वेष  कक्ष

 की  व्यवस्था  की  जाय  और  अधिकारियों  ह्वासा  नियमित  झूप  से  भोचणा  की  जाये  जिससे  यह

 सुनिश्चित  हो  सके  कि  विदेशी  पर्यटकों  का  समुचित  आदर  सत्कार  हो  और  उनका  सभी  अपेक्षित

 मार्ग  दर्शन  कराया  जाय  ।  इससे  हमारे  देश  की  प्रतिष्ठा

 यह  ब्  अस्तर्राष्ट्रीय  युवा  ब्द  इसके  लिए  थाभारी  हूं  कि  आपने  युवकों  को

 कुछ  रियायतें  दी  आपको  याद  दिखाना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  मे  सशामी  विवेवानः्द

 के  जन्म  दिवस  के  अवसर  पर  भारत  में  युवा  वर्ष  का  उद्घाटन  क्रिया  जैसा  कि  आपको  पता

 है  वहां  स्वामी  विधेकानन्द  का  एक  महान  स्मारक  है|

 (  श्यवधान )

 भरी  प्रिय  रखन  बास  भूंझ्ी  :  स्वामी  जी  के  श्रति  सम्माम  के  हूप  में  सभी  मेल और  एक्सप्रेस

 गाड़ियां  आध्वे  मिनट  या  एक  मिनट  के  लिए  बेलूर  रेशवे  स्टेशन  पर  क्यों  त  गर्के  ?  हम  ऐसा  हर

 अस्तर्राष्ट्रीय युवा  वर्ष  से  ही  क्‍यों  न  झुक  मैंने इस  बारे  में  मंत्रालय से  कई
 बार  अनुरोध
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 किया  बेलूर  रेखवे  थटेशन  पर  इस  तरह  की  व्यवस्था  क्‍यों  न  की  जाये  ।'  जबकि  वहाँ
 माने  पर्यटकों  तथा  तीर्थ  यात्रियों  वी  संड्या  बहुत  अधिक  है  और  विशेषकर  जबकि
 दक्षिणेश्वर  में  इस  तरह  वी  व्यवस्था  पहले  से  है  ।  अगर  पर्यटक  वहां  भगवाम  रामकृष्ण  परमहंस

 के  प्रति  अपनी  श्रद्धा  व्यक्त  कर  सतते  हैं  तो  बेशर  मठ  के  लिए  इस  तरह  की  व्यवस्था  क्योंन

 की  जाये  ?  मैं  मामनीय  मंत्रों  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  मेरे  इस  अनुरोध  पर  विशेष  रूप  से

 विचार  किया  आये  क्योंकि  इससे  कोई  वित्तीय  बोज्ञ  नहीं  पढ़ता  ।

 बहां  एक  स्टेशन  लिलुमाह  है  जिस  पर  बंगाल  जाने  वालों  को  झुकना  पड़ता  सभी

 गाड़ियाँ  लिलु माह  रेलवे  स्टेशन  से  आती  जाती  हैं  लकिन  इस  स्टेश्षन  पर  कोई  उपरिपुल  नहीं

 जिसके  फलस्वरूप  वहां  हर  वर्ष  60  से  अन्यून  लोग  मारे  जाते  मुन्न  इस  बात  की  छुशी  है  कि

 कत  रेल  प्राधिवारियों  ने  इस  बात  की  पुष्टि  कर  दी  कि  वे  वहां  उपरिपुल  बनाने  को  तंयार  हैं

 बशतें  राज्य  सरकार  भी  कुछ  व्यवस्था  करे  ।  रेलवे  महाप्रबंधक  ने  इसकी  पुष्टि  कर  रेल

 मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मामले  को  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  उठायें  और  यह

 देखें  कि  यह  कार्य  तह्काल  हो  ताकि  लोगों  को  खतरों  और  दुघंटनाओों  से  बचाया  जा  सके  ।

 सारे  देश  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  ही  ऐसी  रेलवे  है  जो  रेलवे  विद्युतीकरण  की  परिधि  से

 हम  राष्ट्र  की  एकता  और  अस्य  बहुत  मामलों  की  बात  करते  लेकिन  हमें  सोचना  चाहिए
 और  महसूस  करना  चाहिए  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलोग  कब  तक  पूर्वोत्तर  फ्रेटीयर  रेलवे  पर  यात्रा

 करते  रहेंगे  क्योंकि  उनके  लिए  रेल  मार्ग  के  विशद्युतीकरण  की  सुविधा  नहीं  है  ?  वहां  एक  भी  रल

 माय  का  विद्युतीकरण  नहीं  किया  एक  भी  नहीं
 !  यदि  ऐसा  सहीं  कर  सकते  तो  आपको

 अधिक  डीउल  इंजन  देने  रेख  मंत्री  यदि  आप  बर्सी  स्टेशन  पर  छद्म  वेश  में  जायें

 तो  आप  देखेंगे  कि  वहां  कुछ  भाप  के  इंजन  आ-जा  रहे  मेरी  समझ  में  नहीं  अता  कि  उत्तर

 बंगाल  के  लोगों  ने  क्या  अपराध  किया  यदि  क्ञापका  विद्युतोकरण  करने  का  कार्यक्रम  है  तो

 भाप  इसे  सब  जगह  कीजिए  ।  आपको  कुछ  पश्चिम  कुछं  मध्य  रेशबे  और  कुछ  पूर्वोत्तर
 रेसवे  के  लिए  भी  स्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  आप  हर  दशक  के  बाद  एक  ही  क्षेत्र  पर  क्‍यों  अधिक

 ध्यान  दे  रहे  यह  परम्परा  ठीक  नहीं  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  ओर  क्षेत्रीय  असंतुलनों

 को  दूर  करने  का  यह  तरीका  नहीं

 कुछ  और  भौ  परियोजनाएं  मुझे  पता  है  कि  बहुत  सी  परियोजनाएं  ऐसी  हैं  जिनके

 लिए  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  होनी  लेकिन  इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  उन  प्रस्तावों

 को  रोक  लिया  इकलाची-बेसूर  बाट  लाइन  ऐसी  ही  परियोजना  यह

 जिला  मुहपालय  है  जहां  एक  भी  रेल  लाइन  नहीं  है  इसके  बाद  सुन्दरवन  क्षेत्र  और  बज-बज

 घाट  नामरवनस  लाइन  है  और  तम्लुक-कक्टई  भी  है  ।  मुझे  पता  है  इनकी  शुरुआत  भूतपूर्व
 रत  मंत्री  द्वारा  योजना  आयोग  की  उचित  स्वीकृति  के  बिना  ही  की  गयी  थी  ।  मुझे  पता  है  कि

 शत
 देश  में  हम  बिना  उचित  स्वीकृति  के  भी  परियोजनाएं  शुरू  कर  सकते  हम  उन्हें  शुरू  कर

 |
 ६ैंयोर  बार  में  उनको  स्वीकृति  से  लेते  मैं  चाहता  हूँ  कि  रेल  मंत्री  सदन  को  यह
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 प्रिय  रंजन  दास

 दें  कि  वे  उन  परियोजनाओं  को  आज  या  क॒  में  शुरू  क  रंगे  और  उन्हें  क्रियाश्बित  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  खेलों  के  बारे  में  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  कहना  थाहुंगा  ओर  उसके

 बाद  में  अपना  भाषण  बन्द  करूंगा  |  रेल  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  रेलवे  के  पुरुष  और  महिला

 खिलाड़ियों  के  प्रदर्शन  का  उल्लेख  किया  खेल  कद  के  क्षेत्र  में  रेलवे  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण
 संयठन  लेकिन  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  वहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?  हाल  ही  में  हुए  एक  पुरस्कार

 वितरण  समारोह  में  मैं  उपस्थित  था  जिसमें  आपके  रेलबे  बोर्ड  के  वतंमान  चेयरमंन  भौ  मोजूद

 वहां  जाकर  मैंने  देखा  कि  खिलाड़ियों  की  क्‍या  स्थिति  जब  प्रतियोगिताओं  में  उनका

 प्रदर्शन  इतना  अच्छा  रहता  है  और  जब  उन्हें  नौकरी  में  खपाने  अथवा  कोई  सुविधा  देने  की  बात

 की  जाती  है  तो  इन्कर  कर  दिया  जाता  रेलवे  का  कोई  भी  अधिकारी  उबकी  बात  नहीं

 सुनता  ।  जब  कोई  खिल  डी  कुछ  करके  दिखा  देत&है  तो  अधिवारी  लोग  गए  से  कहते  हैं

 आप  पी०  टी०  ऊषा  आपने  वह  लक्ष्य  पार  कर  लिया  है  हम  अपको  रखने  के  लिए  तैयार

 लेकिन  आप  उन  खिलाडियों  की  परबाह  नहीं  करते  जो  कल  की  पी७  टी०  उषा  बन  सकती  यह
 उचित  नहीं  हमारे  लिए  यह  अच्छी  बात  नहीं  उनकी  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  धाहिए

 और  जब  वे  45  वर्ष  पूरे  कर  लेते  हैं  तो  उन्हें  कहा  जाता  है  कि  उन्हें  सेवानिवृत्त  हो  जाना  चाहिए

 और  उम्हें  नौकरी  भगहीं  मिलती  |  क्या  यह  ठीक  है  ?  आपको  ऐसे  लोगों  का  रूयास  रखना

 रेल  प्रशासन  के  लिए  यह  एक  आम  वात  है  जो  उसे  करनी  चाहिए  ।

 और  आप  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  विदेशी  कोच  क्यों  नहीं  रख  लेते  ?  आप  पुराने

 कोर्चो  को  ही  क्‍यों  रख  रहे  हैं  ?  विशेषकर  और  फुटबाल  के  लिए  आप  विदेशी  कोच  रख

 सकते  हैं  क्योंकि  रेलवे  उनका  श्वर्णा  वहन  कर  सकती  है  देश  अस्य  खेलों  के  लिए  भी

 काम  में  लाया  जा  सकता

 हाल  ही  में  मुझ  रेलवे  के  खिलाड़ियों  के  ब्लेजर  देखने  का  मोका  मिला  और  मुझे  बहुत
 सोसं  हुआ  कि  एक  ऐसे  संगठन  से  आने  वाले  ख्लिलाडियों  को  यह  हालत  आपको  उनका  ड्यात

 रखना  आपने  खिलाड़ियों  को  कम  दूरी  के  लिए  श्यायत  देनी  भी  बंद  कर  दी  है  अब

 100  कि०  मी०  के  लिए  रियायत  भी  ब्रापस  ले  सी  गई  ऐसा  क्‍यों  ?  आप  उनकी  सम्बी
 दूत

 की  यात्रा  के  लिए  रियायत  दे  रहे  हैं  आपको  कम  दूरी  की  यात्राओं  के  लिए  भी  रियायत  ईता

 जारी  रखना  चाहिए  ।

 आपके  तहक़ाल  ध्यान  देने  के लिए  एक  और  मामला  भी  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्रों

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  मार्टिन  साइन  की  बजाय  हावड़ा-अमटा  रेलवे  को  नींव  रखी

 लेकित  केवल  हावड़ा-बरगचिया  लाइन  का  निर्माण  काय॑  ही  पूरा  हुंभा  हावड़ा-शीखला

 ओर  हावड़ा-चम्पाढांगी  के  बीच  लाइन  अभी  परी  नहीं  हुई  मैं  श्री  बंसी  लाख  जी  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  यह  देखें  कि  इन  लाइनों  का  निर्माण  कार्य  भी  पूरा  हो  ।  क्योकि  इस  क्षेत्र  की  ,

 मरीब  जनता  विश्वास  करती  है  कि  उनकी  सहायता  के  लिए  इन्दिरा  जी  ने  स्वयं  ६
 कक

 जे  वों
 को  दं  हम  केसे

 रखी  अ।पको  उनकी  कठिताइयों  को  देखना  है  और  उनकी  देखभाल  करनी  है

 a

 सकी

 |
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 राज्य  सम्बन्धों  की  बात  करते  सेकिन  प्रतिपक्ष  के  मेरे  मित्र  नाराज  होंगे  यदि  में

 उल्लेख  कहूँ  कि  कस  कलकत्ता  में  कया  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  कश्न  मेदान  में

 एक  रंली  को  सम्बोधित  करते  हुए  अपनी  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  को  कल  से  रेल  रोक्तो  आन्दोलन  का

 समर्थन  करने  के  लिए  आप  लोगों  की  दयनीय  स्थिति  का  भल्ती-भांति  अनुमान  सभा

 सकते  जब  टकराव  शुरू  होता  है  और  गाड़ियों  को  रोका  जाता  जब  राज्य  सरकार  खुद  इस
 आन्दोलन  को  झुरू  कर  रही  है  तो  यात्रियों  की  सुरक्षा  की  त्रिम्मेदारी  कोन  लेगा  ?  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  को  यह  सलाह  देना  भाहूंगा  कि  वे  आज  रात  को  ही  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से

 बातचीत  करें  और  यात्रियों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  यदि  कोई  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना

 हो  जाती  है'''****  )  आप  मुझे  इस  तरह  चूप  नहीं  करा  सकते  ।  रेस  मंत्री  जी  को  इसकी

 गारंटी  देनी  चाहिए  ।  यदि  कोई  दुर्घटना  होती  है  तो  इसकी  जिम्मेदारी  पश्चिम  बंगाल  के

 मंत्री  पर  ete  रेल  मंत्री  जी  इस  पहलू  का  ध्यान

 3.90)  भ०  १७

 भी  बलुदेद  आचार्य  :  महोदय  रेल  श्री  बंसोलाल  द्वारा  पेश  किया  गया

 रेल  बजट  एक  बेमिसाल  बजट  है  विगत  पांच  वर्षों  की  तुलना  में  इस  बजट  में  किराये  और  भाड़ों

 में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  मंत्री  जी  ने  रेलवे  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  न  करके  भाड़े  और

 किराये  में  वृद्धि  करके  एक  आसान  तरीका  अपनाया  ओर  विगत  चार  या  पाच  वर्षों  में  इस

 तरह  500  करोड़  रुपया  कभी  भी  इकट्ठा  नहीं  किया

 रेलबे  की  छठो  पंचवर्षीय  योजना  को  पुनर्वास  योजना  का  नाम  क्यों  दिया  गया  ?  केवल

 इसलिए  कि  इसका  एक-तिहाई  मार्ग  बहुत  पुराना  हो  चुका  है  और  इसको  तत्काल  बदलने  की

 जरूरत  1980-81  में  रेलवे  का  यह  अनुमान  उस  समय  5000  से  भी  अधिक  इंजन

 काफी  पुराने  हो  चुके  थे  और  उनको  भी  बदलने  की  जरूरत  छठी  योजना  के  दौरान  लगभग

 14000  कि०  भी०  रेल  मागे  को  बदला  जामा  लेकिन  उपलब्धि  कितनी  है  ?  उपलब्धि

 केवल  50  प्रतिशत  लगभग  7,000  या  8000  किलोमीटर  रेस  सगभग  70,000  या

 80,000  बेंगन  और  €,000  या  7,000  यात्री  डिब्बे  भी  अपनी  उम्र  से  ज्यादा  सेवा  कर  चुके  हैं

 और  यही  कारण  है  कि  1984-85  के  दौरान  रेल  दुषंटनाओं  में  फिर  से  वृद्धि  हुई  भाज  इसी

 सभा  बायकला  में  मत  वर्ष  नवम्बर  में  हुई  दुर्घटना  का  उल्लेख  किया  गया  है  यह  दुर्घटना  केसे

 हुई  और  इस  बडना  के  लिए  कोन  उत्तरदायी  था  ?  यह  रेलवे  कर्मचारियों  की  गलती  नहीं

 पह  यांत्रिक  गड़बड़ी  के  कारण  हुई  थी  ।  क्योंकि  ई  एम  यू  कोच  की  घुरी  टूट  गई  इस  दुर्घटना  में

 25  लोग  मारे  गये  थे  और  50  लोग  घायल  हुये  1980-81  का  वजट  पेश  करते

 तत्कालीन  रेल  मंत्री  श्री  कमलापति  तिपाठी  ने  यह  बात  स्वीकार  की  थी  कि  कलकत्ता  और

 दस्बई  दोनों  के  उपनगरीय  सेक्‍्शनों  के  लगभग  सभी  मुख्य  ई  एम  यू  सवारो  डिब्बों  को  बदला

 जायेगा  ।  बाद-विवाद  का  उत्तर  देते  क्‍या  माननीय  रेल  मंत्री  जी  सदन  को  सूचित
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 बासुदेव  आजा  ]  |
 करेंगे  कि  गत  चार  क्यों  म्रें  इन  अत्यधिक  पुराने  ई०  एम०  यरू७  सवारी  डिब्बों  से  कितने  डिब्बे

 बदले  गये  हैं  ?
 ह

 3.02  म०  प०

 लेगुल  अक्षर  पीठासीण

 छठी  योजना  के  एक  लाख  5,600  सवारी  7807  लोकोमोटिव

 भऔर  380  ई  एम  यू  सवारी  डिब्बे  प्राप्त  किये  आने  थे  और  चल  स्टाक  के  सिये  छठी  योजना

 में  21,00  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  छठी  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  के  दौरान

 केवल  60,000  वंगन  प्रा्त  किये  जा  सके  ।  इसी  प्रकार  केवल  4,000  सवारी  770

 लोको  मोटिव
 प्राप्त  किये  गये  जबकि  इस  अवधि  के  दौरान  लगभग  70,000  4,500

 सवारी  डिब्बे  और  1,715  लोकोमोटिव  को  बेकार  घोथित  किया  गया  और  उन्हें  उपयोग  से

 हटा  लिया  गया  1971  चितरंजन  सोकोमोटिव  बक्सं  से  एक  भी  भाष  इन्जन  नहीं  आा  रहा  ।

 लगभग  सभी  भाष  हन्जन  गतायु  हो  चुके  हैं  लेकिन  मुझे  ऐसी  कोई  योजना  दिखाई  नहीं  देती

 जिससे  यह  पता  चल  सके  कि  उनको  डीजल  या  विद्युत  इन्जनों  से  बदला  आयेगा  क्योंकि

 61,000  किलोमीटर  रेल  मार्ग  जो  कि  10  प्रतिशत  में  से  केवत  6,000  कि०मी०  रेल  मार्ज

 का  ही  अब  तक  विद्युतीकरण  किया  गया  है  |

 मुझ  बजट  या  रेल  भन्त्री  ओो  के  भाषण  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं  दीखी  ससे  यह  पता

 बल  सके  कि  मतायु  भाप  के  इन्जनों  को  कब  तक  बदला  जायेगा  और  उनको  कैसे  बदला

 जायेगा  ?  भाप  इन्जन  शेडों  और  भाष  इन्जनों  में  लगभग  106,000  श्रमिक  लगे  हुए

 उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  कंसे  किया  जायेगा  ?  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  योजना  बनायी  गई

 मुझे  भाशा  हैकि  रस  मन्त्रो  जी  बाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  इसे  भी  स्पष्ट

 करने  ।

 यह  बात  सर्वबिदित  है  कि  भाप  तथा  डीजस  कर्षण  से  विद्युत  कर्षण  सस्ता  परम्तु

 विद्युतीकरण  करने  की  गति  बहुत  धीमी  छठी  योजना  में  संगभग  25000  कि०मी०  रेल

 मार्ग  का  विद्युतीकरण  किया  जाना  गत  चार  बर्षों  में  केमल  1,186  कि०मी०  मार्ग

 का  विद्युतीकरण  किया  गया  इस  योजना  के  अस्तिम  वर्ष  1984-85  मेरे  विचार  से

 कप  300  से  400  कि०मी०  मार्य  का  विद्युतीकरण  नहीं  कर  सकते  |  इस  प्रकार  छठी  योजना

 में  केबल  आधा  सक्ष्य  ही  पूरा  कर  सकते  इस  दर  से  61,000  कि०मी०  मार्ग  का

 करण  करने  में  [00  वर्ष  सग  आयेंगे  ।

 यदि  आप  योजना  नियतन  को  देखें  तो  आप  -  देखेंगे  कि  सभी  योजना  अवधियों  में  रेलवे

 की  उपेक्षा  की  गई  है  जेंसा  कि  अगले  पृष्ठ  पर  आंकड़ों  से  स्पष्ट
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 जज $$ ड:ब9सतसनअसअ  उस

 धोजना
 अचचि  परिवहन  क्षेत्र  को  आवंटन  रेलवे  को  आवंटन

 ~
 प्रथम  योजना  22.1  प्रतिशत  11.  5  प्रतिशन

 दूसरी  योजना  23.5  »  15.43  ,,
 तीसरी  योजना  23-1»  +%  15.45  ,

 बाविक  योजनायें  15.6  |  7.69  oy

 (1966-69)  )  वि

 चौथी  योजना  16.  +»  5.92  ,,
 पांचवीं  योजना  14.1  ,,  5.97  ,,
 छठी  योजना  11-7  »  5.23  »

 उपरोक्त  विवरण  से  यह  पता  चलता  हैं  कि  रेलवे  के  लिए  आवंटत  राशि  प्रत्येक  योजना
 में  उत्तरीत्तर  बटती  गई  इन  वर्षों  के  दौरान  यह  राशि  15  प्रतिशत  से  घटकर  5  प्रतिशत

 रह  मई  सातवीं  योजना  इस  बात  का  डर  है  कि  यह  राशि  और  भी  कम  हो  जायेगी  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सुरक्षा  नियमों  की  अवहेलना  किये  जाने  से  दुर्घटनायें  बढ़ी
 आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  सुरक्षा  नियमों  की  अवहेलना  की  जा  रही  है  और  रेल
 प्राधिकारी  न  कैवल  दुर्घटनाओं  से  लोगों  को  मार  रहे  हैं  बल्कि  सुरक्षा  नियमों  की  अवहेलना
 करके  भी  लोगों  फो  मार  रहे  अनेक  अवसरों  पर  गाड़ियों  को  बिना  गार्डों  के  वेक्यूम  का

 समुचित  प्रयन्घ  किये  बिना  और  हैडलाहटों  का  प्रबंध  किए  ही  चलाया  गत  वर्ष

 फेजाबाद  के  पास  एक  दुर्घटता  इसलिए  हुई  क्‍योंकि  गाड़ी  को  हैडलाइट  के  चलाया  गया

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  20  से  अधिक  तीथ॑  थात्री  मारे  गये  ये  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  लोको  शेड  में  बिना  हैडलाइट  के  स्टोम  इन्जन  को  बाहर  जाने  की  अनुमँत्ति  क्यों  दी  गई
 थी  ?  8.1.1985  को  गोंडा  के  पास  एक  दुर्घटना  घटी  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहत

 हूँ  कि  जिस  गाड़ी  के  साथ  यह  दुर्घटना  हुई  थी  उसमें  समुचित  वेक्यूम  का  प्रबन्ध  मैं

 पूर्वी  रेलवे  में  अनारा  में  हुई  एक  और  दिलचस्प  घटना  का  उल्लेख  किसी  गार्ड  को

 एक  सालगाडी  बांदाम ुडा  ले  जानी  उसने  पीछे  लगाई  जाने  वाली  बत्ती  की  मांग  को  थी

 जो  गाड़ी  की  सुरक्षा  के  लिये  आवश्यक  होती  उसकी  इस  मांग  को  का  करने  से  इन्कार

 समझा  गया  ।  उसे  तस्‍्काल  आरोप-पत्र  दिया  निलम्बित  किया  और  इसके  बाद  सेवा  से

 निकाल  दिया  गया  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  पर  प्रकाश  डालें  कि
 सुरक्षा  के  इन  उपायों  की  अवहेलना  क्‍यों  की  जा  रही  है  जिसके  परिणामस्वरूप  दुर्घटनायें  बढ़

 रही

 इतना  ही  उपरि  तारों  पर  काम  करते  समय  अनेक  श्यक्तियों  को  बिजली  लग  जाने

 के  कारण  अपने  प्राणों  से  हाव  धोना  पयंवेक्षकों  ने  सुरक्षा  उपाय  किये  बिना  ही  श्रमिकों

 को  काम  करने  के  लिए  बाध्य  किया  था  ।  यह  दुर्घटना  इलाहाबाद  में  उस  समय  घटी  थी  जब

 अमिकों  ते  आंदोलन  किया  था  और  पर्यवेक्षकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  किये  जाते  की  मांग  की  थी  ।

 195



 रेल  बजट  1985-86  18  2985

 बासुदेश  आचार्य  ]
 इसका  नतीजा  यह  निकला  कि  जी०  आर०  टी०  कस  यूनियन  के  सभापति  को  आरोप  पत्र  दिया
 गया  किन्तु  सुरक्षा  उपायों  का  उल्लंधन  करने  वाले  पर्यवेक्षकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की

 अब  रेल  विभाग  के  निराशाजनक  कायें  निष्पादन  का  उल्लेख  रेलवे  का

 दाये  निष्पादन  निराशाजनक  क्यों  कहा  गया  है  ?  इस  निराशाजनक  कार्य  निष्पादन  का  निर्भय

 इस  बात  से  किया  जा  सकता  है  कि  यातायात  के  किराये  से  होने  बाली  आय  आय  की  बढ़ोत्तरी

 बहुत  ही  ढीली  1976  में  रेल  विभाग  को  212.6  मिलियन  टन  भार  की  दुलाई  के  भाड़
 से  आय  हुई  भी  ।  वह  भार  1979-80  में  घटकर  193.1  मिलियन  टन  रह  गया

 1983-84  के  दौरान  इसमें  माभूली  सी  वृद्धि  हुई  थी  और  यह  भार  बढ़कर  230.1  मिलियन

 टन  हो  गया  1984-85  के  लिए  इुलाई  के  भार  का  खक्य  245  मिलियन  टन  रखा  गया

 था  ओ  बाद  में  घटाकर  237  मिलियत  टन  कर  दिया  गया  था  «तर  मुझे  संदेह  है  तथा  मैं

 कहता  हूं  कि  वर्ष  के  दौरान  भी  रेल  विभाग  237  मिलियन  टत  भार  से  होने  बाली

 किराये  की  आय  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  कर  पाएगा  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  महोदय  परिवहन
 नीति  समिति  प्रतिबेदन  पर  हुई  चर्चा  के  दौरान  यह  चर्चा  हुई  थी  कि  हमारे  देश  में  बेगन

 निर्माता  उपयोग  की  कमी  है  ।  रेलवे  ने  इस  उद्योग  को  जो  आर्डर  दिए  थे  उसमें  भारी  कटौती

 की  है  और  वेंगंग  उपसब्ध  नहीं  है  ।  मैं  पूर्वी  कोयला  क्षेत्र  में  स्थित  जिर॒मिरी  में  गया  था  ।  मैंने

 यह  देखा  कि  वहां  कोयला  छानों  के  मुहानों  पर  कोयले  का  भारी  भंडार  जमा  था  और  काफी  मात्रा

 में  कोयला  जला  भी  दिया  गया  यह  धन  की  बर्बादी  मैंने  पूछा  कि  यह  कोयला  क्यों

 इकट्ठा  है  ?  मुझे  बताया  गया  कि  वैसन  नहीं  दिए  जाते  इसलिए  कोयले  की  दुल।ई  नहीं  हो

 रही  है  ओर  उन्होंने  कोयले  की  खरीद  के  आडेरों  में  कटौती  कर  दी  बहां-संक्ट  या  भौर

 डंगन  नहीं  इसीलिए  भार  की  दुलाई  से  होने  वाली  भाड़े  की  आय  भरत  अर्थ  कौ  अपेक्षा  कम

 झे  कई  -
 |

 गाड़ियों  में  अधिक  भीड़  की  समस्या  गत  1984-85  के  दौरात

 121  ओडी  नयी  गाड़ियां  कलाई  गई  थीं  और  वर्ष  1982-83  के  26,936  परम्परागत  सवारी

 डिब्बों  की  संख्या  बढ़कर  वर्ण  1983-84  में  27,343  डिब्बे  हो  गई  थी  अर्थात  केवल  407

 सथारी  डिड्बे  बढ़े  थे  ।  407  सवारी  डिब्बे  बढ़ने  से  रेल  विभाग  किस  प्रकार  121  जोड़ी  गयी

 माड़ियां  चला  सका  ?  इसका  केवल  यही  कारण  है  कि  200  गाड़ियों  के  डिब्बे  कम  कर  दिए

 गए  और  इसके  परिणामस्वरूप  गाड़ियों  में  अधिक  भीड़  बढ़  गई  है  और  इसके  अलावा

 यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  संड्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यातायात  की  बढ़ती  हुई  भावश्यकता
 के

 साथ  सामंजस्य  नहीं  रखा  गया  है  वर्ष  1950-51  से  वर्ष  1984-85  तक  यात्रियों  की  संडपा

 केवल  121.1  प्रतिशत  बड़ी  है  जबकि  यात्री  यातायात  में  केवल  159.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  rf

 है  ।  गाड़ियों  में  अधिक  भीड़  होने  का  यही  कारण  है  ।

 मैं  पहले  ही  कह  भुका  हूं  कि  मलि-भाड़े  भौर  यात्री  में  असमातास्तर

 उन  ५  कक  ५3.  ५  मम
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 बृद्धि  हुई  है  ।  रेल  मंत्री  जी
 ने  500  या  500  से  अधिक  दूरी  के  लिए  सभी  मर्दों  के  भाड़े*में  दस

 प्रतिशत  का  अधिभार  लिए  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  जबकि  इसके  साथ  ही  साथ  भाड़े  की  वष्कि
 से  सामानों  को  तीन

 श्रं  थियों
 में  बांटा  गया  है  जिसमें  मानव  उपभोग  की  वस्तुओं  यथा  अनाजों

 दालों  और  नमक  पर  अधिक  लेने  के  लिए  उन्हें  उच्च  श्रंणी  में  वर्गीकृत  किया  गया

 उन्होंने  यात्री  किराये  में  123  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  और  उन्होंने
 50  कि०मी०  की  दूरी  की  यात्रा  पर  किराया  बड़ा  दिया  उन्होंने  मासिक  किराया

 भी  3  रुपये  से  15  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  है  उपनमरीय  यात्रियों  के  मासिक  सीजन  टिकटों

 की  दरें  संशोधित  करते  हुए  उन्होंने  50  या  50  किलो  मीटर  से  अधिक  दूरी  की  यात्रा

 के  लिए  किराये  में  123  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  रखा  50  किमी०  और  उससे

 कम  दूरी  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की  किराये  की  वृद्धि  से  मुक्त  रखने  से  कोई  अधिक

 राहत  नहीं  मिलेगी  क्‍योंकि  बास्तव  में  गैर  उप-नगरीय  यातायात  की  औसत  हूरी  121.3
 कि०मी०  की  है  तथा  माल  भाड़े  की  औसत  दूरी  734  कि०मी०  की  है  ।

 इसलिए  मैं  माल  भाड़े  और  यात्री  किराये  में  वृद्धि  किए  जाने  का  घोर  विरोध

 करता  हूं  ।  मेरा  यह  भी  नम्न  निवेदन  है  कि  50  वर्ष  पूर्व  चालू  तृतीय  श्रंणी  की  मात्रा  को  पुः
 चलाया  जाय  जिससे  कि  निर्धन  स्यक्ति  कम  किराया  अदा  कर  यात्रा  कर  सके  ।

 प्रो०  एन०  लौ०  रंगा  :  इसके  साथ  ही  आप  बिस्तार  भी  चाहते  आप

 अधिक  से  अधिक  वेतन  चाहते  कुछ  तो  उत्त  रदायित्व  होना  चाहिए  ।

 भी  बसुदेव  आच्ार्थ  :  दूसरा  मामला  परिवहन  प्रदंध  कम्प्यूटरीक रण  किया  जाना  ।

 सम्मानीय  सभा  को  पता  होगा  कि  एक  तिहाई  रेल  मार्म  को  तत्काल  बदले  जाने  की  आवश्यकता

 अब  कष्प्युटरीकरण  से  यातायात  बढ़ेगा  और  भारतीय  रेलें  अधिक  यात्रियों  और  माल  को  दो

 किन्तु  पुराने  समय  के  रेल  मागें  और  सिगनल  प्रणाली  को  बदले  बिना  परिवहन  प्रबंध

 का  कम्प्युटरीकर  ,  करने  के  लिये  कम्प्युटरों  को  शाभू  करना  घातक  ही  होगा  ओर  ऐसा  करने  से

 रोजगार  के  अवसर  भी  कम  हो  भाप  जानते  ही  हैं  कि  3  करोड़  युवक  पहले  से  रोजगांए

 तथा  उनका  नाम  रोजगार  दफ्तरों  में  पंजीकृत  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  कम्प्युटर  लागू

 करने  से  निश्चित  रूप  से  रेल  विभाग  में  रौजयार  के  अवसर  कम  हो  जायेगे  ।

 मैं  रेल  कर्मचारियों  के  बार  म॑  कुछ  शब्द  कहना  बाहूंगा  .।  इसके  बार  में  बहुत

 कुछ  कहा  गया  है  कि  रलवे  कर्मचारियों  और  प्रबंधमंडल  के  आपस  के  संबंध  सौहादं॑पूर्ण

 वर्ष  1983  में  लोको  रनिंग  स्टाफ  ने  एक  आन्दोलन  किया  उस  समय  लोकोमे न  के

 काये  घंटे  कम  कैरके  10  घंटे  करने  के  बारे  में  एक  समझौता  हुआ  1981  तक  उसे

 कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  जनवरी  1981  में  उन्होंने  पुतः  भान्दोलन  आरश्प्न  किया  और

 तब  रेल  प्रशासन  ने  उन  पर  आरोप  लगाया  तथा  600  सोकोमनों  को  बरखास्त  +र  दिया

 उन्हें  नियम  14(2)  के  अधीन  निकाला  गया  तब  से  आये  दिन  इन  लोकोमनों  को  बरश्षास्त

 किया  रहा  और  कार्य  के  घंटे  कम  करने  के  बारे  में  लोको  मनी
 के  ता  हुए  समझौते  को
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 कार्यान्वित  नहीं  किया  ज्ग  रहा  अब  उन्हें  15  या  16  भंटों  स ेअधिक  समय  तक  कार्य  करने

 को  बाध्य  किया  जाता  यहां  तक  कि  रेल  प्रशासन  अस्तर्राष्ट्रीय  कम  संगठन  के  अभिस्मय

 भी  उसंघन  कर  रहा  है  जिसमें  झारत  सरकार  भी  एक  भागीदार  माननीय  रेलवे  मंत्री

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  पर  तत्काल  ध्यान  अन्य  सरकारी  उपक्रमों के
 कर्मचारियों  की  मांग  को  अबहेलना  आप  कब  तक  करते  रहेंगे  ।

 कोयला  और  राख  की  उठा-धराई  का  काम  करने  वाले  अमिकों  की  समस्‍या  के  बारे  में

 कोयला  और  राख  की  उठा-धराई  करने  वाले  समभग  25000  श्रमिक  है  ओर  दे  लोग  ठेकेदारों

 के  अधीन  काम  करते  ठेकेदारी  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक
 समिति  नियुक्त  की  इस  समिति  ने  ढेकंदारी  प्रथा  को  सभाप्त  तथा  इन  श्रमिकों  की

 रंल  विभाग  में  समाहिंत  किए  जाने  की  सिफारिश  की  इन  श्रमिकों  को  स्टीम

 इंजन  में  कोयला  भरने  और  खाली  करने  के  काम  भगाया  गया  सरकार  ने  लोगो  शेड

 बंद  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  197]  से  चिरंजन  सोकोमोटिय  वर्क्स  से  एक  भीख

 स्टीम  इंजन  नहीं  बाया  इसलिये  जब  ये  सभी  स्टीम  इंजन  अनुप-ोगोी  हो  जायेगे  तब  ये

 श्रमिक  कहां  ये  सभी  बहुत  ही  दलित  बनें  के  लोग  हैं  तथा  अपने  देश  को  अनुसूचित
 जातियों  तथा  बनुसूचित  जन  जातियों  के  लोग  गत  (5  से  20  वर्ष  से  वे  लोग  इस  बारहमासी

 कार्य  को  कर  रहे  हैं  किन्तु  तो  भी  स.कार  उनके  लिये  कुछ  नहीं कर  रही  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  दि

 माननीय  रेल  मंत्री  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  ।

 नेमित्तिक  श्रमिकों  के  बार  1980-81  में  इसी  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था

 कि  सभी  नेमिततिक  श्रमिकों  को  रल  विभाग  में  या  तो  समाहित  कर  लिया  जायेगा  अथवा

 नियमित  कर  दिया  रेलवे  में  लगभग  2,05,000  ऐसे  अमिक  हैं  जिन्हें  नियमित  किया

 जाना  इस  पर  ब्यात  दिया  जाना  चाहिये  ।

 रेलवे  कैंन्टीस  श्रमिकों  के  बरे  केवल  संबंधानिक  कैन्टीमों  के  कर्मचारियों  को  खपत

 लिया  गया  किन्तु  लगभग  20,000  गैर-संबंधानिक  कंस्टीन  कर्मचारी  उन्हें  उच्चतर्म

 न्यायालय  के  आदेशों  के  अनुसार  वेतन  और  भक्ता  दिया  बा  रहा  किन्तु  उन्हें  रेलवे  मे
 ॥

 समाहित  नहीं  किया  गया  1983  के  भौनसूत  सज  के  राज्य  सभा  में  रेल  मंत्री  ने  यह

 आश्वासम  दिया  था  कि  सभी  कॉ्टीन  कर्मचारियों  को  रेल  में  झपाया  किल्तु  इस

 बात  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 अब  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  परियोजनाओं  के  बार  में  कुछ  कहना  यहां  कलकरूर

 मेट्रो  रंले  के  बारे  में  कहा  गया  था  ।  कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण  कार्य  के  आरम्भ  करने  का

 उद्घाटन  वर्ष  1972  में  किया  गया  था  |  उस  समय  इसकी  अनुमानित  लागत  140  करोड़  रुपये
 आंकी  गई  थी  ।  इसे  पुनः  संशोधित  किया  गया  था  ८  उस  श्मय  500  करोड़  दपये  का  अनुमान

 लगाया  गया  था  ।  अब  तक  ४50  करोड़  रुपये  खच  हो  चुके  जिस  समय  इस  सभा  में  कलकत्ता

 मेट्रो  रेखवे  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  तब  रेल  मंत्री  ने  और  अधिक  राशि  आवधान  करने
 का

 आश्यासन  दिया  आगामी  वित्त  बर्च  के  लिये  हमते  100  करोड़  रुपये  की  भांग  की  है  ।  हमें
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 कलकत्ता  मेट्रो  रेलवे  के  कार्य  को  शीघ्र  प्रा  करने  लिये  100  करोड़  रुपये

 पे

 र  दिये  जायेंगे  ।  किन्तु  गत  वर्ष  आबंटित  की  गई  राशि  से  केवल  ]  वरोड़  5  लाख  रुपये

 इंधिर  मंजूर  किये  गये  गत  वर्ष  83.70  करोड़  रुपये  स्वीकृत  ढिये  गये  थे  और  इस  वर्ष

 १5  वरोड  रुपये  ।  1980-81  में  500  करोड़  रुपये  वी  लागत  का  अन  मान  अनुमानित
 रे  संशोधित  की  गई  है  जोर  मेरे  विचार  से  पांच  वर्ष  बाद  लगभग  100  करोड़  रुपये  थ्यय

 हैँते  का  अनुमान

 बांकरा-रानीगंज  रेल  लाइन  के  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  उसके  बारे  में

 दिंफारिश  भां  की  गई  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  वतं  भान  रेल  मंत्री  तथा  भूतपूर्व  रेल

 इ्रश्नी  दगों  इस  आशय  के  अनेक  पत्र  लिखे  हैं  कि  मिजिया  में  कोयले  का  भण्डार  मिजिया  के  पास

 ही  एक  तापीय  बिजलो  घर  प्री  बनाया  जा  रहा  है  और  इसलिये  जो  एक  पिछड़ा  हुआ
 कि  लोगों  को  रेलवे  ल,इन  बन  जाने  का  लाभ  होगा  ।  बांकुरा  हमारे  देश  के  उन  पन्द्रह

 बलों  में  से  एक  है  जहां  कोई  उद्योग  नहीं  इस  वर्ष  के  बजट  में  इस  परियोजना  के  लिये  रेल

 बरी  ने  बोई  प्रावधान  नहीं  किया  है  ।

 जहां  तक  बुजबुज-नामखाना  रेलवे  खिक  लाइन  का  संबंध  1981-82  के  रेल  बजट  में

 सके  सिये  प्रावधान  किया  गया  था  ।  किन्तु  भ्रव  तक  मैंने  इस  परियोजना  के  लिये  कोई  अबंटित

 दाशि  नहीं  देखी  इस  बजट  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  इस  रेल  लाइन  से  भी  सुन्दरबन
 के  पिछड़े.इलाक  के  लोगों  को  लाभ  होता  है  ।

 पुश्िध्या-कोट  साहिब  रेलवे  साइन  के  परिवतंन  के  बारे  में  1980  से  मांग  करता  आ

 हा  यह  रेलवे  लाइन  पुलिया  जिले  के  पिछड़े  क्षेत्र  में  1983  मे  इसका  सर्वेक्षण  किया

 पा  था  ।  रेलवे  बोड  ने  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  भेज  दिया  ।  इस  लाइन  पर  प्राक्कलित  व्यय

 करोड़  रुपये  इस  परियोजना  को  हाथ  में  लिया  जाना

 डिचा  तमलूट  परियोजना  का  शिलान्यास  भूतपूव॑  रेल  मंत्री  द्वारा  किया  गया  भूमि

 शो  अजित  कर  ली  गई  थी  ।  भू-स्वामियों  को  भी  घन  दे  दिया  गया  निर्वाचन  के  दौरान

 कलर  किया  गया  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  सहयोग  नहीं  दे  रही  निर्माण  कार्य  में

 बलभ्ब  हो  रहा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भूमि  अजित  की--उसका  मुआवजा

 परन्तु  इस  बजट  में  केवल  एक  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  इस  परियोजना  के  कार्य

 Tae  शुरू  करने  के  लिए  अधिक  धन  का  उपबन्ध  किया  जाए  |

 जहां  तक  महानन्द  एक्सप्रस  गाड़ी  के  शुरू  करने  का  प्रश्न  है  यह  भी  चुनाव  प्रचार

 अक्पाईगुड़ी  से  नई  दिल्‍ली  के  लिए  एक  सुपर  फास्ट  ट्रेन  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  रेल  बजट
 ५  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  मैं  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  जलपाईगुड़ी  से  नई  दिल्‍ली

 के  लिए  एक  सुपर  फास्ट  ट्रेन  शुरू  की  जानी

 दार्जीलिग--हिमालयन  रेलवे  का  आधुनिकीक रण
 किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  कोश  बहुत

 पशने  हैं  ही  इंजन  इसका  आधुनिकीकरण  किया  जाना

 बंगाल  कटवा  लाइन  का  बिद्युतीकरण  किया  जाना  चाहिए  |
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 बुरे
 धमबाद  से  टाटानगर  बरास्ता  अड्ा  भी  एक  गाड़ी  चालू  करनी  धनवाद  से

 टाटानबर  कोई  सीधी  रेलगाड़ी  नहीं  है|  रेल  मंत्री  कृपया  धनवाद  से  टाटानगर  के  लिए  एक

 सुपरकास्ट  ट्रेन  काल  करें  ।

 फिर  फरक्का  से  हावड़ा  तक  सीधी  गाड़ी  नहीं  फरक्का  में  सुपर  पावर  थर्मल  विद्युत
 केना  फरक्का  से  हावढ़ा  तक  सुपर  कास्ट  गाड़ी  शुरू  की  जानी

 रेलों  के  कार्य  में
 सुध्रार

 ल.या  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपने  भाषण  को  विराम  देता

 रेलवे  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  को  बदला  रोलिंग  स्टोक  के  सुधार  के  लिए  सातवीं  योजना

 में  अधिक  अं।थंटन  किया  जाना  मैं  फिर  किराए  में  वृद्धि  को वापस  लिए  जाने  की  मांग

 करता  हूं  ।

 इन  शब्दों  कै  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि  आपने  मुझे  रेर  बजट  पर  बोलने  का

 मवसर

 समापति  महोदय  :  सतारूढ़  दल  के  बोलने  वाले  सदस्यों  की  एक  लम्बो  सूची  है  जो  कि

 मारु-विवाद  में  भाग  सेना  चाहते  अतः  मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  वे  5-7  मिनट  से  अधिक

 समय  न  से  ।

 जी  अमल  इस  :  उम्हें  कुछ  नहीं  पांच  मिनट  भी  क्‍यों

 देते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  बात  आप  पर  लागू  नहीं  आपको  पर्याप्त  समय  मिल

 शुका  है  ।

 प्रो०  अधु  इस्टबते  :  उनका  पश्चिम  बंगाल  में  ससाझुढ़  दल  से  सम्बन्ध  उन्होंने  सोचा

 कि  यह  उन  पर  भी  नायू  होता

 सभापति  महोदय  :  परस्तु  यह  पश्चिम  बंगाल  की  विधान  सभा  नहीं  यह  संसद

 सभा  है  ।

 औी  इसर  लाल  बंठा  :  सभापति  आपने  तो  बोसभे  पर  सिफ  पाँच

 मिलट  देकर  पावन्दी  लगा  दी

 सभावति  बहोदय  बेगृत्े  :  बहुत  सम्दी  लिस्ट  है  ।

 8९०



 27  1906  रैल  बजटे  1985-86  ईसामास्य

 शी  ड्मर  लास  बठा  :  सबसे  पहले  मैं  अपने  रेलवे  मिनिस्टर  को  बध  |ई  देना  चाहूंगा  ।

 अभी  जो  रेलवे  की  परिस्थितियां  उनके  बधजूद  उन्होंने  बहुत  कम  दर  वृद्धि  क  रकेਂ  **

 ]

 भरी  राम  प्यारे  पनिका  :  वह  रेलवे  अभिसमय  समिति  का  सभाषति  रहे

 वह  रेलवे  अभिसमय  समिति  का  सभापति  रहे  वह  भली  प्रकांर  जानते  हैं  ।

 भरी  डूमर  लाल  रेलवे  वा  एक  बंलेंस्ड  बजट  प्रस्तुत  करने  की  कोशिश

 की  है  ।  आप  देखेंगे  कि  रेलवे  ऑरभेनाइजेशन  जब  यहां  अ।रम्भ  किया  गया  उस  वक्‍त  क्या

 दुष्टिकोण  था  |  अंग्रेजों  के  समय  में  दो  ही  दृष्टिकोण  उनके  यहां  जो  माल  उत्पादित

 होता  उसको  बेचना  या  फिर  प्रशासन  की  दृष्टि  से  जहां  वे  ठीक  समझते  बहां  रेलवे

 ल,ईन  बनाते  आज  अगर  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  ऐसा  कौन  सा  काम  है  जो  रलवे  के  जरिए

 से  नहीं  लिया  ।  आज  रेलवे  यातायात  और  प्रशासन  का  ही  साधन  नहीं  है  बल्कि

 जहां  कहीं  भी  कोई  महामारी  का  प्रकोप  हुआ  चाहे  वह  बाढ़  या  सुखाड़  का  हो  रेलवे  ने

 काफी  घाटा  उठाकर  भी  आवश्यक  वस्तुओं  को  वहां  पहुंचने  का  काम  किया  इस  दृष्टि  से
 ॥

 अगर  देखें  कि  रलवे  एक  व्यापारिक  संस्था  है  और  इसलिए  इसमें  नफा  होना  चाहिए  तो  फिर

 हम  समझते  हैं  जो  आज  कर  वृद्धि  की  गई  वह  कई  गुना  और  होनी  चाहिए  टेरिफ  के

 लिए  या  और  भी  जो  कमेटियां  बनी  उन्होंने  भी  इसकी  संस्तुति  की  मैंने  इसीलिए  रेल

 भन्‍्त्री  जी  को  बधाई  दी  है  वयोंकि  सब  रिकमन्‍्डेशन्स  के  बावजूद  उन्होंने  जनता  के  कल्याण  को

 ध्यान  में  रखा  है  ।  इन  सब  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  जो  कर  वृद्धि  की  गई  वह  उचित

 उससे  कम  नहीं  होनी  चाहिए  थी।''***ਂ  समय  का  बन्धन  लगने  की  वजह से  मैं

 श्लांकड़ों  की  बात  नहों  कहना  चाहूंगा  बकयोंकि  इस  सम्बन्ध  में  बजट  स्पीच  में  दिया  गया  है  भौर  जो

 पुस्तक  मंम्ब्स  को  दी  गई  उसमें  भी  सारी  वातें  मैं  इस  बतत  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान

 खींचना  चाहूंगा  कि  रेलवे  कन्वेन्शन  कमेटी  ने  और  सरकार  ने  भी  इसको  स्वीकार  किया  है  कि

 जो  रेल  मार्ग  का  निर्माण  होना  उसमें  इस  बात  को  ध्यान  में  नहीं  रखना  चाहिए  कि

 इससे  किलना  लाभ  रेलवे  को  मिलता  बल्कि  उसके  साथ-साथ  प्रशासन  लोगों  को  यात्रा

 की  सुविधा  पहुंचाने  माल  होने  का  और  खास  कर  पिछड़े  इलाकों  में  यातायात  की  चुधिधायें
 उपलब्ध  कराने  का  प्रश्न  भी  दृष्टि  में  रखना  चाहिए  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  मुल्क  में  आज  भी  कई  जिले  और  इलाके  ऐसे  हैं  जहां  लोगों  ने

 रेल  के  दर्शन  तक  नहीं  किए  उनमें  चढ़ने  की  बात  तो  दूर  की  ऐसे  लोगों  के  प्रति  क्‍या

 हमारा  दायित्व  नहीं  बनता  कि  जिन  लोगों  ने आज  तक  रेल  की  सूरत  तक  नहीं  वहां  तक

 हम  अपनी  रेलवे  का  विस्तार  करें  और  उनको  रेल की  सुविधा  पहुंचायें  ।
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 ड्मर  खाल

 यदि  हम  रेसवे  के  पिछले  इतिहास  का  अध्ययन  करें  तो  उससे  हमारे  सामने  एक  बात

 स्पष्ट  सामने  बाती  है  कि  रेलवे  के  साथ  हमेशा  अन्याय  होता  रहा  है  और  हर  साल  रेलवे  को  जो

 पोजना  आयोग  से  आवंटन  किया  जाता  उसमें  कमी  होती  रही  चंकि,भारतवर्य  जंसे

 देश  में  रेलवे  का  यातायात  की  दृष्टि  से  और  लोगों  को  सुख-सुविधा  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  भत्वग्त

 महत्वपूर्ण  स्थान  इसलिए  रेसने  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  महीं  होना  चाहिए  ।  इसके  स्थान

 पर  रेलवे  की  आवश्यक  यात्रियों  की  सुबिधा  तथा  रेलवे  के  ख्  आदि  स्रभी  बातों  को  भ्यान

 में  रखते  हुए  इसके  खिए  आबंटन  किया  जाना  इसके  लिए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार

 को  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  को  भी  प्लानिंग  कमीशन  का  सदस्य  बनाया

 जाए  ताकि  वे  रेलवे  की  सही  तस्वीर  को  योजना  आयोग  के  सापने  पेश  कर  सकें  और

 कतानुसार  खाधन  उपलब्ध  करवा  सके  ।

 अभी  यहां  पर  म॒शी  जी  ने  उत्तर-पर्व  रेशबे  और  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  में  इलेक्ट्रिफिकेशन

 की  चर्चा  की  सेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  पूर्व  रेखबे  और  पूर्वात्तर  सीमा  रेलवे  में

 विद्युतीक रण
 की  बात  तो  अलग  वहां  ्रावश्यकता  के  अनुसार  संचालन  के  लिए  जितनी  सुविधा

 होनी  उसका  भी  बभाव  है  ।

 मुझे  यहां  यह  कहते  हुए  दुश्ध  होता  है  कि  कटिहार  बरोनों  रेलवे  लाइन  बिसका  अनो

 गेज  परिवर्तन  किया  गया  है  और  जिसका  उद्घाटन  भूतपूर्व  अत्यन्त  लोकप्रिय  प्रधान  मन्त्री

 श्रीमती  गांघी  के  हाथों  हुआ  उस  समय  यह  बात  कही  गई  कि  यहां  जितमी  गाड़ियां

 बल  रही  उनकी  संखूया  में  दुद्धि  की  इसके  साथ  हमारे  एक  सदस्य  महोदय  ने  भी

 कहा  कि  वहां  महानंदा  एक्सप्रेस  मगर  आश्चयं  की  बात  तो  यह  है  कि  उव्धाटन  के

 पहले  जहां  14  जोड़ी  गाड़ियां  चलती  भव  वहां  सिर्फ  दो  जोड़ी  गाड़ियां  ही  चलती  इसका

 मत्तलब  यह  हुआ  कि  गेज  परिवर्तन  के  बाद  अब  बहां  यातायात  में  अत्यम्त  कठिमाइयां  पेदा  हो

 गई  जो  दो  जोड़ी  गाड़ियां  वहां  चलती  भी  उनकी  स्पीड  इस  कदर  फम  है  कि  वे  कभी

 समय  पर  पहुंचती  ही  नहीं  ।  इसके  अलावा  उन  गायों  में  जो  डिट्ये  उनकी  संख्या  भी  बहु

 कम  अब  आप  ही  बताइये  कि  हम  क्‍या  कर  सकते  उन  गाड़ियों  में  जो  यात्री  सफर

 करते  हैं  उनकी  तकलीफों  का  भी  वर्जन  नहीं  किया  जा  इसलिए  मैं  रेलवे  मसत्री  जी  से

 दरक्षवास्‍्त  करना  चाहूंगा  कि  कम  से  कम  एक  आर  आप  उधर  यात्रा  करके  जिस  लाइन

 का  उद्घाटन  भूतपूब  प्रधानमंत्री  श्ीमती  इंदिरा  गांधी  के  हाथों  हुआ  था  और  उस  श्रमारोह  में

 लोगों  को  जो  अश्यास्रन  दिए  गए  कम  से  कम  उनकी  पूर्ति  तो  आपको  करमी  कम

 से  कम  उसकी  पृति  बाप
 /

 कटिहार  से  जोगवनी  एक  छोटा-सा  द्विप  107  किलोबोटर  वह  मेपाल  का  मार्ष-द्वार

 नेपाल  का  मार्ग  कलकत्ता  पोर्ट  तक  जाने  का  वहीं  अपने  भूतपूर्थ  रेस  मंत्री  स्व०

 ललित  बाबू  को  कभी  नहीं  भूल  सकते  रेल  मल्त्री  जी  उनके  मित्र  उन्होंने  कहा  चा-कि
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 >>  के  न  रत  0

 कटिहार-बरौनी  के  आमान  परिवर्तन  के  साथ-साथ  जोगवनी  तक  का  आगान  परिवतंन

 जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  यहां  थी  तो  मैं  छ्‌द  एक  डेलीगेशन  लेकर  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  श्री

 दंडबते  जी  से  मिला  था  और  उन्होंने  भाश्वासन  दिया  था  कि  कटिहार-बरौनी  का  आमान  परिवर्तन

 होगा  तो  जोगवनी  तक  मगर  बह  अभी  भी  श्वटाई  में  पड़ा  हुआ  उसका  सर्वे  हुआ  है  ।

 मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  छोटे  से  107  किलोमीटर  मार्ग  का  आमान  परिवर्तन  किया  जाए  ।
 १

 वतंभान  में  जो  कटिहार-जोगवनी  की  स्थिति  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  बहां  पहले  10

 ओड़ी  गाड़ियां  जाती  थीं  जो  कि  जोगबनी  से  निकल  कर  इलाहाबाद  मौर  सोनपुर  तक

 आती  मगर  कटिहार-बरोनी  के  आमान  परिवर्तन  के  बाद  बह  गाड़ियां  बन्द  हो  गयीं  और

 उसमें  डिब्बों  की  तंश्या  अत्यन्त  कम  हो  गई  जहां  पहले  10  डिब्बे  रहते  थे  वहां  अब  3,  4  डिब्ले

 रहते  नतीजा  यह  होता  है  कि  भयं+र  परेशानियां  हो  जाती  आप  सोचिए  कि  ड्राइवर

 उतने  ही  गार्ड  उतने  ही  रेलवे  कर्मचारी  भी  उतने  ही  काम  करते  हैं  लेकिन  डिब्बों  की  संख्या

 कम  होने  से  यात्री  सफर  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 हमारे  रेल  मन्त्री  काफी  अनुभवी  उन्होंने  प्रशासन  का  काफी  अनुभव  किया  वह

 काफी  मैं  चाहूंगा  कि  वह  जरा-सा  कष्ट  उठाकर  इन  क्षेत्रों  का  दौरा  करें  और  देखें

 कि  उक्तर-विहार  की  हालत  क्या  है  ?  चाहे  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  हो  चाहे  पूर्वोत्तर  रेलवे  देखें

 कि  उसकी  दशा  क्या  है  ?  वहां  की  रेलों  में  जलने  वाले  लोगों  वी  दशा  क्‍या  है  ?

 अभी  कहा  गया  है  कि  डबल-डेकर  चला  रहे  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  डवल-डेकर

 तो  पहले  से  ही  लोग  गाड़ी  के  भीतर  बंठते  हैं  और  गाड़ी  के  के  बीच  में  जो  जगह  है

 वहां  भी  बेठते  हैं  और  खतरे  का  सामना  करते  हैं  ।

 हैं  अपने  लोकप्रिय  अनुभवी  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  खुद  उन  क्षेत्रों  का

 दौरा  करें  ।“  रेल  मन्त्री  बनने  के  साथ  ही  मैंने  उनसे  वायदा  लिया  था  कि  आप  चलेंगे  जरूर  ।

 उन्होंने  वायदां  दिया  भी  अब  वह  समय  बतायें  कि  कब  चलेंगे  ?

 तालचर-सम्बलपुर  रेलवे  लिक  के  बारे  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इसको

 अ्यादा  पैसा  दिया  1.50  करोड़  अभी  सक  इसे  एलाट  किया  गया  इसे  और  पैसा

 दिया  जाना  डिवीजन  का  पेसा  भी  हसको  नहीँ  मिला  है  ।

 मुझे  कहना  तो  बहुत  अधिक  था  लेकिन  एक  बात  यह  है  कि  फारवीसगंज  से  ठाकुरगंज

 तक  दूरी  97  किलोमीटर  से  भी  कस्न
 है  90  किलोमीटर  के  करीब  है  ।  रेलवे  के  औपरंशन  की

 दृष्टि  से  भी  इसको  जोड़ना  आवश्यक  है  ।  इसका  सर्वे  करा  लिया  वारसोई  में  जो  ब्रिज

 बहां  काफी  बोटलनैक  सामरिक  दृष्टि  से  अगर  वहाँ  कोई  ब्यवधान  हो  उसे  तोड़  दिया

 जाए  तो  असम  पूरा  डिलिक्ड  हो  अगर  यह  छोटा-सा  लिंक  णोड़  दिया  ज  ये  तो

 लाल  बेठा  ]

 पूर्व  में  बंठा  हुआ  आदमी  भी  सीधे  छितौनी  सरायगढ़  पूरा  होने  से  उत्तर

 भारत  में  सीधा  सोमनाथ  तक  जा  सकता
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 तजाहए७।ण।/यपय।शयपएाययत।/।तसतआनिय।ए///,ण,ण,।शयशयईएई।णण।।एीौााऊज-  ,
 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  रेल  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  उधर  जरूर  जाए  और  कंम  से  कम

 एक  बार  उधर  दौरा  फरके  देखें  कि  कया  स्थिति  तब  मेरा  र्याल  है  कि  इसमें  कुछ  सुधार
 हो  सकेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  जो  मुझे  बोलने  के  लिए  समय

 दिया  गया  उसके  लिए  घम्यवाद  देता  हूं  ।

 प्रो०  मरथु  दणष्डबते  :  सभापति  रेल  मंत्री  ने  वर्ष  1985-86
 का  बजट  पेश  कर  दिया  मैं  रेल  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  उनके  नेतृत्व  बाला

 मंत्रालय  विश्व  में  दूसरे  नम्बर  पर  इसमें  62000  किलोमीटर  रेल-पथ  में  सगभग  1000

 इंजन  7000  स्टेशन  4  लाख  मास  डिब्बे  तथा  प्रतिदिन  रेलें  एक  करोड़  उप-नगरीय  तथा

 अस्य  यात्रियों  का  परिवहन  करती  तथा  7  साख  टन  का  माल  होती  हैं  तथा  उन  पर  7000

 करोड़  रुपए  की  पूजी  लगी  है  ।

 रेसखों  का  इतना  विस्तार  होने  के  कारण  इस  व्यवस्था  की  कड़ी  निगरानी  वी  आवश्यकता

 इससे  पहले  कि  मैं  रेलवे  वित्त  की  पूर्ण  विफलता  तथा  रेलों  में  सुरक्षा  की  क्षति  के  मामले  को

 मैं  उस  कार्य  प्रणासी  को  लूगा  जो  कि  पूरे  वर्ष  के  लिए  लक्ष्यों  की  उपसब्धि  में  सहायक

 सिद्ध  हो  ।

 मंद्री  महोदय  ने  पहले  ही  पूरे  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  बैथों  का  विवरण  प्रस्तुत  कर  दिया

 है  ।  वर्ष  के  पूर्वानमानित  आय  एवं  व्यय  का  ब्यौरा  भी  दे  दिया  गया  परन्तु  सक्ष्यों  की  प्राप्ति

 के  सिए  यदि  आप  वर्ष  के  अन्त  तक  प्रतीक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  भारी  विफलता

 यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  पूरे  बजट  का  मासिक  प्रायोजन  पहले  से  तैयार  किया  णाये  क्‍योंकि

 राजस्व  की  दृष्टि  से  कुछ  महीने  संपनता  के  होते  हैं  तथा  दुछ  महीने  इस  दृष्टि  से  अलाभकर

 होते  हैं  जो  कि  चीनी  आदि  के  आवःगमन  पर  निभभर  करते  अतः  पूरे  राजस्व  व  व्ययों

 है  लिए  महीनेवार  प्रायोजना  तैयार  की  जानी  चाहिए  तथा  जब  तक  मंत्री  व्यक्तिगत

 इचि  ले१ २,  पूरी  वित्तीय  प्रणाली  के  प्रति  मास  हर  एक  जोन  में  स्वयं  जाकर  रेल  अधिकारियों

 को  मिलकर  निर्धारित  लक्ष्यों  की  पूति  करने  का  यत्न  इस  प्रकार  की  निगरानी  आवश्यक

 मैं  उनके  पूर्व  वर्तियों  के  विरुद्ध  कोई  आक्षेप  नहीं  करना  परन्तु  मैं  इतना  अवश्य

 कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  निहित  है  कि  इण्डिया  भ्र्यात  परन्तु  दुर्भाग्य

 से  रेल  प्रशासन  में  एक  स्टेज  आई  है  जहाँ  नया  लक्षयार्थ  अपनाया  जहां  तक  भारतीय

 रेलवे  के  प्रशासन  का  सम्बन्ध  है  मालदा  ही  भारत  इन  त्रुटियों  को  दूर  किया  जाना

 मंत्री  महोदय  को  स्वयं  प्रत्येक  जोन  में  तथा  यदि  आवश्यक  हो  तो  प्रत्येक  डिबीजन  में  जाना

 चाहिए  ।  उन्हें  सभी  वित्तीय  मामलों  की  स्वयं  निगरानी  करनी  चाहिए  कि  क्‍या  निर्धारित  लक्ष्य

 उपभब्ध  दो  गये  हैं  अथवा  उनमें  कोई  कमी  जब  तक  इस  बारे  में  मासिक  जांच-पड़ताल  नहीं

 की  जाती  तब  तक  राजरव  के  तथा  दूसरे  लक्ष्य  पूरे  नहीं  किये  जा  सकेंगे  ।
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 अब  मैं  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  को  उठाऊंगा  जो  कि  सब  समय  के  लिए  -  उपयोगी

 आज  म०  प०  इस  मामले  पर  बोलने  से  पूर्व  मैंने  1980-81  से  1985-86  के  बजट  पक्रों

 का  अवलोकन  किया  है  तथा  इन  आंकड़ों  में  मुझे  कुछ  रोचक  बातें  दृष्टिगोचर  हुई  हैं  जिन  पर  मैं

 जाहता  हूं  कि  सभा  तथा  मंत्री  महोदय  ध्यान  दें  ।

 पिछली  बार  जब  भ्री  गनी  खां  चौधरी  ने  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  तो  उन्होंने  एक

 खतरनाक  टिप्पणी  की  ।  जब  हमने  रेलों  के  किराये  एवं  भाड़े  में  वृद्धि  के विरद्ध  शिकायत  की  तो

 उन्होंने  कहा  कि  ऐसे  विश्व  में  जहां  रेलों  का  विस्तार  हो  रहा  है  किराये  एवं  भाड़े  में  वृद्धि

 अनिवायं  हस  तक  का  निष्कर्ष  कया  इसका  अथथ  यह  है  कि  समय  की  गति  के  साथ-साथ

 हमें  अनिवार्य  रूप  से  रेलों  का  विस्तार  करना  है  तथा  श्री  गनी  थां  बोधरी  के  सिद्धान्तानुसार

 हर  वर्ष  किराये  भाड़े  में  वृद्धि  अनिवायं  हो  जायेगी  तथा  इस  वृद्धि  की  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  किराये

 भाड़े  की  हर  समय  वृद्धि  करने  से  हसकी  कोई  सीमा  नहीं  रह  जाती  ।  मैं  आपको  सतक  करना

 चाहता  मैं  आपका  ध्यान  एक  रोचक  विरोधामास  की  ओर  दिलाना  चाहता  मेरे  पास

 बजट  पत्रों  में  दर्शायी  गई  विभिन्‍न  वर्षों  की  उपलब्धियों  तथा  वर्षवार  की  गई  वृद्धियों  का  बार्ट

 इन  आंकड़ों  क ेअवलोकन  से  आपको  एक  अत्यन्त  रोचक  स्थिति  देखने  को  मिलेगी  जो  कि

 इस  प्रकार  ढोये  गये  माल  में  वृद्धि  तथा  यात्रियों  की  संख्या  में  जो  कि  रेलों  के  लिए

 लाभदायक  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  किराये  भांड़े  में  भी  तदानुकूल  वृद्धि  होती  है  ।

 इसकी  पुष्टि  मैं-तथ्यों  से करूगा  ।  1980-81  में  माल  की  दुलाई  21.45  टन  थी  ।  किराये  भाड़

 में  वृद्धि  190.91  करोड़  रुपए  1981-82  में  परिवहन  में  वृद्धि  22.12  करोड़  टन  थी  तथा

 किराये  भाड़े  में  वृद्ध  426.12  करोड़  रुपए  की  1982-83  में  परिबहन  में  वृद्धि  229

 मिलियन  टन  थी  तथा  भाड़े  में  248.45  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  अब  हम  1983-84  को

 लेते  कुल  दलाई  24.1  करोड़  टन  का  किराये  भाड़े  में  वृद्धि  431  करोड़  रुपए  की

 रही  ।  1984-85  में  दुलाई  में  24.5  करोड़  टन  किराये  भाड़  में  वृद्धि  114.22  करोड़

 रुपए  की  अब  मैं  वर्तमान  मंत्री  के  बजट  को  लेता  वर्ष  1985-86  में  इन्होंने  25  करोड़

 टन  ढलाई  का  प्राककलन  रखा  है  ।  अतः  1980  से  शुरू  करके  (21.4  1985-86  में

 (25  करोड़  किराये  भाड़े  में  वृद्धि  495  करोड़  रुपए  की

 मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  बढ़ी  हुई  दुलाई  रेल  मंत्री  की  किराया-भाड़ा  बढ़ाने  की

 क्षमता  के  लिए  असंगत  इसका  अति  साधारंण  कारण  बहुत  से  भनन्‍य  स्रोत  हैं  जहां  से

 संसाधन  जुटाये  जा  सकते  बहुत  से  क्रपव्ययों
 से  बचाया

 जा  सकता  विकास  योजनाएं  शुरू

 की  जा  सकती  विस्तार  कार्यक्रम  हाथ  में  लिए  जा  सबते  हैं  जिससे  कि  रेलवे  की  परिसम्पत्तियों

 का  निर्माण  हो  सकता  जब  भाप  रेलवे  की  परिस  म्पत्तियों  को  बनाते  रोलिंग  स्टोक  और  उसकी

 उत्पादवता  को  बढ़ते  हैं  तो
 आप  राजस्व  कमाने  की  क्षमता  को  भी  बढ़ाते  हैं  इस  पहल  की  सर्वेया

 रुपेक्षा  ot  जाती  है  ।  यदि  रेलवे  के  विस्तार  के  लिए  हर  बार  हम  किराये  भाड़ें  में
 वृद्धि  बा

 सहारा  भू  कि  आने  वाले  वर्षों  में  रेलों  वा  अधिक  विस्तार  होगा  ही--उनके  तर्कानुसार  हर
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 ्ज्््ण्णं्ण्म््मग्ग््ग्ग््म्ग्ग््ग्््््ग्ण्ण्ण्ण  नगग्म्ग्््््््ण्णाए

 मनु  रच्डकते

 बार  किराया  भाड़ा  बढ़ाया  जागेगा  |  इस  तरह  तो  हम  सीभा  का  उल्लंघन  कर  फिर

 सीजन  पासधारियों  का  मामला  भी  है  जिसका  मेरे  मित्र  श्री  शरद  डिचे  पहले  ही  उल्लेख  कर  ब्‌  के

 सीजन  टिकर्टों  की  संरचना  का  युक्तिकरण  तो  मेरी  समझ  में  आता  परन्तु  इसका  एक

 ओर  महत्वपूर्ण  अर्थात  इस  मामले  के  सामाजिक  १हल्ल  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी

 उसे  भुलाया  नहीं  जाना  चाहिए  ।  माज्  अ्॑-शास्त्र  से  नहीं  चलता  अपितु  साम्नाजिकता  का

 भी  महत्व  इसका  बहुत  महत्व  है  |  बंबई  जेसे  नगरों  में  बहुत  से  शोग  दूर-दूर  से  अपने  का

 स्थलों  को  आते  जाते  ये  भम्बी-लम्बी  ग्राच्ाएं  स्वेच्छा  से  नहीं  उन  नगरों  में  विश्व  मान

 सामाजिक  कारणों  से  ही  मे  ऐसा  करते  यदि  आप  इस  तथ्य  पर  ध्यान  नहीं  यदि  आप

 केवल  आर्थिक  का  रणों  तथा  वित्त  विशेषज्ञों  को  ही  महत्व  देते  जापके  वित्त  सभाहकार
 वित्तीय  क्रहल्‌  पर  ही  ध्यान  देते  है  तथा  ये  कहते  हैं  वंधानिक  तौर  पर  यह  ठीक  वर्ना्ड  शा  ने

 एक  बार  कहा  था  मस्तिथ्क  को  तीव्र  बनाती  है  तथा  उसे  संकोर्ण  बैनातो  है  ।”  मैं  नहीं

 राकूता  कि  मंत्रो  महोदय  कि  बहू  अपने  विधिक  मन  का  उपयोग  करें  तथा  तीव्र  निर्णय

 संदेह  उनको  स्मरण  शक्ति  तीब्र  होनी  परन्तु  वह  उनकी  दूरदृष्टि  पर  निभर  कश्ता  है
 ओऔर  मैं  नहीं  चाहता  कि  उनकी  दूरबृष्टि  का  रास  हो  ।

 4.00  म०  १०

 सामाजिक  पहलू  को  लिया  जाना  इस  संबस्ध  में  मैं  रचनात्मक  सुझाव  देना

 सीजन  टिकटों  का  किराया  बढ़ाए  जाने  के  स्थान  पर  एक  नई  विधि  बनायी  जानी

 चाहिए  ।  इस  सकक  केस्‍्द्र  में  सत्तारूढ़  दस  अमेक  रा््यों
 में  भी  सत्तारूढ़  मैं  समझता  हूं  कि  दे

 मुख्य  मंत्रियों  से  निवेशल  करें  कि  वे  ऐसे  कानूस  बनायें  कि  कासिकों  द्वारा  अपने  कार्य  स्थस  जाने

 का  आंशिक  अयद  उनके  सलियोक्‍्ताओं  द्वारा  वहन  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  कामून  बनाया

 जाना  निःशन्देह  यहू  एक  मौलिक  सुझाव  है  ।  एक  बजट  भाषण  में  मैंने  इस  पर  संकेत
 दिया  परन्तु  जपना  भाषण  देने  के  बाद  मैं  राजनीतिक  दृष्टि  से  संताविहीन  हो  गया  ।  यदि

 विभिन्न  विधान  हस  बार  में  कानून  बम़ायें  तो  उप-नगरीय  याज्रियों  को  जो  अपने
 स्थल  आने  जाने  के  लिए  लम्बी-शम्बी  यात्राएं  करते  ये  यात्राएं  गे  स्वेष्छा  से  नहीं  अपितु
 विवशता  से  करते  हैं---नियोक्‍ता  उनके  ब्यय  की  आशिक  रूप  से  पूर्ति  कर  शकते  इस  बारे  में

 ह्वतात्मक  कदम  ज्ाभदायक  होगा  ।

 एक  और  बात  पर  मैं  आपका  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  वह  है  वर्तमान

 बजट  में  भावंटन  ।  आवंटन  के  शीर्षों  के  संबंध  में  खली  प्रकार  के  ब्यौरों  के  बारे  में  मैं  आपको

 परेशान  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  मैं  बजट  में  से  कुछ  संवेदनशील  शीर्षों  को  चुन ूगा  और  उन्हें

 बताऊंगा  कि  किस  प्रकार  से  सम्पूर्ण  बणट  उनके  द्वारा  अनुत्पादक  तरीके  से  आयोजित  किया  गया

 किन्तु  कई  बार  रेलवे  प्रशासत  तथा  रेल  उत्पादक  ईकाईयों  के  विभिन्न  शीर्षों  के  थंतमंत

 दूरदर्शिता  की  दृष्टि  से  भिन्न-भिन्न  आवंटन  किये  जाते  हैं  लेकिन  उससे  रेलों  की  उत्पादकता  कम

 होने  की  संभावना  होती  है  ।
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 अब  मैं  तीन  या  चार  मदों  पर  बोलंगा  और  यह  बताने  की  कोशिश  करूंगा  कि  अल्यधिक

 पूर्ण  कार्यों  के  लिए  किस  प्रकार  विभिन्न  प्रकार  से  आवंटन  किया  गया  उदाहरण  के  लिये  नई  रेल

 लाईन  के  निर्माण  का  कार्य  आप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  जहां  तक  रेलों  और  रेलों  में

 यात  का  संबंध  है  तो  हमें  जानना  चाहिए  कि  रेखें  दिल्‍ली  में  डी०  टी०  सी०  की  बसों  के  समान  नहीं  हैं
 जिनमें  यात्रियों  को  लिया  नहीं  जाता  |  हमारे  आथिक  विकास  के  लिए  रेलें  एक  महत्वपूर्ण  बुनियादी

 ढांचा  है  और  विशेष  रूप  में  विकासशील-देशों  में  जेसे  कि भारत  नई  लाईनों  का  निर्माण  नਂ  सिर्फ

 यात्री  यातायात  के  लिएं  किया  जाता  है  अपितु  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  पहल  के  लिए  अर्थात्‌  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिए  भी  किया  जाता  हैइस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  नई  लाइनों  के  निर्माण  की

 स्थित्ति
 बताता  हूं

 3-84  में  नई  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  पुनरीक्षित  अनुमानित  राशि  87.47  करोड़

 रुपये  थी और  सन्‌  भी  5-86  में  बजट  में  इसे  घटा  कर  64.36  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  और

 पटरियों  को  बवलने  के  लिए  पुनरीक्षित  अनुमानित  राशि  में  73.52  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  था  और  आप  को  यह  सुनकर  हैरानी  होगी  कि  इसे  वर्तमान  बेजट  में  घटा  कर  30.40  करोड़

 रुपये  कर  दिया  गया  आखिरकार  आप  इधर-उधर  कुछ  कटोती  कर  सकते  लेकित  बड़े  पैमाने  पर

 कांट-छांट  करने  की  प्रक्रिया  की  एक  सीमा  होती  है  अब  हम  रोलिंग  स्टाक  पर  आते

 3-84  में  पटरियों  के  नवीनीकरण  के  लिये  पुनरीक्षित  अनुमानित  रांशि  533.70  करोड़

 रुपये  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  आपने  इस  राशि  में  वृद्धि  कर  दी  सन  लेकित बड़े  में  आवंटन

 353.0  करोड़  रुपये  अब  सिर्फ  494.56  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया है  ।  स्पष्ट  रूप  में

 माननीय  मंत्री  जी  की  लग  सकता  है  कि  हन  आवंटनों  में  वृद्धि  हुई  परन्तु  क्या  ये  पटरियों  के

 करण  की  लिये  आवश्यकता  के  अनुरूप  हैं  ?  मेरे  माननीम  सहयोगी  तथा  मित्र  श्री  डिगे  ने  बहुत  बड़े

 स्‍तर  पर  पटरियों  के  नवीनीकरण  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सही  कहा  मेरे  अनुमान  को  आप

 जर्थशास्रीयों  के  निर्धारण  को  भूल  वित्तीय  पत्रिकाओं  के  मूल्यांकन  को  भूल  पिछली

 बार  रेल  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  भाषण  को  देखते  उस  भाषण  में  उन्होंने  बाकी  बच्चे  ऐसे  रेल  पथों  के

 बारे  में  जिसमें  बहुत  सी  टूट-फूट  होने  तथा  दुर्घटनाएं  होने  को  संभावनाएं  थीं  उनके  नवीनीकरण  के

 बारे  में  उल्लेख  किया  ऐसी  पटरियों  की  लम्बाई  उस  किलोमीटर  इस  तरह  की  पथों

 किलोमीटर  की  पटरियों  में  से उपरोक्त  लम्बाई  वाले  रेल  पथ  को  बदलने  एवं  उसके  नवीनीकरण  करने

 की  आवश्यकता  अतः  आवंटन  को  353  करोड़  रुपये  से  कक्‍ढ़ाकर  494.56  करोड़  रुपये  कर  देने  से

 समस्या  का  समाधान  महीं  होगा  ।

 प्‌०

 सोममाथ  रथ  पीटासीम

 इसके  बांद  बारी  है  सिगनलों  तथा  दूरसंचार  की  ।  इस  बारे
 में  मैं  मांननीयं  मैंत्री  जी  को

 बनी  देता  चाहता  मैंने  भारतीय  रेलों  की  प्रत्येक  दुर्घटनाओं  की  जाँच  रिपोर्ट  बड़ी  सावधानीपूर्वक
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 मु  दष्डबते  ]

 पढ़ी  है  और  प्रत्येक  में  बताया  गया  है  कि  हमारी  सिगनल  व्यवस्था  और  दूरसंचार  व्यवस्था  पुरानी  पड़

 चुको  इसे  आधुनिक  सुधारन  ओर  युक्तिसंगत  बनाने  की  आवश्यकता  है  सिगनलों  तथा  दूरसंचार
 व्यवस्था  के  लिये  1983-84  में  पुनरीक्षित  अनुमानित  राशि  45.37  करोड़  रुपये  थी और  इस  समय

 यह  राशि  40.48  करोड़  रुपये  की  गई  आवंटन  में  इस  कमी  से  रेलों  के  विस्तार  की  आवश्यकताएं  प्री

 नहीं
 होंगी

 । जबकि  दूसरी  एक  ओर  जहां  मैं  संबंधित  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करता

 हूं  दूसरी  ओर  हम  सभी  यह  सम्पूर्ण  चाहे  हम  सत्ता  पक्ष  के  हों  अथवा  विरोधी  पक्ष  के  सभी  योजना

 आयोग  से  आग्रह  करें  कि  वह  रेख  मंत्रालय  को  अन्य  मंत्रालयों  की  तरह  न  समझें  ।  अन्य  मंत्रालय  अपने

 बल-अूते  पर  कायें  करते  हैं  परन्तु  रेल  मंत्रालय  देश  में  अन्य  मंत्रालयों  के  लिये  बुनियादी  ढांचे  का  आधार

 अगर  उद्योगों  को  चलाना  है  तो  उन्हें  रेलों  की  आवश्यकता  होती  अगर  कोयले  और  इस्पात  को

 ले  जाना  होता  है  तो  रेलों  की  जरूरत  होती  अगर  यात्रियों  को  जाना  होता  है  तो  रेलों  का  सहारा
 लेना  पड़ता  प्रत्येक  महत्वपूर्ण  विद्य  इस्पात  उत्पादन  चीनी  उद्योग  तथा  अन्य  उद्योगों
 सभी  के  लिये  रेलें  बुनियादी  ढांचा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  6573  करोड़  रुपये  का  तुल्छ  आवंटन

 किया  गया  योजना  आयोग  स्विर  घटकों  तथा  स्थिर  संस्थाओं  के  प्रति  आसक्त  इन  आवंटनों  में

 वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  ये  आवंटन  ऊपरी  तौर  पर  तो  रेलों  के  लिये  मालूम  पड़ते  हैं  परन्तु
 अप्रत्यक्ष  रूप  में  ये  राशि  सभी  मंत्रालयों  के  लिये  है  अतः  इस  वारे  मैं  रेल  मंत्री  द्वारा  बजट  भाषण  में

 उठायी  भयी  मांग  का  पूरी  तरह  समर्थन  करता  कि योजना  आयोग  को  रेलों  के  लिये  अधिक  घन  राशि

 देने  का  प्रावधान  करना  क्योंकि  यह  देश  के  आधथिक  विकास  के  लिये  बुनियादी  ढांचा

 इसके  अलावा  एक  और  पहलू  है  जिस  पर  मैं  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना  जाहूंगा  साथ  ही

 उन  अयधार्पूर्ण  आंकड़ों  के  प्रति  जिस्हें  बे इस  बजट  में  रखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  सर्तेक  करना  चाहूंगा

 1983-84  3-84  के  मुल  अनुमान  में  यातायात  का  लक्ष्य  2.45  करोड़  टर्नर्नश्चित  किया  गया  1983-

 84  के  पुनरीक्षित  अनुमान  में  यह  2.37  करोड़  टन  हो  गया  ।  देश  की  हालत  को  देखते  हुए  उन्हें  इसको

 245  मिलियुस  टन  से  2.37  करोड़  टत  करना  पड़ा  ।  अब  इस  निराशाजनक  स्थिति  के  उन्होंने

 1985-86  5-86  के  लिये  सम्पूर्ण  लक्ष्य  2.5  करोड़  टस  निश्चित  किया  कांगज़ों  पर  बह  25  करोड़  टस

 यासायात  को  दर्शांकर  वह  यह  दिखाना  चाहते  हैं  कि  राजस्व  में  कुछ  बढ़ोतरी  हुई  है  अन्यथा  उन्हें

 रिक्त  लेवी  लगाने  की  आवश्यकता  पड़ती  |  वह  इससे  बच  खड़े  हुए  हैं  यह  बताकर  कि  250

 मिलियन  टस  लक्ष्य  निर्धारित  कर  देने  से  रेलों  को  काफी  मात्रा  में  राजस्व  प्राप्त  परन्तु  मे

 विश्यास  है  कि  इस  वित्त  वर्ष  में  यह  250  मिलियन  टन  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हो  सकेगा  और  इससे  और

 अधिक  घाटा  होगा  इसके  फलस्वरूप  यह  अभुपूरक  मांगों  अथवा  अनुपृरक  बजट  के  रूप  में  आयेगा  भर

 इससे  वे  अतिरिक्द  लेबी  ज्यादातर  एक  ही  बार  एक  ही  झटके  में  मार  मारी  आने  के  बदले

 अगर  आप  बोड़ा-थोड़ा  करके  बोझ  डाला  जाये  तो  आप  पर  कम  बोझ  पड़ेगा  और  आप  इसे  आसानी  से

 बहन  कर  पायेंगे  शायद  बह  ऐसा  ही  क  रने  का  सुझाव  दे  रहे

 अव  मैं  इंघन  की  खपत  के  बारे  में  मंत्री  जी  को  सर्तक  करना  चाहता  मैं  माननीय  मंत्री  जी

 का  ध्यान  आकथित  करना  चाहता  हूं  कि  ज्ाज  सम्पूर्ण  यातायात  प्रणाली  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण

 आधिक  पहलू  है  इंधन  भौर  उन्हें  इसका  गहन  अध्ययन  करता  चाहिए  ।  रेशने

 20४



 "३

 पु  श
 27  रेल  बजट  1985-86  चर्चा ) -...........  -  -  र्-ॉतबत॥त

 ईयर  बुकਂ  3-84  में  पृष्ठ  48  पर  आपने  हमें  रेलों  में  जैसे  कि  भाप  डीजल  कर्षण  और

 विद्य,त  कर्षण  के  लिये  उपयोग  में  लाने  वाले  इंधन  के  बारे  में  कतिपय  मूल्यवान  आंकड़े  दिये  हैं  हम  पाते
 है  कि  जहां  तक  कोयले  का  संबंध  वाले  2-83  में  रेलों  में  9450  लाख  टन  कोयले  की  खपत  हुई  और

 है कि जहां  में  कोयले  लाख  मिलियन  टन  कोयला  खर्च  लगभग  पहले  जितना  खपत

 में  डीजल  इंजन  द्वारा  ।  227.2  मित्रियन  लीटर  हाई  स्पीड  डीजल  तैल  प्रयोग  किया  गया  और  और

 84  में  में  मिलियन  अब  विद्युत  ऊर्जा  की  खपंत  कों  भी  देखिये  ।  यह  वर्ष  1982-83  में

 2524  मिलियन  किलोवाट  थी  और  वर्ष  लीटर हाई  में  2637  मिलियन  जब  यह  इंधन

 की  खपत  का  ब्यौरा  है  तो  डिवीजन  और  क्षण  के  ब्यौरे  देखिये  ।  भाप  इंजनों  को  संख्या  6292

 डीजल  इंजन  2638,  विद्यत  इंजन  वर्ष  इन  तुलनात्मक  आंकड़ों  से  यह  एकदम  स्पष्ट  डे  कि

 हमारा  मुख्य  व्यय  कोयले  पर  होगा  इसके  बाद  डीजल  पर  तथा  अंत  में  विद्य्‌त  वे  मेरे  द्वारा  दिए

 भ्ांकड़ों  में  और  सुधार  की  गुंजाइश  हो  सकती  है  मैं  उ-हें  सुधारने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  मैं  उन्हें  बताऊंगा

 कि  उुलनात्मक  इंधन  की  कीमतें  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हैं और  अगर  आप  उन  आंकड़ों  को  इन  आंगड़ों  में

 जोड़ें  तो  खर्च  में  वृद्धि  की  कल्पना

 मैं  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  हूं  कि अगर  टन  वाली  गाड़ी  हजार  किलोमीटर  चले  अर्थात्‌
 कि  ग्रास्त  टन  की  ढुलाई  करे  तो  भाप  क्षण  द्वारा  हैँ  रुपये  प्रति  किलोमीटर  डीजल  कर्षणं  द्वारा 6
 रुपये  प्रति  किलोमीटर  तथा  बिजली  कर्षण  द्वारा  3  रुपये  प्रति  किलोमीटर  खर्चा  पड़ेगा  ।

 विद्य  त  कर्षण  के  लिए  आपको  3  रुपये  प्रति  किलोमीटर  खर्च  करने  6  और  3

 रुपये  ढलाई  भार  जश्ब  रेल  तो  टन  वाली  वास्तव  में  चलती  है  ।

 अगर  आप  तेल  की  खपत  को  देखें  जोकि  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  और  600  करोड़  रुपये  की  लेवी

 को  भी  ध्यान  में  रखें  जोकि  अशोधित  तेल  पर  लगाई  गई  आप  देखेंगे  कि  डीजल  वी  कीमतें

 वित्त  मन्‍त्री  जी  ने  इसे  गुप्त  तरीके  से  किया  हमारे  रेल  मन्त्री  जी  कृषक  वग्ग  से  सम्बस्धित

 हैं  इसलिए  उन्होंने  खुले  डिले  से  फिया  उन्होंने  सीधे  ही  कर  लगा  दिए  परन्तु  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने

 इसे  अप्रस्यक्ष  तरीके  से  किया  है  आप  देखेंगे  कि  डीजल  की  कीमतें  बढ़ेगी  और  डी  जले  कर्षण  अधिक  महंगा

 हो  जाएगा  ।  जो  आंकड़े  मैंने  दिये  हैं  के  पुराने  हो  आप  पायेंगे  कि  विद्युत  कर्षण  अति

 श्यक  होगा  ।  मैं  जानता  हूं  क्या-क्या  बाधाएं  होंगीं  और  आपके  अधिकारी  एवं  वित्तीय  विशेषज्ञ  क्‍या

 वे  मधु  दंडवत्ते  न ेबहुत  ही  अच्छे  सुझाव  दिये  ऊर्जा  कै  मामले  में  विद्युत  कर्षण

 यद्यपि  बहुत  ही  अच्छा  परन्तु  प्रति  किलोमीटर  विद्य्‌  तीकरण  के  लिए  प्रारम्भिक  निवेश  में  अत्यधिक

 छर्जा  आप  एक  किलोमीटर  लम्बी  पटरी  का  विद्य्‌  तीकरण  करते  हैं  तो  इसकी  लागत  अत्यधिक

 लाख  रुपये  होगी  ।'  परन्तु  इस  बाधा  को  जानते  हमने  पहले  ही  राजसमिति  स्थापित  कर  दी

 उन्होंने  समस्या  की  जांच  की  है  और  कहा  है  कि  ढांचे  में  कतिपय  परिवर्तन  करने  से  जैसे  कि

 यम  उपयोग  में  लाने  से  विद्यु  तीकरण  का  खर्चा  लाख  प्रति  किलोमीटर  से  घटाकर  7  लाख  प्रति

 किलोमीटर  किया  जा  अतः  प्रारम्भिक  निवेश  7  लाख  रुपये  प्रति  किलोमीटर  हो

 अन्ततः  परिणाम  क्‍या  होगा  ?  यह  आपके  या  मेरे  जीवन  के  बारे  में  सोचने  की  बात  नहीं  हमें  अपने

 बाद  आने  बाली  पीढ़ियों  बारे  में  सोचता  आने  वाली  पीढ़ो  के  बारे  सें  सोचिये  न  कि  सिर्फ
 जड़  नि
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 हमारी  पीढ़ी  के  आपको  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना

 अब  मैं  रेलों  में  सुरक्षा  की  समस्या  पर  आता  इससे  सथ्बन्धित  कई  कारण  रेल  मन्त्री  भी

 मेरे  साथ  रेलों  में  सुरक्षा  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  अनौपचारिक  बातचीत  कर  रहे  मैं  सिर्फ  एक

 उदाहरण  बताऊंगा  ।  अगर  वे  इसे  मानें  तो  यह  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  में  हमेशा  काम

 मैं  संक्षेप  में  उन  कारणों  को  बताऊंगा  जो  रेलों  की  सुरक्षा  को  कम  कर  रहे  दुर्घटनाएं  एक  खास

 प्रकार  की  होती  हैं  जो  अक्सर  होती  हैं  और  वे  हैं  रेलों  में  टक्कर  की  कई  बार  ऐसा  होता

 है  कि  जब  गाड़ी  स्टेशन  के  याड्ड  में  पहुंचती  है  तो  ड्राइवर  या  तो  थका-मांदा  होने  के  माते  या अमयमनस्क

 प्रोफेसर  की  भांति  उस  साल  बसो  की  ओर  जो  यह  दर्शाती  है  कि  एक  गाड़ी  याड  के  अन्दर  खड़ी

 अगर  ध्यान  नहों  दे  पाता  तो  उसकी  गाड़ी  खड़ी  गाड़ी  से  टकरा  जाती  है  और  इस  तरह  लाल  बत्ती  की

 उपेक्षा  कर  देने  से  दुर्घटना  हो  जाती

 यह  डिजाइन  ओर  स्टेंडर्स  लखमऊ  का  रेलवे  को  सबसे  बड़ा  उपहार
 उन  बंज्ञानिकों  ने  स्वचालित  चेतावनी  पद्धति  के  लिए  एक  बहुत  दिलचस्प  उपकरण  तैयार  किया

 वह  स्वचालित  चेतावनी  पद्धति  इंजिन  च्रेम्बर  के  नीचे  लगा  दिया  जाता  है  ओर  पटरी  पर  भुम्दक  लाल

 सिम्नल  से  आधे  किलोमीटर  की  दूरी  पर  लगा  दिया  जाता  जैसे  ही  आने  बाली  गाड़ी  उस  चुम्बक
 पर  पहुंचती  विद्य,त  चुम्बकीय  उपकरण  से  इंजिन  चेम्बर  में  एक  हल्की  सीटी  बजती  है  जो  ड्राइवर
 को  लाल  सिग्नल  के  वारे  में  संकेत  करती  लेकिन  यदि  च्षालक  फिर  भी  उस  पर  ध्यान  नहीं  देता  और

 यदि  वह  इतना  अनयमनस्क  है  कि  तेज  सीटी  पर  भी  उसका  ध्यान  नहीं  जाता  और  बह  ब्रेक  नहीं  लगाता

 तो  उस  मामले  में  स्वचालित  प्रबन्ध  से  सेकंड  के  अन्दर  ब्रेक  लग  जाते  जिससे  गाड़ी  रुक  जाती

 है  और  होने  वाली  दुधंटना  टल  जाती  अब  वह  उपकरण  दो  अधिक  भीड़-भाड़  वाले

 बर्दवान  और  पर  लगाया  मन्‍्त्री  भीड़-भाड़  बाले  दोनों

 मार्गों  पर  यह  स्रबासित  चेतावनी  पद्धति  इंजन  में  लगाने  तथा  पटरी  पर  अुम्थक  सगाने  के  बाद  एक
 भी  दुर्घटना  नहीं  हुई  ।  लेकिन  हमारा  दृष्टिकोण  बहुत  संकुचित  था  और  बाद  में  यह  कहा  गया  कि  चूंकि
 लोग  पटरी  के  चुम्बक  चुरा  लेते  हैं  हमने  वह  पद्ति  समाप्त  कर  दी  ।  लैकित  क्या  आपने  यह  महसूस
 किया  ?  आप  इसलिए  चितित  हैं  कि  पटरी  के  चुम्बक  चुरा  खिए  जाते  और  गए  क्षतिपृर्त
 मानक  के  दुर्घटना  होने  एक  व्यक्तित  के  भर  जाने  पर  ।  लाख  रुपये  देकर  उसकी  क्षतिपूर्ति
 करनी  पड़ती  लोगों  के  मरने  धोर  प्रति  यात्री  |  लाख  रुपये  देकर  उसकी  क्षतिपूर्ति  करने  के  बाय

 अल्छा  होगा  कि  पटरी  के  चम्बफों  तथा  स्वचालित  चेतावनी  पद्धति  पर  धत  अर्च  किया  भाएं  ताकि

 दुर्घटनाओं  को  रोका  जा  सके  |

 मैं  संक्ष  प  में  कुछ  मुह्“ों  का  जिक्र  कहूमा  ।

 घंटे  की  ड्यूटी  सम्बन्धी  नियम  कार्यास्वित  किया  जाना  बीच-बीच  में  की  आने

 वाली  निरीक्षण  पद्धति  में  कुछ  हृंद  तक  ढील  आई  इसे  उपयुक्त  कप  से  शप्यू  क्रिया  जाता

 बाहिए  ।

 कुछ फायरमैनों को भाप से चलने वाले इंजन चलाने का प्रश्चिक्षण दिया जाता है जिससे कि
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 क्षापात  स्थिति  में  गाड़ी  चलाई  जा  आपात  स्थिति  से  अभिप्राय.है  कि  कुछ  डाक  ड्राइवर  वी  हत्या
 भी  कर  सकते  हैं  ओर  ठस  मामले  में  उस  गाड़ी  का  क्या  होगा  ?  अतः  फायरमैन  को  भी  गाडी  चलाना

 आना  इसलिए  उन्हें  आपात  स्थिति  में  गाड़ी  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  इसका

 फायदा  उठाते  हुए  उन्होंने  कुछ  गाड़ियों  में  ऐसी  पद्धति  आरम्भ  की  है  जिसमें  फायरमैन  से  इंजन  डाइवर

 का  काम  लिया  जाता  है  ओर  उन्हें  नियमित  रूप  से  गाड़ी  चलाने  का  काम  दिया  जाता  इसे  रोका

 जाना

 कुछ  विशेषकर  दक्षिण  की  ओर  जाने  वाली  गाड़ियां  बिना  गार्ड  के  चलाई  जा

 रही  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 तोड़-फोड़  के कारण  और  फिश  प्लेटें  उखाड़  कर  दुर्घटना  की  जाती  और  यदि

 लोग  फिश  प्सेटें  उद्चाड़ने  और  दुघंटनाएं  कराने  का  प्रयत्न  करते  हैं  तो  कुछ  तकनीकी  उपाय  किया  जाना

 यदि  आप  पुणे  संस्थान  जाएं  तो  आप  पायेंगे  कि  वे  वहां  बड़ी  रेंज  ओर  छोटी  रेंज  की  बेल्ड

 की  हुई  पटरियों  के  कार्यकरण  का  प्रदर्शन  कर  रहे  यदि  बड़ी  रेंज  ओर  छोटी  रेंजी  की  वेल्ड  की  हुई

 बे  पटरियां  लगाई  जाएं  तो  फिश  प्लेटों  की  चोरी  होने  की  समस्या  का  समाधान  किया  जा  सकता  है  '

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  लगभग  20-25  हजार  किलोमीटर  पटरी  का  नवीकरण  किया

 जाना  उस  पर  ध्यान  दिया  जाना
 ह

 मेरा  सुझाव  है  कि  स्वचालित  सिग्नल  पद्धति  को  सुदृढ़  बनाया  जाता

 रेल  दुघंटना  जांच  समिति  की  पदोन्‍नति  सिग्नल  पद्धति  और  हन्टर

 लॉकिंग  में  सुधार  करने  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  उन्हें  अवश्य

 न्वित  किया  थाना
 ह

 बिना  चौकीदार  वाह  रेलवे  फाटकों  पर  प्रतिवर्ष  औसतन  100  दुघंटनाएं  होती  ये  दु्घंटनाएं

 क्यों  होती  हैं  ?  क्योंकि  सांविधिक  व्यवस्था  यह  है  कि  यदि  कोई  बिना  चौकीदार  वाला  रेलवे  फाटक

 स्थानीय  निकाय  या  नगरपालिका के  क्षेत्र  में  पड़ता  है  तो  उसपर  कमंचारी  नियुक्त  करने  तथा

 हत्सम्बन्धी  व्यय  नगरपालिका  या  उस  स्थानीय  निकाय  द्वारा  वहन  किया  मेरा  निजी  अनुभव

 यह  है  कि  स्थानीय  निकाय  धन  खर्च  करने  से  इन्कार  कर  देती  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वह  दृढ़  निर्णय  लें  तथा  यह  घोषणा  करें  कि  चूंकि  बिना  चोकीदार  वाले  रेलवे  फाटकों  पर

 नाएं  होती  हैं  सभी  बिना  चौकीदार  वाले  रेल  फाटकों  पर  रेलवे  स्वयं  ध्यान  देगी  ।

 नई  लाइनें  बनाए  जाने  के  परिप्रेक्ष्य  में  परिवर्तन  लाना  होगा  ।  उनसे  सम्बन्धित  मानवंड़ों  में

 संशोधन  किया  जाना  पिछड़े  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  यहां  एक  सुझाव  देना  चाहता  मांग  करने  वाले  सभी  व्यक्तियों  को  संतुष्ट  करने  के

 सामान्यतया  रेल  मन्त्री  यह  घोषणा  कर  देते  हैं  कि  एक  विशेष  परियोजना  आरम्भ  की  उस

 पर  150  करोड़  रुपये  व्यय  आएगा  ।  और  उस  पर  अनुदान  1  लाख  रुपये  या  कभी-कभी  केवल  10,000:  :
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 सकये  हो  दिया  जाता  ऐसा  केवल  मांग  करने  वाले  लोगों  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  किया  जाता

 मैं  उनसे  अनुरोध  करता  यद्यपि  आपको  मेरा  यह  सुझाव  पसंद  नहीं  भी  आ  लेकिन  अन्तत

 यह  उपयोगी  रहेगा  कि  उनके  पास  लाइनों  को  बदलने  और  नई  लाइनें  बनाने  के  लिए  जो  धन  उपलब्ध

 है  उस  धन  का  कई  परियोजनाओं  में  अपव्यय  करने  की  उसे  चालू  परियोजनाओं  पर  खर्च  किया

 उनके  आवंटन  में  वृद्धि  की  उस  परियोजना  का  पूरा  करने  का  समय  निश्चित  किया

 उसे  आरम्भ  करने  की  अनुमति  दी  जाए  और  एक  बार  इसका  काम  आरम्भ  होने  पर  इसकी  उत्पादकता

 बढ़  आएगी  क्योंकि  इससे  रेलवे  के  राजस्व  में  वृद्धि  अन्यथा  यदि  हम  परियोजनाएं
 एक  साथ  जारी  रखते  हैं  जिनके  लिए  बहुत  कम  धन  मिलता  है  तो  उससे  केवल  संसद  सदस्य  ही  संतुष्ट

 हो  कार्य  अवधि  समाप्त  होने  पर  वे  चले  जाएंगे  और  ये  परियोजनाएं  भी  ऐसे  ही  पड़ी  रहेंगी  ।

 क्ैकिन  उत्पादक  प्रयोजनाथं  कुछ  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए  उन्हें  चालू  परियोजनाओं  के
 सम्बन्ध  में

 विध्पक्ष  दृष्टिकोण  अपनाना  मैं  उन्हें  यह  धता  देना  चाहता  जनता  पार्टी  या  कांग्रेस  पार्टी

 को  भूल  जहां  कहीं  भी  उपयुक्त  परियोजनाएं  आरम्भ  को  गई  पश्चिमी  तट  पर  आरम्भ  की

 गई  शोजना  बहुत  अच्छी  है  --  सभी  दलों  ने  इसका  कऋमर्थंन  किया  उसे  पूरा  किया  मैं  भूतपूर्व

 वित्त  मन्‍्त्री  के  साथ  गुजरात  गया  ओर  मोश्टामाकपाडवंज  लाइन  का  उद्घाटन  इसका  ओर

 बिस्तार  करने  की  भी  स्वीकृति  दे  दी गई  यदि  आप  बजट  सम्बन्धी  मेरे  कागजात  देखें  तो  आप

 पाएंगे  कि  इसको  स्वीकृति  दी  गई  योजना  आयोग  ने  भी  अनुमति  दी  लेकिन  हुंमारे  ससा  से

 जाते  पर  बहू  काम  भी  हो  हमारे  हटने  में  भलाई  हो  सकतो  है  सेकिन  रेलवे  को  बना

 रहना  हम  हट  सकते  हैं  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि  रेलवे  काम  करता  रहे  क्‍योंकि  हम

 व्यवस्था  का  मूल  आधार  नहीं  हैं  लेकिन  सौभाग्य  से  रलवे  अ्थ॑-व्यवस्था  का  मूलभूत  अंग  उसे  बनाए

 रखना

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  कर्म  चारियों  की  समस्याओं  पर  ध्यात  दिया  जाना  पी  ०एन०एम०

 ओर  जे०  सी०  एम०  को  सक्रिय  बनाया  जाना  दर्जा  बढ़ाने  के  मामले  में  अभी  भी  कुछ  श्रेणियां

 सपैक्षित  इसका  समाधान  किया  ही  जाना  उत्पादकता  पर  आधारित  बोनस  फार्मूला  सफल

 सिद्ध  हुमा  इसे  स्थायी  बनाया  जाना  तथा  कर्मचारियों  की  सभी  लंबित  समस्याओं  का

 समाधान  किया  जाना

 योजना  आधोग  को  रेलवे  को  और  अधिक  आवंटन  करना  चाहिए  ।  मैं  इस  सदत  के  सभी  सदस्यों

 को  आग्रह  करूंगा  कि  वे  मंत्री  महोदय  को  बताएं  कि  इस  सदन  के  सभी  सदस्य  उनके  साथ  योजना

 शआपोेग  को  बताना  होगा  कि  समूची  लोक  सभा  चाहती  है  कि  अ्थ॑-व्यवस्था  के  विकास  के  मूल  ढांचे  के

 लिए  रेलवे  को  डिये  जाने  वाले  आवंटन  में  वृद्धि  की  जाए  ।

 आधिक  मंत्रालयों  के  वीच  काफी  समन्वय  होना  इस्पात  मंत्रालय  में  जो  कुछ  होता

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  इससे  केवल  इस्पात  मंत्रालय  को  हानि  हुई  मैं  आपको  एक  उदाहरण  दूंगा  ।

 यदि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  बंसीलाल  जी  द्वारा  पहिए  और  एक्सल  बनाने  संबंधी  की  गई  मांग  को  ६

 करने  में  समर्थ  नहीं  है  तो  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  पेरम्बर  में  पहले  ही  से  निर्मित  वेंगन  ओर

 डिब्बे  कहीं  पड़े  रहेंगे  और  उपयोग  में  नहीं  इसीलिए  आपसी  समन्वय  होना  कीर्य्ती
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 मंत्रालय  को  जिन  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ता  उन्हीं  का  सामना  रेलवे  को  करना  पड़ता  है  ।

 यदि  उद्योग  तथा  कृषि  को  हानि  होती  तब  रेलवे  को  भी  हानि  होती  आशिक  मंत्रालयों  के

 बीस  समन्वय  बनाए  रखने  के  लिए  कुछ  औपचारिक  व्यवस्था  होनी

 यदि  वे  सभी  उपाय  किए  जाएं  तभी  मैं  समझू्‌ंगा  कि  जो  अपने  पथ  से  विमुख  हो  गया

 को  अपमे  पथ  पर  वापिस  लाया  जा  सकेगा  और  रेलवे  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  आपको  समूचे  सदन  का

 सहयोग  मिलेगा  ।  केवल  सहयोग  लेने  का  हौसला

 ]

 भी  रास  सिह  यादव  )  :  माननीय  अभी  मेरे  से  पूर्व  विरोधी  दल  से
 आने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  जिस  प्रकार  से  रेलवे  और  रेलवे  की  कार्य  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  तस्वीर
 सदन  के  सामने  रखनी  चाही  मैं  समझता  हूं  कि  वास्तविक  तस्वीर  उससे  बिल्कुल  भिन्‍न

 आज  देश  में  पांच  लाख  गांव  हैं  जिनमें  स ेलगभग  चार  लाख  गांव  ऐसे  हैं  जो  कि  किसी  भी

 प्रकार  से  रेल  या  सड़क  से  जुड़े  नहीं  हुए  इस  प्रकार  से  गांवों  में  जो  व्यक्ति  रहते  हैं  उनके  पास  रेलवे

 से  आने-जाने  के  साधन  नहीं  अभी  हमारी  जो  नेशनल  ट्रांसपोर्ट  पालिसी  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  उसमें

 भी  यह  कहा  गया  है  कि  हमें  सब  से  पहले  यह  देखना  है  कि  यातायात  के  सम्बन्ध  में  हमारी  जो  नीतियां

 हैं  उनमें  हम  इस  तरह  का  परिवतंन  करें  जिससे  कि  हमारे  देश  का  जो  उपेक्षित  वर्ग  समाज  का  जो

 उपेक्षित  वर्ग  उसके  लिए  हम  बजट  बनाते  चाहे  वह  रेलवे  का  बजट  चाहे  वह  जनरल  बजट

 हो  उसमें  गम्भीरतापूर्वक  उसका  ध्यान  रखा  अभी  तक  उसके  बारे  में  कभी  भी  विशेष  रूप  से

 कोई  विचार  नहीं  किया  जाता  रहा

 माननीय  जो  यहां  पर  विराजे  हुए  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  वर्ग  की  आय

 से  कलकत्ता  या  बोम्ने  जैसे  बड़े  शहरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  सब्सीडाइज्ड  करना  चाहते  हैं  और  उनके

 लिए  रेलवे  की  ओर  दूसरी  सुविधाएं  चाहते  सीजनल  टिकट  में  कोई  खास  रियायत  चाहते  एक  ह

 तरफ तो गांव का वह व्यक्ति है जिसको रेल के दर्शन नहीं होते हैं और मोटर ट्रैफिक के लिए उसको अपने गांव से 5-6 मील पर जाना पडता पैदल जाना पड़ता है और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर मांग की जाती है जो यह कहता है कि हम सैर करना चाहते ऐशोआराम करना चाहते इसलिए हमको सीजनल टिकट दिया जाये और सीजनल टिकट के लिए पैसा वह गरीब आदमी दे जो कि आज पाबर्टी लाइन से नीचे जिसकी तादाद आज मुल्क में 60 प्रतिशत इस देश की आधिक व्यवस्था में गरीब आदमी अमीर आदमी को सब्सीडाइज्ड ऐसा उसको कहा जाता विरोधी पक्ष की ओर से जो इस तरह को बात की गई मैं समझ्नता हूँ कि यह इस देश की इकानमी को गिराने की ओर उनका एक कदम है | सभापति मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में में कहें गया है कि जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि कृषि और उद्योग की दृष्टि से पीछे उन क्षेत्रों में हमें प्राथमिकता देनी रोडे ट्रांसपोर्ट कायम करें या रेलवे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रेलवे ट्रैक की ब 272?
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 व्यवस्था  इन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देनी  होगी  |  क्या  हुम  उन  नीतियों  पर  चलते  हैं  ?

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  हमारे  पूर्ववर्ती  रेल  मन्‍्त्री  जी  ने  जो मालदा  की  ओर  विशेष  ध्यान

 दिया  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  कोंकण  में  भी  रेलये  की  व्यवस्था  शायद  उस  समय  हुई  थी  जब

 जाप  रेल  मन्त्री  क्‍या  वह  आपका  क्षेत्र  नहीं  उस  एरिया  को  इस  तरह  की  सुविधा  आपने  नहीं  दी

 थी  ?  उस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  आप  भी  लोक  सभा  में  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की

 नसीहत  देना  इस  तरह  की  शिक्षा  बहुत  आसान  काम  लेकिन  उसके  ऊपर  अमल  करना  बहुत

 मुश्किल  काम  अभी  आप  फर्मा  रहे  थे  कि  जहां  तक  यहां  रेलवे  की  जो  अर्थ-व्यवस्था  है  वह  गिरती

 जा  रही  लेकिन  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  हमारी  रेल-श्यवस्था  सारी  एशिया  में  प्रथम

 स्थान  रखती  है  ओर  सारी  दुनिया  में  दूसरा  स्थान  रखतो  है  और  इसका  61460  किलो  मीटर  से  भी

 अधिक  विस्तार  यह  सारी  दुनिया  में  एक  ही  व्यवस्था  है  जो  सोशल  आब्लीगेशन  को  लेकर  चलती

 है  और  सोशल  आब्लीगेशन्स  के  अन्तगंत  रेलवे  के  पास  ऐसे  आइटम्स  हैं  जिनको  हम  कम्सेशनल  फ्रेट  पर

 लाते-ले  जाते  क्‍या  बल्ड  के  किसी  मुल्क  चाहे  डेवलप्ड  या  ढेबलपिग  कंट्रीज  उनके  अन्दर  या

 दूसरे  मुल्क  तीसरी  दुनिया  के  मुल्क  उनमें  क्या  इस  तरहू  के  सोशल  आग्लीगेशन्स  दिए  जाते

 किसी  भी  व्यवस्था  की  तरफ  संचार  व्यवस्था  वा  कोई  भी  इस  तरह  की  व्यवस्था  मेकिन  हमारी

 रेलवे  दे  रही  है  )

 ]

 सभापति  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  ज्यादा  समय  नहीं  है  ?

 ओऔ  राम  सिंह  मादव  :  मैं  जानता  हूं  कि  मेरा  प्रश्न  बहुत  प्रासंगिक  है  तथा  प्रासंमिकता  का  निर्णय

 सदस्य  लेते  है  न  कि  अध्यक्षपीठ  ।

 समापति  भहोदव  :  सूची  में  कई  सदस्यों  का  नाम  समी  बोलना  चाहते  उन  सबको

 बोलने  का  अवसर  दिया  जाना

 भी  राम  सिंह  यादव  :  मैं  इसे  भली-भांति  जानता  हूं  लेकिन  कुछ  समय-सीमा  भी  निश्चित

 मैं  जानता  हूं  कि
 समय  कम  सेकिन  समय  तो  समय  का  अर्थ  है  समय  ।  प्रत्येक  स्दस्प  को  समय

 दिया  जाता

 सभापति  महोदय  :
 कृपया  अपनी  बात  जारी  रखिए  ।  मैंने  आपको  संक्षेप  में  बोलते  का  अत

 रोध  किया  है  ।
 +  |

 कृषि  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  वूटा  :  कृपया  संक्षेप  किन्तु  अपने  निश्चित  समय

 थी  राज  सिंह  वादव
 :  अध्यक्षपीठ  का  सम्मान  करते हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अनावश्यक

 ;  214  न्‍
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 रूप  से  बण्टी  बजाई  जा  रही  इससे  अध्यक्षपीठ  को  परेशानी  होती  मैं  सभी  शिष्टाचार  जानता

 हूं  क्योंकि  मैं  भी  उपाध्यक्ष  के  पद  पर  रह  चुका  हूं

 समापति  महोदय  :  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  कृपया  कार्यवाही  जारी

 ]

 को  राम  सिह  यादव  :  मैं  इस  बात  के  लिए  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जहां  माननीय  सदस्य

 जो  विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्य  हैं  और  भूतपूर्व  रेल-मन्त्री  हैं  उन्होंने  रेलवे  की  अर्थ-व्यवस्था  के

 संबंध  में  जो  एक  चेतावनी  दी  है  हमारे  रेल-मन्त्री  जी  वह  अपने  आप  में  महत्वहीन  है  और  इर्सा

 महत्वहीन  है  कि  आज  हमारी  जो  रेलवे  उसका  एक  बहुत  बड़ा  उत्त  रदायित्व  है  और  वह  उत्तरदायित्व

 है  सामाजिक  कत्तेव्य  का  जो  किसी  दूसरे  मुल्क  के  दूसरे  देश  में  नहीं  है  ओर  यही  कारण  है  कि

 जहां  इस  सोशल  आब्लीगेशन  को  हमारी  रेलें  करती  हैं  तो  उसमें  बहुत  बड़ा  एक्सपेंडीचर  उसके  साथ

 जुड़ा  होता  मैं  रेल  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  पिछले  चुनाव  के  दौरान  वे  देहात  में

 गए  ग्रामीण  क्षेत्र  में  गए  और  दूसरे  माननीय  सदस्य  भो  गए  आज  एक  सबसे  बड़ी

 बत  है  जो  ग्रामीण  देहात  के  लोग  कहते  हैं  ।

 जो  रेलवे  क्रासिंग  बने  हुए  व ेपच्चासों  साल  पहले  के  गांव  की  अर्थव्यवस्था  का  इस  तरह
 से  विस्तार  हुआ  है  कि  जगह-जगह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  रास्ते  कायम  हो  चुके  हैं  और  वहां  पर  रेलवे

 क्रासिंग  नहीं  क्या  इस  बात  का  सर्वे  करायेंगे  कि  जहां-जहां  रेलवे  क्रासिंग  की  जरूरत  वहां
 पर  उनको  बनाया  गांव  वालों  को  छह्‌-छह्‌  किलोमीटर  दूर  जाना  पड़ता  क्या  आप  इस  तरह
 की  व्यवस्था  करेंगे  कि  वहां  पर  पुनः  सर्वे  कराया  जाए  जिससे  उनकी  समस्या  हल  हो  जो  रेलवे

 ऋतिंग  हैं  उन  पर  आदमी  की  व्यवस्था  नहों  उसकी  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  कि

 जाने  वाले  लोगों  को  असुविधा  न  हो  ।  मथुरा-अलवर  रेलवे  लाईन  का  उद्घाटन  माननीय  रेल  मन्त्री  जी
 ने  कुछ  ही  दिन  पहले  किया  था  और  इसका  बजट  में  भी  प्रावधान  किया  गया  इन्डियन  रेलवेज

 इअर  बुक  1983-84  में  बड़े  गव॑  के साथ  आपने  कुछ  पक्तियां  लिखी

 वर्ष  198  3-84  के  दौरान  निम्नलिखित  4  लाइनों  को  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई
 तथा  इसका  उद्घाटन  किया  इसमें  कुल  374.24  किलो  मीटर  लम्बी  लाईन  का  निर्माण  किया

 आता  था

 (|)  मथुरा-अलवर  लाईन  119.75  किलो  --  मध्य  रेलवे  ****

 इसका  तत्कालीन  रेल  श्री  गो  खान  चोधरी  ने  किया  वास्तव  वहां

 पत्थर  लगा  जिस  पर  उद्घाटन  की  तिथि  और  समय  अंकित  थोड़ी  दूरी  रामगढ़  नामक

 गांव  रेल-मन्‍्त्री  उस  पत्थर  को  देख  सकते  जब  तक  वह  वहां  शीघ्र  कार्य  आरम्भ  नहीं  वह

 शिला  चोरी  हो  सकती  जब  बजट  में  वायदे  किए  गए  तो  रेल  मन्‍्त्री  को  उन  पर  ध्याम  देना

 चाहिए  तथा  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करना

 213
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 राम  सिह  यादव  ]

 ]

 दूसरी  बात  यह  अर्ज  करना  चाहता  हुं  और  वह  यह  कि  आप  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  बैकवर्ड

 एरियाद्  को  आपको  तरक्की  देनी  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  की  जो  मीटर-गेज  रेल  लाईन  वह
 राजस्थान  ओर  गुजरात  प्रान्त  की  इकोनामी  को  बुस्ट-अप  करती  हिन्दुस्तान  में

 ऐसी  कोई  भी  प्रान्तीय  राजधानी  नहीं  है  सिवाय  जयपुर  के  जो  कि  ब्राड-गेज  से  न  जुड़ी  हो  ।  1977-78

 में  ।9  लाख  का  और  1980-81  में  भी  इसको  ब्राड-गेज  में  कन्वर्ट  करने  का  प्राविजन  किया  गया

 उसको  आप  फ़ेज-वे  में  स्वीकार  कर  सकते  हैं  जिससे  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  ब्राइ-गेज  लाईन  मिल

 सकती  रेल  मन्त्री  जी  कई  तरह  की  शिक्षा  देते  हैं  कि  मी दर-गेज  और  ब्राड-गेज  में  कोई  फक॑  नहीं

 यह  बात  बिल्कुल  गलत  है  ।  आपको  जो  यह  इअर  बुक  उसमें  आपने  स्वीकार  किया  है  कि  जो  कुछ
 भी  तरक्की  आज  वह  सारी  की  सारी  ब्राड  गेज  की  वजह  से  है  ओर  ब्राउ-गेज  का  जितना  कवरेज  वह
 कर  रही  उतना  ओर  कोई  भी  मैथड  नहीं  करता  ।

 िनवाद  ]

 बड़ी  लाईन  कुल  किलोमीटर  मार्ग  का  केवल  53.21%  लेकिन  कुल  भाड़ा  जो

 बहन  किया  जाता  उसका  88.30%,  टन  किलोमीटर  और  करीब  81.4  प्रतिशत  यात्री  किलोमीटर

 इसके  द्वारा  वहन  किया  जाता  छोटी  लाइन  कुल  किसोमीटर  मार्ग  का  39.88  प्रतिशत  है  कितु  यह
 केवल  11.6  प्रतिशत  भाड़ा  टन  किलोमीटर तथा  17.99  यात्री  किलोमी  टर  वहन  करती  है

 ]

 आपकी  जो  रिपोर्ट  उसमें  आप  देखेंगे  कि  जितना  भी  ब्राड-गेज  वहां  पर  पंसेन्जर  ट्रैफिक

 और  फ्रेट  ट्रैफिक  भी  यहुत  ज्यादा  आप  इसके  लिए  लगाता₹बजट  में  कमिटेड  1977-78  और
 “

 |  के  बजट  के  बावजद  भी  आपने  उसको  छोड़  क्या  नाथ  हन्डिया  में  जितने  भी  रेलवे

 स्टेशन्स  उनमें  रेवाड़ी  के  ऊपर  पैमेन्जर  बुकिंग  सबसे  ज्यादा  उससे  ज्यादां  मीटर-गेज  रेलबे  लाईन

 में  भी  नहीं  है  ।

 इन  सब  यातों  को  ध्यान  में  रखते  उसको  आप  अपने  हाथों  में  लेंगे  और  पूरा

 अन्त  माननीय  सभापत्ति  मैं  एक  निवेदन  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  अलवर  के  सम्बन्ध  में

 करना  अलवर  में  आपने  रेलवे  पर  एक  ओवरब्रिज  बनाने  को  स्वीकृति  दी  है  परस्तु  कई  सालों

 से  बजट  में  स्वीकृति  के बावजूद  और  राजस्थान  सरकार  के  आवश्यक  प्रावधान  करने  के  जहां

 उसका  उद्॒भाटन  पिछले  वर्ष  होने  बाला  एक  वर्ष  बाद  भी  अभी  तक  वह  मामला  खराई  में  पड़ा

 हुआ  क्‍या  रेल  मन्त्री  जी  उस  ओबर-ब्रिज  को  शीघ्र  पूरा  करवाते  पर  ध्यान  देंगे  अलबर

 अपने  आप  में  धीरे-धीरे  बहुत  बड़ी  ओोद्योगिक  इकाई  बनता  जा  रहा  है  और  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  शहर

 अम  गया  है  लेकिल  जब  भी  कहां  से  औौद्योंगिक  एरिया  को  जाते  हैं  शो  ओवर-ब्रिज  ने  होने  के  काएल
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 ल्लल्ल्लल्््ज्ज्ज््््++£६£ओणए लगभग आधा घण्टा या कभी-कभी एक धण्टा  इकछकछक०एईऑ४क्‍४४अक्‍-न  न  9”
 लगभग  आधा  घण्टा  या  कभी-कभी  एक  धण्टा  तक  लग  जाता  है  और  सारा  ट्रेफिक  खड़ा  रहुता  इंस
 के  अभाव  में  लोगों  को  भारी  असुविधा  जिस  स्थान  पर  आपने  की  स्वीकृति  दी  है,,मैं

 चाहूंगां  कि आप  उस  कार्य  को  जल्दी  आरम्भ  करवा  दें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  मन्त्री  जी  को

 वाद  देता  हूं  जिन्होंने  वास्तव  में  एक  रियलिस्टिक  बजट  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  तरह  की

 हमारी  प्लानिंग  कमीक्षन  की  पोलिसी  थी  और  जो  कुछ  हमारी  ट्रांसपोर्ट  पोलिसी  कमेटी  की  रिपोर्द  में

 कहा  गया  जो  काम  हम  कर  सकते  उन्हीं  कामों  को  हमें  हाथ  में  लेना  इसके  लिए  मैं  पुन
 उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 *कमारो  ममता  बनर्जी  :  महोदय  देश  के  स्वतंत्र  होने  बाद  रेल  मन्त्रालग् का
 महत्त्व  बहुत  बढ़  गया  है  और  वह  महत्त्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  रहा  1985-86  5-86  का  रेलवे  बजट  आठवीं
 लोक  सभा  के  चुनावों  के  तुरन्त  बाद  इस  पुनीत  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  इस  बजट  का

 समर्थन  करती  हूं  और  इसका  समर्थन  करते  हुए  मैं  कछ  बातें  कहना  चाहूंगी  तथा  मंत्री  महोदय  के  समक्ष

 कछ  सुझाव  मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करती  हूं  क्योंकि  इसमें  भूमिगत  रेलवे  के  लिए

 82  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 5  वर्ष  तक  के  बच्चों  के  लिए  रेल  यात्रा  वर्ष  1979  जो  कि  अंतर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष

 नि:शुल्क  कर  दी  गई  लेकिन  ऐसा  तदर्थ  आधार  पर  किया  गया  अब  1985-86  के  इस

 बजट  में  तदर्थ  आधार  समाप्त  करके  5  वर्ष  तक  के  बच्चों  के  लिए  रेल  यात्रा  नियमित  रूप  से  निःशुल्क
 कर  दी  गई  है  ।

 मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करती  हूं  क्योंकि  इस  अंतर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  3-33  वर्ष  कीਂ  आयु
 के  युबाओं  को  रेल  यात्रा  के  लिए  अनेक  सुविधाएं  तथा  रियायतें  दी  गई  साथ  ही  उन्हें  रांची  तथा

 पुरी  में  रेखबे  होटलों  तथा  रेलवे  प्रशासन  के  अंत्गंत  असिथि  गहों  में  रहने  की  अमुमति  भी  दी  गई

 इस  का  समर्थन  करती  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहती  हुं  ।

 हम  भारतीयों  को  इस  बात  पर  गवं  है  कि  हमने  भारत  को  अंतर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  में  एक  युवा

 अर्थात्‌  श्री  राजीव  दिया  है  |  श्री  राजीव  गांधी  एक  युवा  है ंजिनकी

 आयु  40  वर्ष  है  और  यह  उपयुक्त  होगा  कि  ये  रियायतें  13-33  वर्ष  की  आयु  के  युवाओं  की  बजाय

 13-40  वर्ष  के  युवाओं  के  लिए  उपलब्ध  कर  दी  जाएं  |  इस  तरह  इन  रियायतों  सेऔर  काफी  युवकों

 को  लाभ  मिल  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  कृपया  इस  पर  गंभीरतापूर्वक

 विचार  मैं  एक  ओर  इस  बजट  का  स्वागत  करती  हूं  तथा  दूसरी  ओर  मैं  आम  आदमी  की  भलाई

 और  हित  में  कुछ  और  सुझाव  देना  चाहूंगी  ।  मन्‍्त्री  महोदय  इस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  । उनके  बजट

 पर  समन  देश  में  कूछ  पहलओं  पर  मिश्नित  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  गई  इस  बजट  में  माल  भाड़े  में

 ।  उसके  परिणामस्वरूप  लोगों  के  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  जैसे'मिट्टी  करा

 जज
 बृद्धि  कर  श  दी  गई ई  है

 ©  बंगला  में  दिए-गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूषास्तर  ।
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 मसता  अन्जों  ]

 नमक  आदि  के  म्ल्य  4  अथवा  5  पैसे  बढ़  लेकिन  वास्तव  में  बेईमान  व्यापारी

 स्थिति  का  फायदा  उठाकर  वतंमान  मूल्यों  में  2-15  पैसे  तक  वृद्धि  कर  इससे  निर्ध्नन  जनता  तथा

 आम  अनता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  जनता  की

 बैसिक  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  पर  माल  भाड़े  के  अधिशुल्क  को  वापस  से  इससे  पूरे  देश  में

 निर्घन  व्यक्तियों  को  बड़ी  राहुत  मिलेगी  ।

 मासिक  रेलवे  टिकटों  तथा  सीजन  टिकटों  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  राजस्व  बढ़ाने  के

 उद्देश्य  स ेमासिक  टिकटों  पर,अधिशुल्क  लगाकर  लोगों  पर  भार  डाला  गया  मैं  मस्जी  महोदय  से

 निवेदन  करती  हूं  कि  वह  आम  यात्रियों  क ेलिए  मासिक  टिकटों  पर  अधिशुल्क  मे  इससे  आम

 जनता  को  लाभ  होगा  |  इस  पर  विचार  किया  जाए  ।

 रेलवे  बोर्ड  ने  योजना  आयोग  से  20,000  रेलवे  बेगनों  के  निर्माण  की  मंजूरी  के  लिए  कहा

 पिछले  वर्ष  16,000  वेगनों  क ेलिए  आ्डर  दिया  गया  था  ।  लेकिन  इस  वर्ष  आर्डर  मात्र  5000

 बेसन  कर  विया  गया  इससे  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  पर  बहुत  बुरा  असर  पश्चिम  बंगाल  की

 बेन  जेसोप  आदि  जैसी  बेगन  निर्माण  कम्पनियां  इससे  बुरी  तरह  प्रभावित

 पश्चिम  बंगाल  में  पहले  ही  बहुत  बेरोजगारी  अगर  बँगनों  के  आडंर  में  भारी  कमी  की  जाती  है  तो

 इससे  हजारों  कर्मक।र  बेकार  ही  पहले  ही  पश्चिम  बंगाल  में  एक-एक  करके  फैक्ट्री  बन्द  को

 जा  रही  उच्योग  रुग्ण  हो  रहे  गलत  श्रम  नीति  अपनायी  जा  रही  वामपंथी  सरकार  की  गलत

 भऔर  असफस  श्रम  नीति  के  कारण  आज  पश्चिम  बंगाल  सबके  लिए  निराशाजनक  स्थिति  में  आ  गया

 मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  20,000  बैगनों  के  लिए

 दिए  गए  आर  में  भारी  कमी  करके  उसे  पांच  हआर  न  किया  ताकि  हुजारों  करमंकारों  को

 उनकी  नौकरियों  को  बरकरार  रखा  जा  सके  ।  अब  महोदय  एक  शब्द  परिक्रमा  रेस  के  बारे

 क्रमा  रेल  के  किराए  में  50  पैसे  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  परिक्रमा  रेख  को  हाल  हो  में  शुरू  की  गई  है

 ओर  यह  एक  प्रयोगात्मक  परियोजना  अनुरोध  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  गरीब  लोगों  के  हित  में

 50%  थी  ।  इस  वृद्धि  पर  पुनविचार  किया

 महोदय  जब  श्री  गनी  खान  रेलवे  मन्त्री  थे  तो  उन्होंने  निम्तलिखित  परियोजनाओं  §

 बारे  में  आश्वासन  दिया  था  :

 1.
 द्विषा-तामलुक  बड़ी  लाइन

 2.  बजबज-नामखाना  बड़ी  और

 3.  बोनमांव-वरासाव  दोहरी  लाइन

 कृपया  देखें  कि  इन  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जाए  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  के  मिवासियों

 की  बहुत  उपेक्षा  की  जाती  जो  लोग  गांव  में  रहते  हैं  उनकी  तो  पूरी  उपेझ्ा  की  जाती  वामपंबी

 सरकार  उनकी  कोई  परवाह  नहीं  करती  उनकी  स्थिति  बहुत  इयमीय  मैं  भाप  से  उपयुक्त
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 योजनाओं  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  दुबारा  से  अपील  करती  हूं  जिससे  पश्चिम  बंगाल  के  गरीब

 लोगों  को  बेहद  मदद  मिलेगी  ।

 रेलवे  में  लगभग  60,000  नैमेत्तिकਂ  मजदूर  पिछली  मार्च  को  हम  राजधानी

 एक्सप्रेस  में  हावड़ा  से  दिल्‍ली  आ  रहे  रास्ते  में  हमें  यह  सुनकर  आश्चयें  हुआ  कि  10  या  15  वर्ष

 की  सेवा  के  बाद  भी  कुछ  नैमेत्तिक  मजदूरों  की  छटठनी  की  गई  और  इसके  विरोध  में  उस  दिन  उन्होंने
 ”

 हड़ताल  कर  रखो  कम्युनिष्ट  पार्टी  के  कुछ  माननीय  सदस्य  भी  हमारे  साथ

 यात्रा  कर  रहे  थे  ।  उस  अचानक  हडताल  के  कारण  हमने  यात्रियों  की  बहुत  दुर्देशा  देखी  ।  लेकिन

 दय  यह  ूूडी  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इतनी  भारी  संख्या  में  काम  करने  वाले  नैमेत्तिक  मजदूरों  की

 नौकरियों  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  10  या  15  वर्ष  की  सेवा  के  पश्चात्‌  भी  उनकी  किसी  भी  समय

 छटनी  की  जा  सकती  है  ओर  वे  बेरोजगार  हो  सकते  यह  उनके  लिए  मरने  के  समान  हमें  अपने

 इन  मजदूर  भाइयों  के  बारे  में  सोचना  हमें  महिला  नेमैत्तिक  मजदूरों  और  श्रमिकों  के  बारे  में

 सोचना  चाहिए  जिनकी  नौक  री  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  और  उनके  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय

 मन्‍्त्री  महोदय  से  उनको  बारी  बारी  से  नियमित  आधार  पर  खपाने  के  लिए  अनुरोध  करना  चाहूंगी  ।

 मिट्टी  का  आदि  जैसी  गरीब  लोगों  के  दैनिक  उपयोग  की  अनिवाय॑

 वस्तुओं  पर  माल  भाड़े  में  ढढ़ोतरी  न  करने  के  लिए  मैं  दुबारा  अनुरोध  करती  पश्चिम  बंगाल  में

 गरीब  लोग  पहले  से  ही  बढ़ती  हुई  महंगाई  के  बोझ  से  दबे  हुए  वाम  पंथी  सरकार  इस  अनुचित  बढ़ती

 हुई  महंगाई  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठा  रही  किसी  भी  बेईमान  ट्रेडर  या चोरबाजारी
 करने  वालों  को  दण्ड  नहीं  दिया  गया  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  किसी  को  पकड़ा  नहीं

 गया  पश्चिम  बंगाल  के  गरीब  लोग  आज  बड़ी  मुसीबत  में  रेलवे  बजट  पर  मैंने  माननीय  मन्त्री

 महोदय  को  लोगों  के  हित  में  कुछ  छूट  देने  पर  विचार  करने  के  लिए  अपील  की  लेकिन  प्रतिपक्षी

 क्या  कर  रहे  हैं  ?  यह  सच  है  कि  प्रतिपक्षी  को  विरोध  करना  चाहिए  लेकिन  विरोध  रचनात्मक  होना

 पश्चिम  बंगाल  में  वाम  पंथी  सरकार  विशेषकर  कुछ  दल  जिन्हें  इनका  संरक्षण  प्राप्त  हैं  और

 जिन  पर  सी०  पी०  आई०  का  प्रभुत्व  धमकी  दे  रहे  हैं  कि वह  रेल  बजट  के  विरुद्ध  वे  19  मार्च

 को  रोकोਂ  के  अभियान  शुरू  क्या  यह  सही  रास्ता  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि अगर  किसी  को

 इस  रोकोਂ  के  कारण  चोट  लगेगी  या  किसी  रेलवे  यात्री  को  परेशानी  होगी  तो  इसकी  सारीਂ

 दारी  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योती  बसु  के ऊपर  हमने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  देखा  कि

 कलकत्ता  में  जब  ट्राम  के  किरायों  में  एक  पैसे  की  वृद्धि  की  गई  तो  सी७  पी०  एम०  के  कार्याकर्त्ताओं  ने

 पूरे  शहर  में  प्रदर्शन  किया  और  14  ट्राभ  तथा  बसें  जला  लेकिन  बाम  पंथी  सरकार  के  अन्तगंत

 कलकत्ता  में  एक  वर्ष  में  तीन  बार  बस  के  किराए  में  वृद्धि  की  इस  बारे  में  सी०  पी०  एम०  के

 क्ॉर्यकर्ताओं  द्वारा  कोई  विरोध  नहीं  किया  जब  कांग्रेस  कार्यकर्त्ताओं  ने  लोकतांत्रिक  ढंग  से

 एक  शांतिपूर्ण  आन्दोलन  किया  तो  उन्हें  निर्देयता  से  लाठियों  के  साथ  मारा  पुलिस  ने  उन्हें

 महिलाओं  को  भी  नहीं  छोड़ा  गया  |  उन्हें  बुरी  तरह  मारा  गया  ।  अपनी  अकुशलता  तथा  बेईमानी  को

 छुपाने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सभी  बूराइयों  के  लिए  निरंतर  केन्द्रीय  सरकार  को  दोषी  ठ्ह्रा

 रही  ज्योति  असु  ने  पश्चिम  बंगाल  की  अर्थं-व्यवस्था  को  खराब  कर  दिया  पश्चिम  बंगाल
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 [  भगता  बनज्जो

 सरकार  बक  ड्राफ्ट  से  अधिक  का  को  बढ़ा  रही  सन्‍्होंने  लोगों  की  भलाई

 के  लिए  कुछ  नहीं  किया  वहा  के  लोग  बड़ी  परेशानी  में  हम  जानते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल

 कार  जनसाधारण  के  जीवन  को  दैनिक  आवश्यकताओं  के  बारे  में  कुछ  नहीं  करेगी  ।  वे  किसी  भी  उचित

 कार्य  करने  के  योग्य  नहीं  इसलिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  आग्रह  करूंगी  कि  वे  पश्चिम  बंयाल  की

 अर्थ-ध्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  कदम  उन्हें  ऐसी  का  रंवाई  करनी  चाहिए  जिससे  कि
 -

 पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  साभ  हो  और  उन्हें  दमन  से  कूछ  राहृत  मिले  हसी  के  साथ  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करती  हूं  ।  धन्यवाद

 थ्रो०  माशवण  चन्द  पराशर  :  अध्यक्ष  महोदय  पैं  रेल  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  वर्ष

 1985-86  5-86  के  रेलवे  बजट  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 महोदय  किराया  और  माल  भाड़ों  में  वृद्धि  की  विशेषकर  यात्री  किराए  में  12.50  ओर  माल

 भाड़े  में  10%,  की  बृद्धि  को  समाचार  पत्रों  मे ंकाफी  आलोचना  हुई  लेकिन  यह  वृद्धि  अपरिहार्य
 थी  क्योंकि  रेल  मस्त्री  को  पैसा  चाहिए  और  बिना  पैसे  के  वे  रेलवे  का  काम  नहीं  कद  सकते  |  जबकि

 हनहें  कतिपय  मरदों  के  सम्बन्ध  में  परिव्यय  में  कमी  करनी  पड़ी  है  पर  साथ  ही  वे  कछ  महत्वपूर्ण  महदों  में

 भाबंटन  की  बढ़ाने  में  सक्षम  हुए  हैं  जिन  पर  हमारा  ध्यान  जाना  यातायात  सुविधाओं  के  लिए

 हन्होंने  आवंटन  6  6.88  करोड़  रुपये  (1984-85  के  लिए  संशोधन  से  बढ़ाकर  69.08

 क्षरोड़  किया  ट्रक  नवीकरण  के  लिए  राशि  को  353.88  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  494.56  करोंह

 क्पये  किया  पुल  निर्माण  के  लिए  34.92  करोड़  रुपये  में  35.24  करोड़  रुपये  बढ़ा  दिया

 विद  शीकरण  के  लिए  150  करोड़  से  160  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया  और  यात्रियों  की

 शुधिधानों  के  लिए  5.07  करोड़  से  5-85  करोड़  रुपये  की  बढ़ोतरी  कर  दी  इसलिए  ये  शुछ  ऐसी

 बातें  हैं  जिनसे  बेहतर  सेवाओं  को  जूटाने  के  लिए  वह  अपने  वायदों  को  निभाने  में  सफल  हुए  ।

 लेकिन  नई  साइनों  के  लिए  आवंटन  में  स्थिति  सबसे  अधिक  निराशाजनक  है  शायद  योचना

 आयोग  ने-उन्हें  मजबूर  रखा  :  परन्तु  मैं  रेल  मंत्रालय  की  वाधिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  19  की  ओर  उनका

 ध्यान  भाकदित  करता  चाहूंगा  जहां  विभिन्‍न  राज्यों  के  राज्यवार  मार्भम  किलोमीटर  में  दिए  यए  22

 राज्यों  में  छ ेकेवल  तीन  ऐसे  राज्य  हैं  जिनके  पास  एक  किलोमीटर  के  भी  रेंसवे  ट्रेक  नहीं  वे

 सिक्किम  तथा  मेघालय  हैं  जहां  रेलवे  लाइन  निर्माणाधीन  भार  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  500  कि०

 मी०  से  कम  रेल  लाइन  मे  जम्मू  और  हिमाचल  नामालैण्ड  और  त़िपुरा  महोदय

 इन  राज्यों  को  विशेष  प्राथमिकता  दी  जानी  हिमाचल  प्रदेश  में  नांगल-तलवाश  रेलवे  लॉइहम

 के  सिए  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  जिससे  दो  राज्यों  को  लाभ  पहुंचेता  और  जो  पिछते

 कुछ  क्यों  से  मिर्माणाधीन  मैं  इन  पूर्ववर्ती  श्री  अब्दुल  गनी  खान  चौधरी  को  धन्यवाद  देता

 स्वर्गीय  एल  ०  एन०  भूतपूर्व  रेलये  मंत्री  मे  22  दिसस्थर  1974  को  ईसेकी  तीन  रखी
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 थी  ओर  दिसम्बर  को  कांग्रेस  अध्यक्ष  के  रूप  में  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 ने  जब  वह  सत्ता  में  वहीं  थी  ऊना  जिलों  का  दौरा  किया  और  कहा  कि  जब  वह  सत्ता  में  आएगी
 तो  इस  लाइन  का  निर्माण  किया  जाएगा  !  अपने  वायदे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने  इसे  योजना

 आयोग  से  घनराशि  की  मंजूरी  दिलाई  भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री  ने  2  करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्ययस्था  की  !

 इस  वर्ष  इस  राशि  को  घटाकर  50  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  जो  कि  भारी  कटौती  है  और

 इससे  हमारे  विकास  कार्यों  को  बहुत  ठेस  पहुंचेगी  ।

 जबकि  मैं  यह  तर्क  दे  रहा  मैं  आपके  ध्याद  में  भी  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  को

 सरकार  ने  इस  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  कार  में  तेजी  लाने  के  लिए  रेलवे  प्रशासन  हेतु  अपनी  प्रदेश

 की  वार्षिक  योजना  में  भूमि  खरीदने  और  मिट्टी  के काम  के  लिए  2  करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था

 तथा  लागत  मूल्य  पर  स्‍लीपर  खरीदने  के  लिए  की  हालांकि  रेल  मंत्री  ने  अपने  बजट  में  यह  संकेत

 दिया  है  कि  इस  रेलवे  लाइन  का  एक  भाग  प्रा  होने  वाला  हमें  हस  उपलब्धि  से  ज्यादा  खुशी  नहीं

 हीनी  चाहिए  क्योंकि  यह  केवल  7  किलोमीटर  का  रेलवे  ट्रक  है  जो  आजादी  के  33  वर्षों  के बाद  इस

 क्षेत्र  को  दिया  जा  रहा  है  जिनमें  से  पंजाब  के  क्षेत्र  को  4  किलोमीटर  और  हिमाचल  प्रदेश  के  क्षेत्र  को

 केवल  3  किलोमीटंर  प्राप्त  इस  दर  पर  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  प्रत्येक  प्रदेश  वर्ष  के  पश्चात्‌

 हमें  ।  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  मिली  !  अगर  इस  रेलवे  लाइन  के  लिए  आवंटन  50  लाख  रुपए  तक

 कम  किया  जाता  राज्य  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  मुझे  विश्वास  है  कि  रेलवे  द्वारा  इसे  बढ़ाया

 जाएगा  ।  तब  ज्यादा  आशा  नहीं  की  जा  सकती  !  इसलिए  मैं  रेलवे  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 क्षेत्रीय  असमानता  और  इस  रेलवे  लाइन  की  संवेदनशील  किस्म  को  भी  देखते  हुए  क्योंकि  यह  रक्षा

 प्रयोजनों  के  लिए  भी  प्रयोग  में  लाई  जाएगी  आवंटन  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  पिहले  वर्ष  की  तरह  इसे

 इस  बर्ष  भी  इसके  लिए  अधिक  घन  नियत  करना  चाहिए  और  5  करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  ताकि  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  किये  गये  वायदे  के  अनुसार  अम्ब  को  जो  ऊना

 का  जिला  है  को  कुछ  वर्षो  में  भारतीय  रेल  के  मानचित्र  में  प्रदर्शित  किया  जा  सके  ।  2]  दिसम्बर  ऊना

 को  उन्होंने  वायदा  किया  था और  अगर  रेलवे  लाइन  को  6  वर्ष  के  बाद  भी  ऊना  तक  रेल  लाइन  नहीं

 ले  जा  सके  तो  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  होगी  !

 इसी  तरह  मैं  जम्मू  और  कश्मीर  का  मामला  लेना  भाहुंगा  !  वहां  केवल  77  किलोमीटर  रेलवे

 लाइन  है  !  यहां  जम्मू-उधमपुर  रेलवे  लाइन  के  लिए  आवंटित  राशि  से  बहुत  कमी  की  गई  है  !

 पिछले  वर्ष  2  करोड़  रुपए  की  राशि  दी  गई  थी  इस  वर्ष  करोड़  रुपए  दिये  गये  हैं  यह  भी  पहाड़ी  राज्य

 है  और  जम्मू  से  उधमपुर  की  रेलवे  लाइन  को  विशेष  देखभाल  की  आवश्यकता  है  ओर  इसे  केन्द्रीय

 सरकार  की  विशेष  मदद  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  सीमा

 राज्य  हैं  जो  परिवहन  की  बुनियादी  कई  कठिनाइयों  से  जुड़े  हुए  हैं  और  जिनकी  पहले  उपेक्षा  की  गई  है

 जम्मू  और  कश्मीर  की  देश  के  विभाजन  के  कारण  तथा  हिमाचल  प्रदेश  की  ओर  ध्यान  न  देने  से  उपेक्षा

 हुई  ह

 मैं  रेलवे  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  भी  लाना  चाहूंगा  कि  हिमाच॑ल  प्रदेश  के
 मुख्य  मंत्री  श्री  वीरभद्र
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 समता  अनर्जों

 सिंह  ने  जमा  कायें  के  रूप  में  राज्य  सरकार  की  लायत  पर  एक  नई  साइस  का  सर्वेक्षण  कराया  उन्होंने

 सोचा  कि  अगर  बहरामपुर  बिलासपुर  और  रामपुर  के  बीच  नांयल-रोपर  लाइन  पर  रेल  लाइम  विछां

 दी  जाए  तो  विभिन्न  जल-विज्ञ  त  परियोजनाओं  में  तेजी  आएगी  !  इस  लाइन  को  इसमें  शामिल  नहीं

 किया  मया  मैं  सातची  योजना  में  इस  रेलवे  लाइन  को  शामिल  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पिछले  वर्थ  रेलवे  बजट  में  जो एक  परियोजना  अर्थात  का  लका-परवानो  परियोजना  थी  उसे  अब

 हटा  श्या  प्रया  !  यह  उत्त  )  रेलवे  के  निर्माण  कार्यों  में  नहीं  मैं  नहीं  आनता  कि  इसका  क्‍या  हुआ  !

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  परियोजना  को  फिर  से  बजट  में  शामिल  किया

 अब  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  का  ध्यान  हिमा घस  प्रदेश  पंजाब  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्यों  की

 अधिलंबनीय  आवश्यकताओं  की  ओर  दिलाना  पंजाब  में  भी  यह  महसूस  किया  जा  रहा  है  कि

 देश  के  विभाजन  के  बाद  से  पंजाब  की  उपेक्षा  की  गई  है  !  चूंकि  इस  समय  लोक  सभा  में  पंजाब  राज्य

 से  कोई  सदस्य  नहीं  है  इसलिए  मुझे  पंजाब  के  बारे  में  कुछ  मिनट  बोलने  की  अनुमति  दी  जाए  !  पंजाब

 सीमाबर्ती  राज्य  होने  के कारण  इसको  विशेष  महत्व  दिए  जाने  की  आवश्यकता  माननीय  रेल  मंत्री

 महोदय  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यों  स ेभली  भांति  परिचित  है  !  मैं  निवेदन  करता

 हूं  कि  इस  क्षेत्र  क ेलिए  विशेष  देखभाल  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  पानीपत  ओर  अम्याला  के  बीच  रेल

 लाइन  को  अब  दुहरा  करने  की  परियोजना  है  ।  इसमें  तेजी  लागी  चाहिए  !  हालांकि  इसके  लिए  4  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  है  जो  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  हरियाणा  में  पटरी  को  दुहरा  करने  से  हिमाचण
 प्रदेश  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  को  मदद  मिसेत्री  !  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  पठानकोट  और  जालंघर

 के  बीच  पटरी  के  दुहरा  कर  ने  के  प्रस्ताव  पर  दुबारा  से विचार  किया  जाए  और  लाइन  को  दुहरा  करने

 के  लिए  जो  धन  की  व्यवस्था  की  गई  है  उसे  अम्ब  से  आगे  इस  लाइन  निर्माण  पर  वैकल्पिक  मार्म  के  रूप

 में  उपयोग  करना  चाहिए  !  पटरी  को  पठानकोट  तक  ले  जाना  चाहिए  ताकि  रेलगाहियां  दूसरी  तरफ  से

 आ  सके  तथा  पठानकोठ  को  बरास्ता  नागंल-तलवारा  और  बरास्ता  जालंघर  से  जोड़ा  जाए  !

 मैं  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  तथ्य  साना  भाहूंगा  कि  पैसा  बचाया  जा  सकता  जालंधर

 और  पठानकोट  के  बीच  पटरी  को  दोहरा  करने  पर  जो  पैसा  खर्च  किया  जाएगा  उसे  नई  पटरी  बिछाने

 पर  अगर  श्षर्च  किया  जाए  तो  यह  उत्तम  अगर  आप  पैसे  का  इस  तरह  से  उचित  उपयोग  करेंगे

 तो  दोनों  बातें  अर्थात  इस  तरह  दुहरा  ट्रेक  की  व्यवस्था  और  नई  लाइन  का  निर्माण  किया  जा  सकता

 रेल  राष्ट्र  का  संनल  है  !  वे  राष्ट्रीय  एकता  का  प्रतीक  हालांकि  किराए  में  बृड्धि

 तथा माल भाड़ा की बढ़ोतरी की आलोचनाएं की गई हैं लेकिन बहू अपरिहार्य मेरा सुझाव है कि ट्रक विस्तार कार्यक्रम के लिए रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट में की मई सिफारिशों पर रेल मंत्री को गंभीरता से विचार करना 222
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 पांचवीं  लोक  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  पर  भी  रेल  मंत्री  को  गंभी रता  से
 विचार  करना  चाहिए  जिसमें  उन्होंने  उस  समय  पिछले  30  वर्षों  के  दौरान  नई  लाइनों  पर  किये  गये  व्यय
 का  उल्लेख  किया  तथा  20  वर्षों  के  लिए  परिप्रेदय  योजना  का  सुझाव  दिया

 बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  रेलवे  बोड़  ने  लोक  लेखा  समिति  की  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  करना

 व्यवहाय  नहीं  समझा  ।

 इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  मई  लाइनों  पर  व्यय  में  बड़ो  तेजी  स ेकमी  आई  इस  साल

 केवल  72  किलोमीटर  नई  लाइनों  की  व्यवस्था  की  इस  पहलू  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाना

 शांहिए  क्‍योंकि  जो  लोग  रैल  लाइनों  के  लिए  मांग  कर  रहे  हैं  उन्हें  भी  राष्ट्रीय  हित  में  काम  करने  वासे

 व्यक्तियों  की  तरह  माना  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  करने  तथा  अन्य  कार्य  लाइनों  को  दोहरा  तिहरा
 करने  में  मार्गों  का  विद्यूतीकरण  करने  तक  ही  सीमित  नहीं  राष्ट्र  हित  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  .

 सीमाबर्ती  राज्यों  को  देश  की  राजधानी  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  जिलों  को  उस  राज्य  की  राजधानी  से  रेल

 के  माध्यम  से  जोड़े  जाने  की  जरूरत  यदि  तीव्र  ग्रक्षि  तथा  अधिक  कार्य  क्षमता  वाली  रेलों  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  तो  इससे  अर्थ  व्यवस्था  तथा  देश  का  औद्योगिक  विकास  तीव्र  गति  से  होगा  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  के  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ओो  मारायण  चौबे  :  महोदय  नई  स्वच्छ  सरकार  का  यह  पहला  रेल  बजट

 वास्तव  में  यह  चड्डी  और  बनियान  बजट  है  क्‍योंकि  भारत  सरकार  ने  लोक  सभा  चुनावों  में  भारतीय

 जनता  से  उसका  कुर्ता  और  विधान  सभा  चुनावों  में  उसका  पायजामा  ले  लिया  अब  तो  जनता  के

 पास  केवल  चड्डी  और  बनियान  ही  बचा  यह  तो  वास्तव  मे  रेलवे
 के लिए  चड्डी  और  बनियान

 ह

 बजट है । ) इस स्वच्छ सरकार ने किरायों में बड़ी तेजी से बृद्धि की यात्री किराए में तथा रेल भाड़े में की ही वृद्धि ! इस बद्धि का सभी उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा । इसलिए यह बजट जनता विरोधी बजट रेल मंत्री का यह दावा बड़ा हा स्यास्पद है कि खाद्यान्नों की कीमतों में 4.4 पैसा प्रति किलोग्राम तथा समक में 3.3 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से ही बद्धि आज समाचारपत्रों में भी लिखा है कि कीमतों में आगे ओर वृद्धि होगी । पेट्रोल की कीमतों में पहले ही वृद्धि हो चुकी है ओर कीमतें अभी भी बढ़ रही रेल-भाड़े में वृद्धि से खाद्यान्न की कीमतें और बढ़ेंगी । जिन व्यक्सियों का वस्तुओं पर नियंत्रण हैं वे कीमतें बढ़ाने से पृंव सरकार की अनुमति नहीं लेते ।. अब तो भारत सरकार नियंत्रण में भधिक से अधिक ढील देती जा रही है जिससे भविष्य में कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी । वास्तव भारतीय रेल व्यवस्था की हालत बहुत गंभीर 5 के दौरान 223
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 *कककसफससफसफसफकक  या  —  $a

 दारप्यण  चोदे  ]

 हमारा  लक्ष्य  245  करोड़  टन  सामान  ढोने  का  था  लेकिन  237  करोड़  टन  ही  ढोया
 हमारा  लक्ष्य  3,688  करोड़  रु०  अजित  करना  था  हम  3,657  करोड़  २०  ही  कमा  इस

 प्रकार  हमने  3।  करोड़  रु०  कम  अजित  हमें  यात्री  किराये  से  भी  1,508  करोड़  रु०  अजित  करने

 थे  पर  हम  1,460  करोड़  रु०  ही  अजित  कर  पाए  जोकि  लक्ष्य  से  48  करोड़  रु०  कम

 5.00  भ्०  प०

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  3,000  किलोमीटर  लम्बे  रेल  मार्गों  का नवीनीकरंण  किया

 जाना  था|  छठी  योजना  समाप्ति  पर  स!तवीं  योजना  में  20,306  कि०  मी०  लम्बे  रेल  मार्गों  का

 नवीनीकरण  करना  कितना  प्रशंसनीय  कार्य  किया  गया

 बैंगनों  की  बहुत  कमी  1983-84  के  दोरान  8,844  पुराने  बड़ी  लाइन  के  बैगनों  के

 स्थान  नये  वेगन  लाये  गये  और  14,937  बहौश्ाइन  वैंगतों  को  रह  किया  वेगनों  की  भारी

 कमी  बनी  हुई  है  ।

 सरकार  का  प्रस्ताव  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  1,00,000  बैगन  प्राप्त  करना  था  लेकिन

 झ्ायद  50,000  बैंगन  ही  प्राप्त  किए  अब  सरकार  निर्णय  सिया  है  कि  वह  और  वैगन  नहीं

 लेगी  ।  बैंगनों  के  संबंध  में  स्थिति  यह  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  बो०  एफ*  आर०  की  भी  भारी  कमी  है  इसलिए  नवीनीकरण  के  जिए

 आवश्यक  पटरियों  को  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  से लाया  नहीं  जा  सकता  बी०  एफ०  आर०  की  भारी

 कमी  के  कारण  दुर्गापुर  और  अन्य  इस्पात  संयंत्रों  को  कछचा  माल  नहीं  पहुंचाया  आ  सकता  ।

 1980-81  |  में  हमारे  पास  27,478  रैक  थे  और  1983-84  में  27,343  रैक  है  इसका

 मतलब  है  कि  हमारे  पास  1-35  रैंक  कम  स्मरण  रहे  कि  इस  बीच  सरकार  ने  2।  नई  रेलें  भी

 खलाई  आप  किसी  भी  वैगन  या  कैरिज  डिपो  से  पूछ  उनके  पास  अतिरिक्त  रैक  नहीं  हैं  ।

 इसीलिए  रेलें  देर  से चल  रही  किसी  भी  डिपो  में  रंकों  को  ठीक  ने  रखने  की  व्यवस्था  नहीं  रेकों

 की  भारी  कमी  पैरम्बूर  कोच  फैक्टरी  में  सालाना  शायद  817  से  825  रैकों  का  निर्माण  किया  जा

 रहा  रैकों  का  निर्माण  बढ़ाया  आना  चाहिए  लेकिन  इस  संबंध  में  निर्णय  लेने
 का

 सरकार  को  अभी

 तक  समय  नहीं  मिला  अनेक  राजनैतिक  दबाव  उत्तर  प्रदेश  के  लोग  चाहते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 क्षैक्टरी  लगे  ओर  पंजाब  वाले  चाहते  हैं  कि  पंजाब  में  फैक्टरी  योजना  आयोग  ने  सुझाव  दिया  था

 कि  बर्न  एंड  हावड़ा  की  अप्रयुक्त  क्षमता  का  इस्तेमाल  रैक  निर्माण  के  लिए  किया  जाए  लेकिन

 सरकार  योजना  आयोग  के  इस  महत्वपूर्ण  सुझाव  को  नहीं  वह  तो  इस  संबंध  में  अप्रना  मिर्ंय

 राजनैतिक  आधार  पर  लेगी  ।

 यह  तो  रेलों  की  दशा  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  सुधार  के  लिए  रेलों  को  अधिक अन  कौ

 शक
 रठ
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 जरूरत  पहली  योजना  में  रेलों
 क ेलिए  कुल  योजना  राशि  का  11.1 0/  दूसरी  योजना  में  155

 तीसरी  योजना  में  15.4  चौथी  योजना  में  7.7  पांचवी  योजना  में  6.1
 प्रतिशत  तथा  छठी  योजना  में  केवल  6  प्रतिशत  निधररित  किया  1986-86  के  लिए  1,6<0
 करोड़  रु०  ही  निर्धारित  किये  गये  यह  तो  कुछ  भी  नहीं  इससे  तो  समस्या  तनिक

 भी  हल  नहीं  हो
 सकती  ।  का

 रेल-मार्गों
 का नवीनीकरण  करने  के  लिए  इस्पात  की  जरूरत  होती  1979-80  में  प्रति  टन

 इस्पात  की  कीमत  1710  और  1984  में  6087  रु०  थी  तथा  फरवरी  1985  में  7260  रु०

 रेल  मार्मों  के  नवीनीकरण  के  लिए  और  अधिक  घन  की  जरूरत  है  ।  अधिक  धनराशि  प्राप्त  किए
 रेल  मंत्री  के  रेल  मार्गों  का नवीनीकरण  करना  असंभव

 रेलों  को  सामाजिक  दायित्व  भी  निभाने  पढ़ते  अनिवाय  वस्तुओं  को  रिआयती  भाड़े  पर

 लाने  ले  जाने  के  कारण  रेलों  को  1982-83  2-83  में  104.48  करोड़  रु०  तथा  1983-84  में  141.75

 करोड़  रु०  की  हानि  34  नगरों  में  रहने  वाले  रेल  यात्रियों  क ेकारण  1982-83  2-83  में  63.02  करोड़

 रू०  तथा  1983-84  में  70.33  करोड़  रु०  की  हानि  अन्य  यात्रियों  क ेकारण  1982-83  में

 477.73  करोड़  रु०  तथा  1983-84  में  592.25  करोड़  रु०  की  हानि  इस  प्रकार  1982-83  2-83

 में  691.72  करोड़  रु०  तथा  1983-84  में  865.13  करोड़  रु०  की  कुल  हानि  मेरा  सुझाव
 है  कि

 इस  हानि  की  जिम्मेवारी  रेलवे  पर  नहीं  लादनी  चाहिए  क्योंकि  यह  तो  सामाजिक  दायित्व  है  और

 इसके  वहन  की  जिम्मेवारी  रेलवे  की  नहीं  बनती  ।  इसकी  व्यवस्था  सामान्य  बजट  से  की  जानी

 तथा  सामाजिक  दायित्व  के  कारण  हुई  इस  हानि  की  पूर्ति  उस  लाभांश  से  की  जानी  चृहिए  जो  रेलवे

 सामान्य  बैजट  को  देता  है  ।  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सातवीं  योजना  के  कुल  निर्धारित  धन

 राशि  का  कम  से  कम  15  प्रतिशत  रेलों  को  दिया  जाए  और  सामाजिक  दायित्व  के  कारण  होने  वाली

 हानि  की  पति  उस  लाभांश  से  की  जाए  जो  रेलवे  सामान्य  बजट  को  देता  अन्यथा  रेल

 जिसका  कायाकल्प  करने  की  जरूरत  बहुत  जल्दी  ढह  जाएगी  ।  मंत्री  का  यह  दावा  स्वप्न  मात्र  ही  है

 कि  रेलें  आज  जितना  माल  ढोती  सदी  में  उससे  दोगुना  माल  इस  साल  शायद  रेलें
 250  करोड़  टन  सामान  अन्य  देशों  की  तुलना  यह  बहुत  कम  हमारे  देश  में  रेलें  जितना

 सामान  ढोती  चीन  में  रेलें  उससे  2.5  अमेरिका  में  5  गुन#तथा  सोवियत  संघ  में  6  गुभा  अधिक

 सामान  ढोती

 प्रो०  एन०  जो०  क्या  चल  स्टाक  भी  बराबर  है  ?

 *
 झी  नाशायण  चौबे  :  आप  उनके  बराबर  चल  स्टाक  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  कर  लेते  ?

 मैं  रेल  मंत्री का  ध्यान  भ्रष्टाचार के  मामलों  की ओर  आकर्थित  करना  चाहता  रेलवे में
 सर्वत्र  भ्रष्टाचार  व्याप्त  सभी  उच्च  अधिकारी  बच  जाते  मैं  उनका  ध्यान  टाटा  रेल  केस

 संख्या  4,  तारीख  11.3.77  की  ओर  दिलाना  चाहता  टाटा  ने  फैक्टरी में बिना  आर०  आर०  के
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 नारायण  जौथे  ]

 हजारों  बैगनों  में  सामान  लादा  और  जोकि  बुकिंग  स्टेशन  नहीं  से  विभिन्न  स्थानों.को

 भेजा  ।  1970  से  ऐसा  बड़े  आराम  से  होता  बला  आ  रहा  एक  देशभक्त  सुपरवाइजर  ने  इसका  पता

 लगाया  ओर  इसकी  सूचना  क्ल्च  अधिकारियों  को  दी  लेकिन  रोचਂ  तथा,८क्षिण  पूर्वी  रेलवे  के

 अफसरों  ने  उस  सुप्ररवाइजर  के  खिलाफ  कारंवाई  की  और  टाटा  को  बचाने  के  लिए  उसका  तत्काल

 तबादला  कर  दिया  उसके  बाद  इस  मामले  को  रेलवे  पुलिस  ने  अपने  हाथ  में  लिया  ।

 लेकिन  इस  साहस  के  इनाम  स्वरूप  उनका  भी  तबादला  कर  दविगम्रा  गया  ।  टाटा  के  एक  महत्वपूर्ण
 मैं  उसका  नाम  नहीं  बताना  ने  इंस्पेक्टर  जनरल  पुलिस  को  लिखा  कि  मामले  को  खत्म  कर

 दिया  जाए  ओर  उसके  अनुरोध  पर  मामला  श्वारिज  कर  दिया  अंत  में  उच्चतम  न्यायालय  के

 अनुरोध  पर  1977  में  मामले  पर  पुनः  कारंवाई  शुरू  की  इस  मामले  में  10  करोड़  रु०  से  भी

 अधिक  का  धपला  किया  गया  मैं  केस  नं०  बताता  इसमें  10  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  का  धपला

 किया  गया  है  ।

 झो  अजित  कुमार  साहा  :  आरोप  बहुत  गम्भीर  है  ।

 भरी  नारायण  चौके  :  उसदे  अफसरों  को  खुस  कर  दिया  ।  दक्षिण-यूवं  रेलवे  के  भूतयूव  जनरल

 मैनेजर  तथा  कुछ  अन्य  अफसर  इस  मामले  में  शामिल  सेवानिवृत्ति  के  बाद  इन  लोगों  ने  टाटा  में

 साकरी  कर  ली  अन्त  अपराधी  के  विरुद्ध  एक  आरोप  पत्र  तैयार  किया  गया  ।  बिहार  सरकार  ने

 1981  में  रेलवे  बोढ्  से  मुकदमा  चलाने  की  मंजूरी  मांगी  क्योंकि  इस  पामले  में  भारत  सरकार  के  उच्च

 अधिकारी  झामिल  1981  के  बाद  से  बजुत  से  चेयरमैन  और  मंत्री  आये  और  गए  लेकिन  इस  मुकदमें

 को  चलाने  की  मंजुरी  बिहार  सरकार  को  अभी  तक  नहीं  मिली  है  मैं  चाहता  हूं  कि  मामसे

 पर  करारंबाई  की  जाए  तथा  अपराध्नी  को  सजा  दी  मैं  केस  की  संख्या  बता  रहा  मेरे  विचार

 में  सरकार  मामसे  को  और  छिपाने  की  चेष्टा  नहीं  करेगी  ।

 भारतीय  रेखवे  में  ठका  देने  के  मामलों  में  भी  स्वंत्र  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है|  मेरे  खड़गपुर

 में  एक  ट्यूबवैल  ठेकेदार  कोई  काम  नही  कर  सकता  **
 हे

 पूरी  तरह  काम  न  कर  पाने  के  कारण  उसका  नाम  काली  सूची  में  दर्ज  किया  जाना  घाहिए

 लेकिन  रेलवे  के  उच्च  अधिकारियों  के  आशीर्वाद  से  उसकी  नौकरी  बनी  हुई

 अब  मैं  रेलवे  के सामान  की  चोरी  पर  आता  1982-83  में  164.8  लाख  रुयये  का  तथा

 1983-84  में  174.07  लाख  रुपये  का  सामान  चोरी  भोरी  हुए  सामान  में  से  198
 2-83

 में

 80.81  लाख  रुपये  तथा  1983-84  3-84  में  71.67  लाख  रुपये  लागत  का  सामान  बरामद  हुआ  |  इसके

 बाद  मैं  बुकिंग  कराये  सामान  की  चोरी  पर  आता  हूं--आप  सामान  की  बुकिंग  कराते  हैं  और  उसकी

 नमन *कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया गया । 236
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 घोरी  हो  जाती  है  -  1982-83  2-83  में  685.2  लाख  रुपये  तथा  1983-84  में  663.2  लाख  रुपये  का

 बुक  कराया  सामान  चोरी  हुआ  इसमें  से  1982-83  में  86.13  लाख  रुपये  तथा  1983-84  3-84  में  44.77
 लाख  रुपये  का  सामान  बरामद  किया  रेलवे  पुलिस  फोसं  के  लोगों  तथा  रेलवे  के  बड़े  केन्द्रों  जैसे

 आसनसोल  और  पटना  में  काम  करने  थाले  रिसीवरों  के  बीच  आपसी  है

 इस  बारे  में  सभी  जानते  रेलवे  पुलिस  फोसे  में  इस  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  व्याप्त  वे  जानते  ही
 होंगे  कि  रेलवे  पुलिस  फोर्स  के  400  जबानों  ने  1985  में  उच्च  अधिकारियों  के

 कदाचार  के  विरोध  में  5  दिन  की  भूख-हृड़ताल  की  थी  ।

 इस  मामले  में  एक  और  बति  पत्ता  चली  पहले  रि-सलीपरिंग  और  डीप  स्क्रीनिंग

 का  काम  सम्बन्धित  विभाग  करते  थे
 सूँकिंग

 जगभग  एक  साल  से  यह  काम  ठेकेदारों  को  दिया  जा  रहा
 इससे  भ्रध्टाचार  फैला  है  और  सुरक्षी'की  भी  खतरा  पैदा  हुआ  है  क्योंकि  ठेकेदार  काम  उस  तरह  से

 नहीं  करते  जिस  तरह  से  उस  काम  को  किया  जाना  आप  किसी  भी  रेलवे  कालोनी  में  चले

 आप  पाएंगे  कि  नई  बनी  इमारतें  4-5  साल  में  ही  टटनी  शरू  हो  जाती  हैं  जबकि  पुरानी  इमारतें
 70-80  साल  बीत  जाने  पर  भी  सही-सलामत

 यह  पूरे  न  किए  गए  वायदों  का  बजट  भूतपूर्व  रेल  मन्त्री  ने आश्वासन  दिया  था  कि

 तामल  क-डिगहा  रेलवे  लाइन  पूरी  की  चुनावों  के  दौरान  सत्तारूढ़  दल  ने  प्रचार  किया  था  कि

 इसके  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  जमीन  नहीं  दे  रही  अब  इस  योजना  को  रह  कर  दिया  गया  है

 बांकुरा  रानीगंज  रेल  लिक  योजना  को  भी  रहू  कर  दिया  गया

 मेजिया  कोयला  क्षेत्र  बन  रहां  है  और  इसका  उपयोग  नहीं  हो  बज-बज  नामखना  रेल

 लाइन  भी  छोड़  दी  गई  है  यद्यपि  चुनावों  में  इसे  बनाने  का आश्वासन  दिया  गया  था  ।

 श्री  केद्वार  पाण्डेय  जब  वह  रेल  मन्त्री  उन्होंने  सदन  में  घोषणा  की  थी  कि  पुरलिया

 कोट  जिला  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  श्री  केदार  पाण्डेय  स्वर्ग  सिधार  गए  हैं

 और  यह  प्रस्ताव  भी  रद्द  हो  गया

 मैं  रेल  भवन  में  प्रशासन  के  बारे  में  कुछ  मैं  पूछना  ज्ञोहता  हूं  कि  वहां  किस  प्रकार

 का  प्रशासन  चल  रहा  है  ?  .  महाप्रबंधक  के  ग्यारह  पद  खाली  पड़े  हुए  हैं  १  यह  क्‍यों  खाली  पड़े  हुए  हैं  ?

 क्या  इसलिए  कि  आपको  महाप्रबन्धक  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  काफी  नहीं  मिल  रहे  ?

 आप  इन  पदों  को  क्‍यों  नहीं  भरते  ?  रेल  बोई  के  सदस्यों  के  पद  भी  रिक्त  पड़ेਂ  पता  नहीं  इसका  क्‍या

 कारण
 हु

 क्या  आपको  उन  परिस्थितियों  का  पता  है  जिसमें  रेल  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ?  सारे

 धूल  और  गन्दगी  से  भरे  पड़े  रेल  मांगे  के  साथ-साथ  कड़े  के  ढेरं  लगे  पड़े  कैरिज

 आपरेटिंग  स्टाफ  और  गैंगमन  ठीक  तरह  से  काम  नह हीं  कर  सकते  और  इसलिए  वहां  दुघंटनाएं  होती  हैं  ।

 और  फिर  लगभग  प्रत्येक  याई  में  ५र्याप्त  रोशनी  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  काम  करना  बहुत  कठिन
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 देश  भर  में  वेगन  और  कैरिज  डिपो  में  न  तो  फालत्‌  पुर्जे  न  औजार

 और  न  ही  उचित  उपकरण  जब  काम  में  कोई  गड़बड़  होती  है  तो  आप  केवल  श्रमिक  को  चार्जशीट

 करते  हैं  और  उसे  निलम्बित  कर  देते  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्‍नता  है  कि  हमारे  सन्‍्त्री  जी  ने  सुरक्षा
 सम्बन्धी  कार्यक्रम  शुरू  किया  इससे  पहले  कार्यक्रम  था  और  हर  चीज  की  **

 रेलवे  में  किसी  प्रकार  की  सुरक्षा  नहीं  कुछ  भी  हो  सकता  23-2-85  को  चक्रधरपुर-नागपुर
 पसेंजर  गाड़ी  में  ऑऔँब  लग  गई  ।  समय  पर  खतरे  की  जंजीर  खींची  गई  लेकिन  गाड़ी  रुकी  नहीं  ।  भगवान

 ही  जानता  है  कि  इस  दुषंटना  में  कितने  लोग  मरे  मन्त्री  जो  भी  नहीं  पुलिस  कर्मियों  द्वारा

 दिये  गये  आंकष्टों  में  कहा  गया  है  कि  पचास  लोग  मरे  मन्त्री  महोदय  कुछ  और  आंकड़े  दे  रहे  हैं  जो

 इससे  बहुत  कम  हैं  मैं  नहीं  जानता  कि  कौनसे  आं+  डे  सही  हैं  ।

 दोबारा  ।  2-3-8  5  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  शान्तिपुल  लोकल  में  आग  लग  गई  ।  इससे  पहले  गाड़ियों
 के  पटरी  से  उतरने  तथा  गाड़ियों  के  टकराने  की  दुर्घटना  होती  इस  नई  स्वच्छ  सरकार  के  आने

 से  दुघंटनाओं  के  विद्यमान  कारणों  में  एक  नई  मद  और  दी  गई  है  और  वहू  है  आग  ।  लोडों

 को  मुआवजा  अत्यन्त  मुश्किल  से  मिलता  है  ।  आपने  मुआवजे  की  राशि  बढ़ा  दी  लेकिन  माम

 जादमी  के  लिए  मुजावज  की  सारी  रकम  प्राप्त  करना  बहुत  ही  मुश्किल  रेलवे  रैकों  की  उचित

 रेख  नहीं  की  जाती  |  रेल  मार्ग भी  असुरक्षित  इंजन  भी  दोषपूर्ण  हैं  ।  बहुत  से  कार्य  जो  पहले  विभाग

 द्वार्य  किये  जाते  हैं  वेंठेकेदारों  को  सौंप  दिये  यये  हैं  जिससे  सुरक्षा  सम्बन्धी  खतरा  बढ़  गया  जब  तक

 इन  सबको  ठीक  नहीं  किया  जाता  तब  तक  कोई  दस-सूत्री  या  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  से  कोई  लाभ  नहीं

 होगा  ।

 यात्री  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  जितना  कम  कहा  जाये  उतना  बेहतर  स्टेशनों  और  गाड़ियों

 में  रोशनी  नहीं  पंखे  नहीं  पानी  नहीं  साधारण  तौर  पर  जो  सफाई  होती  है  वह  भी  नहीं
 मेरा  मन्त्री  महोंक्थ  से  यह  आग्रह  है  कि  वे  कृपया  कभी  गाड़ी  में  यात्रा  करें  तो  वे  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बे  में

 ही  यात्रा  करें  और  इस  बात  का  पता  लगाएँ  कि  रैक  की  क्‍या  हालत  मुझे  आशा  है  कि  रेल  मन्त्री  जी

 केवल  विमान  या  कार  में  ही  यात्रा  नहीं  करेंगे  बल्कि  वे  कभी-कभी  गाड़ियों  में  भी  ग्रात्रा

 अब  मैं  रेल  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  कुछ  मुह्रों  पर  आपने  कार्य-स्थलों  को  जेल  बना

 दिया  है  एक  गेट  के  अलावा  कार्यालयों  के  सभी  गेट  बन्द  कर  दिये  गये  पता  नहीं  उन्होंने  ऐसा  क्यों

 किया  निश्चित  रूप  से  अनुशासन  लाने  का  यह  तरीका  नहों  खड़गपुर-अदरा  के  डी  ०  आर०  एम०

 कार्यालयों  को  ताला  लगा  दिया  जाता  है  और  लोग  वहां  ऐसे  लगते  हैं  जैसे  वे  जेल  में  हों  ।.  रेलवे  में

 पत्तन  और  गोदी  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  के वेतनमान  की  तुलना  में  सबसे

 उनको  सबसे  कम  वेसन  मिलता  सरकार  ने  यह  दावा  किया  टै  कि  यह  रेलवे  पर  प्रति  वर्ष

 प्रति  व्यक्ति  औसतन  12,850  रुपये  खर्च  करती  मैं  यहूआहूंगा  कि  यह  भ्रामक  है  सरकार  केवल

 ५-+-+-++->पननननीनीीनतन  नी  Oe  a  ETE  कक  ५-९  कक  ++पकाभमअ  कक  ५जइ+थ“अरवम ना  काका  नम  पका  जज 7
 के  आदेशानुसार  कार्यवाही  -

 वृत्तात  से निकाल
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 वास्तविकता  और  सही  स्थिति  को  छुपानी  चाहती  है  51.2  प्रतिशत  रेल  कर्मचारी  श्रेणी  के
 चारी  हैं  ओर  उन्हें  केवल  520  रुपये  प्रति  माह  मिलता  उन्हें  600  रुपये  भी  नहीं  मिलते  अत

 औसतन  12,£50  रुपये  की  इस  राशि  का  केवल  यह  मतलब  हुआ  कि  अधिकारियों  को  ज्यादा  वेतन

 मिलता  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  करके  कमंचारियों

 १  और  रेल  कमंचारियों  के
 सद्धु

 धोखा  किया  गया  रेल  कर्मचारी  चाहते  हैं  कि  उन्हें  औद्योगिक  श्रमिक

 के  रूप  में  जाए  और  उन्होंने  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मतारियों  के  समान  वेतज्ञ  की  मांग  की  थी  ।

 लेकिन  समान  वेतन  नहीं  दिए  यहां  तक  कि  वेतन  आयोग  जिसका  गठन  किया  गया  था  इस

 निठल्ला  बैठा  हआ  अब  यह  सोया  हुआ  पता  नहीं  यह  कब  वेतन  आयोग  की

 सिफारिश  से  पहले  अन्तरिम  सहायता  भी  नहीं  दी  कमंचारी  तत्काल  अन्तरिम  सहायता  की  मांग

 कर  रहे  हैं  ।  भर्ती  पर  भी  रोक  लगा  दी  गई  हम  चाहते  हैं  कि इस  रोक  को  तत्काल  हटा  लिया  जाये  ।

 रेलवे  में  और  श्रेणी  के  कर्मचारियों-की  संख्या  में  बिना  अनुपात  के  ही  वृद्धि  हो  रही  है  1950-51

 में  यह  2.5  हजार  अब  1983-84  में  यह  12.07  हजार  प्रति  वर्ष  रेलवे  में  नोकरियां  कम

 होती  जा  रही  अब  मैं  आपको  इस  बारे  में  आंकड़े  दूंगा  :  --

 वर्ष  रोजगार

 1979-80  79-80
 30.2

 1980-81  21.8

 1981-82  2.8

 1982-83  9.0

 1983-84...  पु
 9.9

 हम  देखते  हैं  कि  रेलवे  कालोनियां  बे  युवकों  से  भरी  पड़ी  हैं  जो  असामाजिक  युवक  बन

 रहे  हैं  क्योंकि  वे  बहुत  निराश  पूव॑  रेलवे  के  कंच  रपाड़ा  में  रेल  कर्मचारियों  के  पुत्रों  को  रोजगार  देने

 के  लिए  एक  बड़ा  आन्दोनन  हुआ  खड़गपुर  में  भी  रोजगार  के  लिए  आन्रोलन  शुरू  हो  रहा

 कंच  रपाड़ा  में  आन्दोलन  हिंसा  पर  उतर  आया  था  और  यहां  तक  कि  कुछ  अधिकारियों  को  जला  दिया

 गया  खड़गपुर  में  हजारों  बेरोजगार  युवकों  द्वारा  हस्ताक्षरित  सेकड़ों  पोस्टकार्ड  माननीय  मन्त्री  जी

 को  भेजे  गये  हैं  और  वे  दक्षि  ण-पूव॑  रेलवे  के  डी०  आरं०  एम०  कार्यालय  के  सामने  भी  धरना  दे  रहे  हैं  ।
 हैं  ॥  &

 गे
 «  ल्‍

 चारियों
 कि  रे

 उन्होंने  मांग  की  है  कि  भारतीय  रेलों  में  रेल  कमंचारियों  तथा  भूतपूर्व  रेल  कम  के  पुत्रों  को
 उन्हाਂ  ॥  शी  ए

 है  धि

 रोजगार  दिया  जाए  |

 -
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  काफी  सम्‌य  ले  चुके  अब  आप  केवल  एक  मिनट  भौर

 ले  सकते  कृपया  इसे  समाप्त  कीजिए  ।  ््ि

 क्षी  न  रायण  चौथे  :  आप  रेल  कर्मचारियों  को  बिना  कोई  नोटिस  दिये  नोकरी  से
 निकालने
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 मारायण  थोवे

 ह  ह

 के  लिए  नियम  14  .(2)  को  लागू  कर  रहे  अदरा  में  डी०  आर  ०  एम  के  बंगले  के  माली  को  नियम
 14  (2)  के  तहत  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  खड़्यपुर  डिविजन  में  दो  गंगमैनों  को नियम  14  (2)

 के  तहत  सेवा  से  हटा  दिया  इससे  पहले  भी  आन्दोलन  के  नेताओं  पर  यह  नियम  लागू  करके  उन्हें
 नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  इस  नई  सरकार  नें  भी  साधारण  हेस  कर्मचरियों  जंसे  गैंगर्म न
 ओर  मालो  पर  भी  यही  नियम  लागू  करना  शुरू  कर  दिया  रेल  मन्त्री  जी.रेल  कम  चारियों  के  कल्याण
 के  लिए  बनावटी  सहानुभूति  जता  रहे  मैं  यह  कहता  हुं  कि  भारतीय  रेलवे  में  2010  डाकटरों  के
 पदों  में  स ेलगभग  3.0  पद  रिक्त  पड़े  दिल्‍ली  के  रेलवे  अस्पताल  में  गत  एक  वर्ष  से  कोई
 जिस्ट  नहीं  दक्षिण-पूवव  रेलवे  के  अदरा  अस्पताल  में  गत  10  वर्षों  से  न  तो  रेडियोलोजिस्ट  है  और
 न  पैथोलोजिस्ट  संतरागाची  और  शीालीमार  में  12,410  कप्ंचारियों  के  लिए  रेलवे  अस्पताल  ही
 नहीं  मैं  यह  मांग  करने  में  सारे  सदन  के  साथ  हूं  कि  रेलवे  के  विकास  के  लिए  अधिक  धन
 दिया  सातवीं  योजना  के  नियतन  का  कम  से  कम  15  प्रतिशत  रेलों  के  लिए  दिया  जाये  यदि  आप

 चाहते  हैं  कि  रेलें  टीक  तरह  से  कार्य  इक्‍्कीसबी  शंताब्दी  क ेआपके  अधिक  यातायात  ले

 जाने  के  सपने  पूरे  नहीं  हो  पायेंगे  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  बड़ा  आभारी  हूं  कि

 आपने  मुझे  रेल  मन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  रेल  बजट  पर  बोटने  का  अवस  7  मैं  प्रस्तुत  बड़ुट

 का  हुदय  से  स्वागत  करता  रेंखवे  बजट  में  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बहुत  ही  जन  कल्याणी  कार्य  रो

 जिससे  जनता  का  निश्चित  हित  जंसे  उन्होंने  तीन  साल  से  बढ़ाकर  बच्चों  को  मुफ्त  यात्रा  की

 सुव्रिधा  5  साल  तक  के  लिए  कर  -  इसमें  छोटे  बच्चे  नि:शुल्क  5  साल  की  उम्र  तक  यात्रा  कर  सकते

 युवकों  ओर  खेलों  में  रुचि  लेने  वाले  लोगों  के  लिए  हर  तरह  से  जन-कल्याण  के  कार्य  किए  गए

 इसके  साथ-साथ  मान्यवर  मैं
 माननीय

 मंत्री  जी  को  आपके  माध्यम  से  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता

 अभी  50  किसोमीटर  तक  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  राहुत  दी  शई  लेकिन  मान्यवर  मैं

 समझता  हूं  कि  कोई  भी  एक्सप्रेस  ट्रेन  ऐसी  महीं  है  जिसका  स्टापेज  50  किलोमीटर  तक  मैं  चाहता

 हूं  कि  इस  ओर  माननीह्य  मंत्री  जी  ध्यान  दें  और  इसकों  अगर  1(0  किलोमीटर  तक  कर  हें  तो  यह  बहुत

 ही  लाभकारी  इससे  जनता  को  बहुत  ही  लाभ  मिल  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी

 इस  पर  ध्यान

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  भी  जनपद  हैं  जहां  पर  रेल  की  सुविधा  बहुत  कम  जैसे  जौनपुर

 जनपद  उसके  अग  त-बगल  प्रतापगढ़  आदि  ऐसे  जनपद  हैं  जहाँ  पर

 रेल  सुविधा  नहीं  मैं  जनपद  जौनपुर  की  बात  करना  चाहता  बहां  पर  मात्र  दो  ट्रेनें  चर  पार्ती

 एक  दिल्‍ली  और  बाराणसी  ट्रेम  है  और  एक  सियालदाह  जाती  मैं  कहना  हूँ  कि

 अगर  बहूं  पर  गाड़ियों  को  थोड़ा  ओर  बढ़ाया  जाए  तो  कई  जनपदों  को  वहां  पर  लाभ  हो  दुछ
 न  हा
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 कुछ  ऐसी  ट्रेनें  जिनका  वहां  पर  स्टापेज  ही  नहीं  जैसे  हिमगिरि  ट्रेन  घ्सका  वहां  पर  स्टापेज

 नहीं  अगर  जौनपुर  में  उसका  स्टापेज  कर  दिया  जाए  तो  वहां  पर  कई  जिलों  के  जोगों  को  लाभ

 होस  केगा  ।

 ल्‍्
 भन्‍्डारी  स्टेशन  जतपद  जोनफुर  में  वहां  पर  दो  प्लेटफामं  लेकिन  उनमें  शेड  नहीं  है  !

 एक  प्लेटफामं  से  दूसरे  प्लेटफार्म  पर  जाने  के  लिए  लोगों  को  सुरंग  का  इस्तेमाल  करैना  पड़ता  वहां
 पर  अंधेरा-होने  की  वजह  से  कई  बार  लोगों  का  सामान  भी  छीन  लिया  जाता  है  और  कभी-कभी  वे

 गिर  भी  जाते  मैं  यह्‌  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  एक  ओवर-ब्रिज  दइसाया  जाए  जिससे

 लोगों  को  राहत  मिल  सके  ।  कई  ऐसे  जिन  पर  शेड  नहीं  है  ;  वहां  पर  जनता  खुले  आकाश

 में  पड़ी  रहतो  है  जिससे  उनको  काफी  परेशानी  होती  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  शहां  पर  पेयजलਂ

 ओर  शौचालय  की  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो  कि  इस  समय  नहीं  इसो  तरह  से  अनेक  स्टेशन

 ऐसे  हैं  जंसे  कि  मनियाहूं  और  कराकत

 जहां  पर  प्लेटफार्म  तथा  शंड्स  के  साथ-साथ  पेयजल  और  शौचालय  की  भी  आवश्यकता

 मेरा  धह  निवेदन  है  कि  इतकी  व्यवस्था  करने  की  कपा  मैं  खासतौर  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  बात

 कहना  चाहता  हूं  जहां  पर  चेन  पुलिग  बहुत  ही  कय  हाँ  गई  लेकिन  एक  बात  अभी  चल  रही  है  और

 वह  यह  है  होज-पाइप  को  काटकर  गाड़ियों  को  खड़ा  कर  देते  इससे  यात्रियों  को  बड़ी  परेशानी  होती

 वे  निश्चित  समय  पर  जहां  जाना  चाहते  वहां  नहीं  हुंच  पाते  ऐसी  कोई  व्यक्स्था  होनी

 चाहिए  जिससे  कि  उस  पाइवय  को  न  काटा  जा  अधुरक्षा  का  जो  वातावरण  रेजों  में  बना  हुआ
 है

 वह  दूर  होना  चाहिए  जिससे  लोग  अपनी  यात्रा  सुगमतापूवंक  कर  सकें  ।  जिन  जतपदों  पें  एक्प्रप्नेस  ट्रेन

 नहीं  चलती  वहां  पर  एक्सप्रेस  ट्रेन  मरू  की  ज,नी  आजभपढ़  के  लोग  जौनपुर  आते  हैं  और

 इसी  प्रकार  गाजीपुर  के  जोभ  वाराणसी  तक  58  किलोमीटर  की  दूरी  वहां  पर  दोहरी  लाईन

 बिछाने  का  भी  प्रावधान  चाहिए  ।  एक  गाड़ी  चलती  है,तो  दूसरी  गाड्जी  को  इन्तजा  करर्ना  पड़ता

 मैं  चाहता  हूं  कि  दूसरी  लाईन  की  भी  व्यवस्था  की  जाए  ।  मुझे  यह  जानकारी  है  कि  शाहगंज  से  अमेठी

 होते  हुए  इलाहाबाद  रेलवे  लाईन  का  सर्वे  किया  गया  था  ।  बजट  में  कोई  भी  प्रावधान  इसके  दिश्षाई

 नहीं  पड़  रहा  मैं  समझता  हूं  अगर  यह  गाड़ी  शुरू  हो  जाती  है  तो  निश्चित  रूप  से  शाहगंज  से  अमे

 और  सुल्तानपुर  होते  हुए  इलाहाबाद  आ-जा
 में

 यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  दून

 सियालदाह  एक्सप्रेस  और  दिल्शी-वा  राणसी  एक्सप्रेस  में  बर्थो  का आरक्षण  कोटा  ब६त  ही  कम  कहीं

 पर  दो  हैं  और  कहीं  पर  चार  मैं  चाहता  हूं  कि  निश्चित  रूप  से  इत  ट्रेनों  का
 कोटा  बढ़ाया  जाना

 हमारे  यहां  इंक्वायरी  का  कोई  अलग  से  आफिस  सी०  के  आफिस  में  जाकर

 बैठ  जाते  मैं  यह  चाहूंगा  कि  जौनपुर  में  इंक्वायरी  के  लिए  इस  तरह  का  कोई  एक  अलग  से  आफिस

 बना  दिया  “

 q

 चलती  उनमें  अक्सर  टी०  टी०ई  ऐसे  डिब्बों  में  जाते  देखे  गए

 सफर  करते  हैं  जबकि  ऐसे  डिब्यों  में  वे  चढ़ने  तक  का  प्रयास  नहीं  करते  जिनमें  अधिकतर  बिना  टिकट

 ॥॒  231

 मैं  यहां  एक  सुझाव  और  देना  चाहंगा  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  इलाकों  में  जितनी  ट्रेने
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 कम्तसा  प्रसाद  सिह  |
 ः

 लोग  होते  हैं  या  बैठते  उन  डिब्बों  कं  तरफ  से  वे  अपना  मुंह  फेरकर  निकल  जाते  माननीय
 मंत्री

 जो
 यदि  टी०  टी०:ई०  सही  तरीके  से  अपनी  इयटी  दें  और  समुचित  रुप  से  ऐसे  डिब्बों  की  भी

 चंकिंग  १ें  तो  निश्चित  रूप  से  रेलये  को  आभदमी  बढ़  सकतीं  मैं  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  कुछ  ठोस
 पग्म  उंठाये  |

 इसके  अलावा  अक्सर  मैं  यह  भी  देखता  हूं  कि  सीटें  श्वाली  होने  के  बावजूद  यात्रियों  से  कह  दिया
 जाता  है  कि  सीटें  खाली  नही  हैं  जबकि  आगे  जाने  पर  वे  बर्थ  खाली  मिलती  इससे  यात्रियों  को  भारी
 कठिनाई  का  सामना  ब  रना  पड़ता  टै  ।  मै  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जो  कुछ  ऐसे  कड़े  निर्देश  जारी  करें

 कि  सभी  खाली  सीटों  को  पात्र  व्यवितयों  को  एलाट  किया  जा  सके  ।  इससे  जहां  रेलवे  की  आमबमी  में
 बढ़ोतरी  वहां  यात्रियों  की  कठिनाइवां  भी  कम  होंगी  !

 अन्स  में  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  हिः  मैने  जिन  सुझावों  को  थापके  समझ

 रखा  आप  उन  पर  ध्यान  देकर  समुचित  व्यवस्था  आवश्यक  पग  उठाएंगे  ।

 [  भ्रभवाद  ]

 *  कली  गंगाधर  एस०  कुचन  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  द्वारा  पेश

 किये  गये  रेल  बहूट  का  स्वागत  करता  हूं  और  इसका  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  इस  पर  अपने  विदार

 व्यक्त  कझंगा  ।  सदन  में  निधियो  आदि  के  नियतन  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  |शक/यते  की  गई  मैं

 महुसूस  करता  हुं  कि  विकास  काय  करने  के  लिए  सीमित  ध्रन  उपलब्ध  तथापि  पात्रियों

 को  सुविधायें  प्रदान  करते  और  यात्री  सेबाओं  का  स्द्वर  सुधा  रने  के  लिए  कुछ  धनर  शशि  निर्धारित  की

 जानी  चाहिए  |

 मुझे  यह  जानकर  दुःख  हुआ  है  कि  विगत  35  ब्चों  में  रेल  मार्ग  की  कुल  लम्बाई  केवल  ।0

 बढ़  पाई  1951  में  रेल  मार्ग  की  कुल  लम्बाई  लगभग  51000  कि०  मो  थी  जो  विगत  35

 वर्षो  में  बढ़कर  केवल  61000  कि  मी०  हो  गई  |  जनसंर्ुश्ा  जोकि  हस  अवधि  में  बड़कर  दुगनी  हो

 गई  उसकी  आवश्यकताओं  को  प्रा  करने  ले  लिए  रेल  मार्ग  की  लम्बाई  में  इतती  कम  बद्धि  पर्याप्त

 नहीं  है  ।

 इसी  प्रकार  रेल  साईनों  के  विद्य  तौकरण  के  लिए  बहुत  कम  धनराशि  रक्षी  गई  हमते

 5,200  कि०  मी०  देल  मार्ग  का  विद्यूतीकरण  किया  है  जो  कुल  रेल  मार्ग  की  लम्बाई  का  केवल

 1/12  है  इसके  लिए  नियतन  में  पर्याप्त  बूद्धि  करना  जकूरी  जैताकि  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  बताया  है
 '

 कि  माल  ढोनै  के  लिए  विद्य,त  इंजन  उपयुक्त  यद्यपि  इसकी  प्रारम्भिक  सागत
 अधिक

 परन्तु  भविष्य  में  यह  लाभकारी  सिद्ध  मैं  उनसे  सहमत  हूं  तथा  महसूस  करता  हूं  कि  कार्यक्रम  के

 सिए  और  अधिक  धन  दिया

 ४7 अराठी में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 सातत्रीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  3,40,000  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रहे  इसमें  सै  कत्र-से

 कम  15000  करोड़  रुपये  रेलवे  का  लाईन  बदलने  तथा  विद्यृतीकरण  के  लिए  देने

 चाहिए  ओर  कुल  रेल  मार्भ  की  75,000  कि०  मी०  तक  रेल  मांग  विद्य  तीकरण
 किलो  मीटर  तक  और  10,000  किलो  मीटर  तक  दोहरी  लाईन  बिछाने  का  लक्ष्य  रश्ला

 जाना

 आाज  के  अंतरिक्ष  यग  में  नेरो  गेज  और  मीटर  गेज  लाइने  बहुत  -  हो  गई  हैं  इस्तलिए  7  वीं

 योजना  के  लिए  निर्धारित  घनराशि  का  अधिकांश  हिस्सा  गेज  बदलने  के  लिए  उपयोग  किया  जाना

 चाहिए  ।  यद्यपि  वर्तमान  बजट  में  कुल  6551  करोड़  रुपये  की  धनर।शि  की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन

 विकास  काये  के  लिए  600-700  करोड़  रुपयें  से  अधिक  धनराशि  स्वीकार  नहीं  की  श्री  डिघे  ने

 सौम्य  ढंग  से  मानखुद  बलापुर  लाइन  को  पूरा  करने  के  लिए  किए  गए  कम  नियतन  का  उल्लेख

 मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  महाराष्ट्र  के  लिए  रखी  गई  घनराशि  बहुत  कम  ऐसा
 दिखाई  दे  सकता  है  कि  मैं  क्षेत्रीय  मांग  उठा  रहा  हुं  लेकिन  कुछ  आंकड़े  देकर  मैं  स्थिति  को  काफी

 स्पष्ट  कर  मानखुदं-बेलापुर  सेक्शन  को  पूरा  करने  के  लिए  72  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  है
 जबकि  इसके  लिए  बजट  में  केवल  2  करोड़  रुपये  की  धनराशि;ही  स्वीकार  की  गई  इसी  प्रकार

 म्ूसाबल-नागपुर  और  इटारसी-नागपुर  की  क्रमशः  74  करोड़  रुपये  और  29  करोड़  रुपये  की  मांग

 लेकिन  इस  त्जट  में  केवल  4  करोड़  रुपये  की  बहुत  कम  धनराशि  ही  स्वीकृत  की  गई  है  ह
 इसकी  तलना  अन्य  राज्यों  की  कुछ  परियोजनाओं  की  आवश्यकताओं  और  स्वीकृत  की  गई  धनराशि

 करें  :--.

 परियोजना  का  नाम  अपेक्षित  धन  राशि  स्त्रीकृत  धनराशि

 रतलाम  गंगापुर  58  करोड़  58  करोड़

 मथुरा  गंगापुर
 8  ज्क  8  ९5%

 दिल्‍ली  झांसी  15.75  ,,  हा  15.75  ;;

 अहमदाबभाद  रतलाम  बड़ोदा  11.75  ,,  11.75  ,,

 उपरोक्त  तुलना  से  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि  धनर।शि  देने  के  मामले  में  महा  राष्ट्र  क ेसाथ  अन्याय
 किया  गया  है  जो  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  नगण्य  इस  प्रकार  के  असमान  वितरण  से  राज्य  के
 सोगों  में  रोष  पैदा  हुआ  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  प्रस्ताव  पर

 पुनविचार  करें  ओर  महाराष्ट्र  में  उपर्युकतत  परियोजनाओं  को  पुरा  करने
 क ेलिए  ओर  अधिक  धन  एशि

 आबंटित

 »  रेलवे  ने  कलफत्ता  मेट्रो  रेलवे
 के

 निर्माण
 के लिए  30  करोड़  रुपए  ख  किए  ।

 मैं  यह  कहूंगा
 कि  इसी  घनराशि  से  पिछड़े  क्षेत्रों

 मे ंकुछ  रेल  लाइनों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  लातुर-मीराज

 सैक्शन को  बड़ो  लाइन  में  दबलने  की  मांग  गत
 तीस

 वर्षों
 से

 की  जा  रहो  है  ।  लेकिन  इस  मांग  की

 233
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 तार  उपेक्षा  की  जा  रही  है  यह  लाइन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  पंघारपुर  जैसा  तीर्थ  केन्द्र  इस  लाइन

 पर  स्थित  इस  लाइन  के  साथ  बहुत  सी  चीनी  सूती  मिलें  ओर  अन्य  ओद्योगिक  केम्द्र  भी  जुड़े

 हुए  इस  सेक्शन  को  बदलने  का  काये  प्राथमिकता  के  आधार  पर  शुरू  किया  जाना

 इस  लाइन  का  सर्वेक्षण  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  |  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  किक

 ये  इस  लाइन  को  बदलने  का  कार्य  तत्काल  शुरू  करवा  दें  ।

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  रेस  लाइनों  के  मामले  में  मराठवाड़ा  के  साथ  बहुत
 '

 अन्याय  किया  गया  है  ।  महाराष्ट्र  में  दो  ही  लइनें  हैं  जो मराठबाड़ा  को  जोड़ती  एक  भी  लाइन  ऐसी

 नहीं  है  जो  मराठवाड़ा  के  बीच  से  गुजरती  इस  दृष्टि  लातुर-मो राज  सेक्शन  को  बदलना  ओर

 भोरंगाबाद  से  शोल!पुर  तक  नई  रेल  लाइनें  बिछाना  बहुत  जरूरी  मैं  यह  बात
 !

 भी  कहना  भाहूंगा  कि  निश्ियों  के  आवंटन  के  बारे  में  मराठबाड़ा  के साथ  भी  बहुत  अन्याय  किया  गया

 150  करोड़  रुपये  के  कुल  नियतन  में  मराठवाड़ा  के  लिए  केवल  4  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  ,

 गये  निधियों  के  क्षेत्रवार  नियतन  के  सम्बन्ध  में  भी  बहुत  अन्याय  किया  गया  है  जो  कि  इस  प्रकार

 है  पु

 क्षेत्र  का नाम  स्वीकृत  राशि

 रमन  परम»  सं  tee  पाक  ae  नह

 ...  मध्य  7  करोए्ट  रुपये

 fern
 दइक्षिण  21  हि

 दक्षिण  मध्य  33  न

 दक्षिण  पूर्व
 जि  #  ॥

 पश्चिम
 17  लो

 ।

 लाइनों  को  दोहरी  किए  जाने  का  कार्य  शुरू  करना  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 लेकित  इस  सम्बन्ध

 में  भी  महाराष्ट्र  क ेसाथ  बहुत  अन्याथ  किया  गया  है  |  मुझे  यह  उल्लेख  करते  हुए  शेद  होता  है  किਂ

 लाइनों  को  दोहरा  बनाने  की  एक  भी  परियोजना  शुरू  नहीं  की  मई  जबकि  अस्थ  राज्यों  में  कुछ

 योजनाएं  भुरू  की  गई

 बम्यई-बाडी  एक  व्यस्त  शक्‍झ्न  दोहरी  लाइन  का  कार्घ  पूणे  तक  ही  पूरा  हुआ

 बाडी  तक  बढ़ाता  चाहिए  ताकि  इससे  मेरा  चुनाव  क्षेत्र  शोसापुर  लाभान्वित  हो  सके  |  शोलापुर

 सैकलन  पर  यात्री  तथा  माल  यातायात  बहुत  अधिक  लाइनों  को  दोहरा  बनाने  से  जगता  तथामाल  ,

 परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने में निश्चित रूप से शहाकता मिलेगी | धनराशि नहीं रखी १६ मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद है कि पूलों के सिर्माण के लिए कोई धतर 234



 बा एएछएछएछााछ  शा

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  पुलों  का  निर्माण  शीघ्र  शुरू  किया  जाना

 मैं  नई  गाड़ियां  चलाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझान  देना  चाहता  एक  नई  गाड़ी  पुणे  तथा

 शोल।पुर  के  बीच  शूरू  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  सहायता  अम्बई

 war  तथा
 बंगलोर  के  बोच  जो  उदयन  एक्सप्रेस  है  उसमें  एक  सेकण्ड  क्लास  ए०  सी०  स्‍लीपर  लेकिन

 _
 शोलापुर  के  लिए  उसमें  कोटा  नहीं  मेरा  अनुरोध  है  कि  सेकण्ड  क्लास  थी  टाथर  में  शोलापुर
 के  लिए  6  सीटों  के  स्थान  पर  15  सीटों  का  आरक्षण  कर  देना

 हु

 निजामुद्दी  न-बंगलोर  एक्सप्रेस  सप्टाह  में  केवल  एक  बार  चलती  इसको  सप्ताह  में  3  दिन

 चलना  अम्बई  शोलापुर  सिद्धेश्बर  एक्सप्रेस  में  प्रथम  श्रेणी  के  दो  डिब्बें  होते  मेरा  सुझाव
 है

 ;  कि  इस  गाड़ी  में  एक  प्रथम  श्रेणी  तथा।एक  दूसरी  श्रेणी  का  डिब्बा  होना  इस  ट्रंन  की  गति  को

 बढ़ाना  चाहिए  ताकि  यह  शोलापुर  रात  9.30  या  10  बजे  के  स्थान  एर  रात  8.15  बजे  तक

 सके  ।

 कुरदुवाडी  वर्कशाप  का  विस्तार  करना  चाहिए  और  वहां  पर  वेगने  तथा  कोचों  का  निर्माण

 करना  चाहिए  ।  शोलापुर-बीजापुर  राष्ट्रीय  मार्ग  पर  ओ  उपरि  पुल  है  वह  यातायात  के  लिए  संकरा

 तथा  खतरनाक  है  वहां  पर  कई  दुर्घटनाएं  हो  चुकी  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  मीटर  गेज  लाइन  तथा

 ब्राड  गेज  लाइन  को  एक  दूसरे  के  पास  लाकर  एक  नया  उपरि  पुल  निर्माण  करना  शोलापुर
 *  विस्तार  क्षेत्र  के  पास  मीटर  गेज  लाइन  पर  कोई  उपरि  पुल  नहीं  है  ।  रेलवे  फाटक  के  पास  यातायात

 रुक  जाता  है  और  जनता  को  इससे  परेशानी  होती  वहां  पर  बहुत  दुघंटनाएं  हो  चुकी  रेलबे

 फाटक  के  अधिक  समय  तक  बन्द  रहने  के  कारण  रोगियों  को  समय  पर  पास  के  अस्पतालों  में  पहुंचाना
 कठिन  हो  जाता  रेलवे  फाटक  पर  अधिक  देर  तक  इन्तजार  करने  की  वजह  से  कई  मौतें  हो  चुकी  हैं  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि इस  जगह  पर  एक  उपरि  पुल  का  निर्माण  कराया  जाना

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  दूसरी  श्रेणी  के  किरायों  तथा  मासिक  सीजन  टिकटों  में  बृद्धि  को  पूरी

 ,
 से  वापिंस  ले  लेना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  की  पूरी  तरह  से  जांच

 ताल  करनी  अगर  कड़े  कदम  उठाए  जायें  तो  रेलवे  में  बिना  टिकट  यात्रियों  की  चैंकिग  से

 ,  काफी  धनराशि  वसूल  की  जा  सकती  है  ।

 जम्मू  से  पूणे  तक  की  झेलम  एक्सप्रेस  वर्ष
 क ेलगभग  सभी  दिन  4  से  6  घण्टे  देर  से  आती

 माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  को  देखें  तथा  इस  ट्रेन  का  समय  पर

 चलना  सुनिश्चित  करें  ।
 |

 +ह  मैं  इन  शब्दों  के  साथ  रेलवे  बजट  की  सामान्य  भर्ना  पर  बोलने  का  अवसर  प्रदान
 करने  के  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 |

 «भी  महावीर  प्रसाद  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  *
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 नीय  रेल  मंत्री  जो  को  बधाई  देना  चाहता  हैं  कि  उन्होंने  एक  समुचित  और  जन-कत्याणकवारी  रेलवे
 बजट  इस  माननीय  सदन  में  प्रस्तुत  किया

 रेणवे  विभाए  एक  ऐसा  विभाग  जिस  प्रकार  दरौर  में  घमनियां  कार्य  करती  उसी  प्रकार

 राष्ट्र  के
 जीवन  में  रेलवे  विभाग--धमनियों  का  कार्य  करता  रेलवे  का  सीधा  श्म्दन्ध
 राजनीतिक  और  ओद्योगिक  विषयों  से  होता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  बहुत  ज्यादा  आंकड़ों  के

 जाल  में  नहीं  जाना  चाहता  मैं
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि रामायण  की  एक  चौपाई  है  कि  को

 सिलोवन  नर

 विरोध  पक्ष  के  लोगों  ने  जो  उस  प्रकार  से  नहीं  कहना  चाहूंगा  कि  अवधि  और
 परिस्थितियों  को  देखते  हुए  जो  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अपना  बजट  प्रस्तुत  किया  वहू  समुचित

 न्‍्यायोचित  कल्याणकारी  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 जो  कुछ  उन्होंने  युवक  वर्ग  और  पांच  वर्ष  के  बच्चों  के  लिए  उसके  लिए  वह
 बधाई  के  पात्र  एक  जगह  मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  50  किलोमीटर  की  दूरी  के  लिए
 सेकष्ड  क्लास  को  जो  छूट  दो  गई  इसमें  व्यावहारिक  जगत  में  पर  देखा  जाता  है  कि  50

 मीटर  की  दूरी  कुछ  नहीं  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इसमें  जो  छूट  कह  और

 अधिक  बढ़ायी

 यह  बात  सत्य  है  कि  किरायों  में  वृद्धि  की  शई  लेकिन  एक  तरफ  रेलवे  को  नवीनीकरण

 आधुनिकी  करण  रेलवे  इंजनों  को  रेलवे  डिज्बों  को  डीजल  की

 कैट्रोश  की  इस  तरह  की  महंगाई  को  देखते  हुए  जा  वृद्धि  की  गई  वह्‌  समुचित  और  उचित

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  अपने  उत्तर  प्रदेश  के

 की  तरफ  आंकृष्ट  करना  चाहूंगा  आर  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू  गा  कि  कृपया  वहू  मेरी  बात  को

 सुनें  औौर  नोट  गोरखपुर  मे  कोच  फेगट्री  के  निर्माण  की  बात  सातवीं  लोक  सभा  से  चल  रही

 वह  कहा  गया  है  कि  यह  माममा  राइट्स  को  दिया  गया  राइट्स  जब  अपनी  रिपोर्ट  देगी  तब  उस  फर

 विचार  किया  रेलवे  बोर्द  की  तरफ  से  रेलवे  सलाहकार  सशिति  में  ओर  लोक  सभा  में  भी  यह

 जवाब  दिया  मया  था  कि  राइट्स  के  रिपोर्ट  देते  के  बाद  यह  लिर्णव  किया  जायगा  कोच  फैक्ट्री  कहां

 बमेगी  |  मैं  निवेदन  करूंद्रा  कि  समय  को  देखदे  सामाजिक  स्थिति  को  देख  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन

 को  देखते  हुए  गोरखपुर  उचित  स्थान  है  जहां  पर  कोच  फैक्ट्री  देना  निर्तांत  आवश्यक  मैं  मांग

 क्षरूंगा  और  मन्त्री  महोदय  मे  चाहंगा  कि  इस  पर  वह  विद्यार  करे  |

 री
 दूसरा  जिस  पर  मैं  उनका  ध्याद  आांकृष्ट  करना  चाहूंगा  वह  है  सहजनवां  से  दोहरीबाट

 रेलवे  इस  रेलवे  लाइन  के  सम्बन्ध  में  भो  सातवी  सोक  सभा  में  कई  बार  मैंने
 इस प्रश्न को

 तीन  बार  इसका  सर्वेक्षण  हो  चुका  यहां  तक  डिमकलन  लाइन  के  रूप  में  पत्थर र  कपाए
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 __  _  अन्‍न्‍  जड़

 सब  कुछ  चुका  ।  सब  होने  के  बाद  कहा  गया  कि  इस  योजना  पर  विचार  नहीं  किया  जा
 सकता  मैं  कहना  चाहूंगा  मंत्री  महोदय  से  कि  1980  में  जो  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  बनी  है  उसमें

 कहा  गया  है  कि  सदियों  से  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  रेलवे  लाइन  सड़कों  का  जाल  बिछाएंगे  मगर  ।

 कहा  जाता  है  कि  लाभांश  नहीं  आ  रहा  यदि  आए  लाभांश  देखना  चाहेंगे  तो  मैं  कहता  हूं  कि  जो

 सदियों  से  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  वहां  कभी  भी  रेलवे  लाइन  नहीं  दे  पाएंगे  न  सडक  दे  इसलिए
 लाभांश  को  नहीं  देखना  है  बल्कि  जो  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनी  उस  नीति  को  मान  कर  उस  के

 जाधार  को  मान  कर  इन  पहलुओं  पर  ध्यान  दे  कर  के  इस  प्रकार  के  क्षेत्रीं  में  रेलवे  लाइन  अः१

 बताइए  ।  यदि  वास्तव  में  समाज  को  आगे  ले  जाना  सामाजिक  उत्थान  करना  है  तो  जिस  रेलवे

 लाइन  का  तीन  तीन  बार  सर्वेक्षण  डिमार्कशन  हो  पत्थर  गाड़  दिए  गए  वह  रेलवे  लाइन

 बनाई  जानी  भाहिए  |  यह  सब  कुछ  होने  के  बाद  यह  कह  देना  कि  लभांश  नहीं  आ  रहा  उचित  नहीं

 है  ।  एक  तरफ  कहा  जाता  है  हम  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  टूर  करेंगे  और  दूसरी  तरफ  जाता  हैं  कि

 लाभांश  नहीं  भा  रहा  यह  कया  बात  है  ?  या  तो  आप  पहले  यह  निर्णय  कर  लीजिए  कि  हम  सर्वेक्षण

 नहों  करेंगे  किसी  क्षेत्र  मुझे  जवाब  देना  पड़े  आपको  जवाब  देना  पड़ेगा  जनता  के  बीच  में  कि

 सर्वेक्षण  तीन  तीन  बार  पत्थर  लगा  दिए  डिमाकशन  लाइन  लगा  दी  फिर  क्‍यों  नहीं  उस

 रेलवे  लाइन  का  निर्माण  हो  रहा  टै  ?  मासनी  य.मन्त्री  हंस  रहे  हैं  लेकिन  जानता  हुं  कि  बाहर  से  देखने

 में  बाहे  कुछ  और  लेकिन  हृदय  उनका  बहुत  मृदुल  है  ।  मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  फिर  से  इस  पर

 बहू  बिचार  करें  ओर  इस  रेलवे  लाइन  को  बनवाने  की  कृपा  आयोजना  में  इस  को  स्थान  दे  ।

 तीसरा  प्वाइंट  मेरा  यह  है  कि  भोरंखपुर  पूर्वांचल  का  एक  बहुत  बड़ा  नगर  केन्द्र  है और

 उत्तरी  भारत  का  बहुत  बड़ा  नगर  है  जहां  पर  पर्यटक  +हुत  बड़ी  संख्या  में  आते  कुशीनगर  वहीं  पर

 लुम्बिनी  वहीं  पर  कपिलवस्तु  वहीं  पर  लेकिन  कोई  सीधी  ट्रेन  वहां  क ेलिए  आपने  नहीं  दी

 सिवाय  एक  जयन्सी  जनता  के  जो  अभी  कुछ  समय  पहले  यहां  से  जाने  लगी  अभी  मं  उधर  से

 आया  मैंने  देखा  कि  छत  पर  सवारियां  चलती  बिहार  बरौनी  से  लोग  आते  गोरखपुर  से

 र  दूसरे  जिलों  से  मजदूर  वर्ग  के  लोग  आते  हैं  जो  पंजाब  और  हरियाना  में  मजदूरी  करने  जाते  हैं  उन

 को  छत  पर  भी  जगह  नहीं  मिलती  उनके  लिए  में  निवेदन  करूंगा  कि  गो  रखपूर  से  नई  दिल्ली  के

 लिए  एक  दूसरी  डाइरेक्ट  ट्रेन  सेवा  शुरू  की  जाय  जिससे  वहां  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचे  ।

 इसी  तरह  से  पूर्वांचल  के  बस्ती  के  काफी  लोग  बाम्बे  में  मजदूरी

 करने  जाते  लेकिन  यहां  से  बाम्बे  क ेलिए  कोई  सीधी  ट्रेन  नहीं  एक  बाम्बे  वी०  टी०  ट्रेन  चलती

 है  जिसमें  जगह  बहुत  फम  इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  बास्‍्बे  के  लिए  भी  वहां  से  एक  सीधी

 ट्रेन  चलाई  जाम  जिससे  बहां  के  श्रमिक  जिनको  महाराष्ट्र  में  भइया  कहते  हमारे  महाराष्ट्र  के  लोग

 बंठे  जानते  उनका  कल्याण  हो  सके  |  उनके  कल्याण  के  लिए  एक  सीधी  ट्रेन  वहां  के  लिए

 चलायी  जाय  |

 हि  वि  हल  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानी  हैं  वह  उसको  भलीभांति  जानते  उस  स्थान  पर  जो  बड़ी  लाइन  उसके
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 शक  रकरकक  कक  कम  भा  पथ  तन

 महावो  ₹प्रसाद  सिह  ]

 पहले  बहां  पर  जितनी  गाड़ियां  चलती  थो  सभी  रुकृती  थी  लेकिन  आज  जो  गाड़ियां  चल  रही
 झांसी  हावड़ा  मेल  आदि  -  वह  वहां  पर  नहीं  रुकती  मेरा  निवेदन  हैं  कि  चोरीਂ  एक

 एतिहासि  क  स्व  उन्त्रता  सेतानियों  का  स्थान  जहां  पर  एक  दिन  में  29  युवकों  को  फांसी  ढो  गई

 वहां  के  लिए  पातनीय  रेत  मन्त्री  महोदय  आदेश  दें  6  सभी  गाड़ियों  को  वहां  पर  रोका

 इसके  साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  हूं  कि  धुर्काच  न  में  गो रखपुर  उत्तर  पूर्वी  रेलये  का  मुख्य  लय

 वहां  पर  दैनिक  श्रमिकों  की  बड़ी  संख्या  में  छटनी  कर  दी  गई  हैं  शिससे  बेरोजगारी  क्री  समस्या

 पेदा  हो  गई  है  ।  बसे  मेने  पूरा  बजट  पढ़ा  इसमें  मन्त्री  जा  ने  लिखा  है  कि  360  दिन  अश्वण्ड  कार्य -
 दिवसों  के  आधार  पर  आप  उनकी  नियुक्ति  को  स्थाई  जबकि  पहले  कोई  और  व्यवस्था

 लेकिन  मेरा  निवेदन  हें  कि आप  पुनः  इस  पर  विचार  की  जए  तथा  जो  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए

 हैं  उनको  नौकरी  देने  की  व्यवस्था  करें  ।

 इसी  प्रकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  गोरखपुर  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  का  मुख्यालय  है  और  गोरखपुर

 रेमवे  स्टेशन  के  पास  धमंशाला  बाजार  है  जहां  एक  और  ब्रिज  बनाने  शो  नितान्त  आवश्यकता

 ओवर-ब्रिज़  के  अभाव  में  आज  घंटों  रास्ता  रुका  रहता  है  जिससे  रेलवे  का  बड़ा  नुकसान  होता  अतः

 मैं  चाहूंगा  कि  गोरखपुर  स्टेशन  के  पास  पश्चिम  |_की  तरफ  धर्मशाला  बाजार  नामक  स्थान  पर

 ब्रिज  बनाने  की  ब्यजस्था  की

 मैंने  पूरा  बजट  पढ़ा  यह  जो  भारतीय  रेल  की  वाबिकौ  1983-84  की  रिपौर्ट  इस  के

 वेज  107  पर  पैरा  (3)  आतियां  और  अनुसूचित  जनऊतियों  का  नियोजनਂ
 को

 मैं  पूरा

 तो  पढ़ना  नहीं  चाहूंगा  कैवल  संक्षेप  में
 ही  बताना  चाहूंगा  कि  आरक्षण  वर्ष  की  आजाद  के  बाद  भी  वर्ग

 की  सेवाओं  में  198  2-83  केवल  8,9  प्रात  आरक्षण  ही  आप  पूरा  कर  सके  हैं  और  1983-84

 में  केवल  9.9  प्रतिशत  ही  पूरा  कर  सके  इसी  प्रकार  से  अ्य  जो  वर्ग  )  व

 किसो  वर्ग  में  भी  आप  आरक्षण  पूरा  नहीं  कर  सके  केवल  सफाई  वाले  मजदूरों  में  ही  आप  18

 परसेंट  पूरा  कर  सके  इसी  प्रकार  से  अनुसूचित  जनजातियों  के  बर्ग  में  बर्ग  में  1.8  प्रतिक्षत

 का  आरक्षण  ही  आपने  पूरा  किया  है  वर्ष  198  2-8  3  और  बर्ष  1983-84  में  केबल  2.4  प्रतिशत

 पूरा  किया  हूँ  ।  इसी  प्रकार  से  अन्य  वर्गों  में  भी  आप  पूरा  नहीं  कर  सके  मैं  प्रशासनिक  क्षमता  रखने

 बाले  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  श्री  राजीव  गांधी  जी  के  नेतृस्व

 जनों  व  कपजोर  वर्गों  को  जो  आरक्षण  दिया  गया  उसको  पूरा  करने  के  अविलम्य  उपाय  किए

 जायें  ।

 इन  झब्दों  के  साथ  में  मन्त्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  तथा  प्रस्तुत  रेल  बजट  का  समर्थन

 करता  हूं  ।.
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 *झ्लो  एन०  वो०  एन०  सोम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  पुनीत  सदन  में

 अपना  पहला  भाषण  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  मैं  अपने  नेता  डा०  एम०
 कालियगनार  करुणानिधि  का  वहुत  आभारी  हूं  जिन्होंने  देश  की  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  तथा  सर्वोच्च  चुनी
 हुई  संस्था  में  द्रविड़  मुनेत्र  कषंगम  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  मुझे  अवसर  प्रदान  किया  ।  साथ  ही
 मैं  अपने  संसदीय  चुनाव  मद्रास  उत्तर  के  लोगों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  मेरे  नेता  के  आद्वान  पर

 मुझे  इस  सदन  में  उनका  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  चुना

 इस  सफलता  का  श्रेय  उनको  जाता  है  कि  उन्होंने  दल-बदत  निवारण  कानून  के  उपबन्धों

 जो  इस  सदन  द्वारा  अपने  पहले  म्त्र  में  पारित  किया  पर  अमल  किया  गया  उन्होने  जिस  प्रत्य  शी

 ने  डी०  एम  के०  की  पीठ  पर  वार  किया  तथा  कांग्रेस  प्रत्याशी  के  रूप  में  इस  चनाव  क्षेत्र  से  चुनाव
 उसको  चुनावों  में  हराकर  दल-बदल  निवारण  कानून  की  भावना  सदा  के  लिए  बनाये  रखना

 सुनिश्चित  कर  दिखाया  |

 मुझे  1985-86  के  लिए  रेल  बजट  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  पर  छुशी  हुई

 सामान्‍य  टिप्पणी  यह  है  कि  इस  तरह  का  सख्त  रेलवे  बजट  हाल  के  वर्षो  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 बास्तव  यह  देश  की  जनता  के  साथ  बहुत  बड़ा  धोखा  किया  गया  है  और  बह  भी  लोगों  द्वारा  कांग्रेस

 पार्टी  में  अपना  विश्वास  व्यक्त  करने  के  तुरन्त  पश्चात्‌  ।  रेल  म॑न्त्री  दावा  बरते  हैं  कि  50  किलो  मीटर

 तक  रेल  यात्री  किराया  नहीं  बढ़ाया  गया  लेकिन  बजट  के  अगले  पृष्ठ  पर  वह  कहते  हैं  कि

 नगरीय  माजी  किराया  1  से  150  किलोमीटर  तक  की  दूरी  के  लिए  बढ़ाया  गया  मैं  रेल  मन्त्री  से

 चाहता  हूं  कि  क्या  उपनगरीय  गाड़ियों  मे सफर  करने  वाले  लोग  समाज  के  समृद्ध  वर्गों  के  है  ।  मुझे
 आशचयं  है  कि  रेल  मन्‍्त्री  किस  प्रकार  सहज  रूप  से  कहते  आम  व्यक्ति  २  ल  यात्री  किराये  की  बद्धि  से

 प्रभावित  नहीं  होगा  ।
 हु

 रेल  मन्त्री  न ेजलती  आग  में  और  तेल  डाल  दिया  आवश्यक  जैसे  गेहूं
 अदि  पर  माल  भाड़ा  उन्होंने  बढ़ा  दिया  बैया  इससे  आवश्यक  वस्तुओं  के

 दाम  नहीं  बढ़ेंगे  ?  ऐसा  कहना  अतिशयो  क्तिपूर्ण  नहीं  होगा  कि  देश  के  जिन  लोगों  के  भारी  समथ्थंन  से

 पह  सरकार  सत्ता  में  आई  हैं  उन्‍्हों  के  साथ  रेल  मन्त्री  ने  बहुत  अधिक  अन्याय  किया  बास्‍्तव  में

 इन्होंने  जनता  की  आशाओं  के  साथ  विश्वासधात  किया  मैं  चाहता  हूं  कि इस  देश  की  जनता  कम  से

 कम  अयसे  जाम  चनाव  में  इसको  ध्यान  में  रखकर  ठीक  से  अपना  मल  ब्यक्त  करेगी  ।

 गत  साढ़े  तीन  दशकों  के  दोरान  तथा  अजादी  के  बहुत  बाद  रेल  मंत्रालय  दक्षिण

 राज्यों  की  उपेक्षा  करता  रहा  इस  वर्ष  का  बजट  भी  उसका  अपवाद  नहीं  हमारे

 प्रिय  नेता  अरिगनार  अन्ना  ने  राज्य  सभा  में  कहा  था  कि  वह  द्रविडियन  दक्षिण

 न

 के  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर

 *..
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 ऐन०  बी०  एन०  सोम

 चारों  राज्यों  दबिडियन  करूर-डिडिगल  बी०  जो  ०  लाइन  गत  कई  दशकों  से  5  करोड  तमिलों  का
 स्वप्न  यह  योजना  1981  में  मंजूर  हुई  थी  और  1984  तक  इस  योजना  में  प्रगति  बहुत  धीमी  रही
 है  ओर  1985  इस  बजट  के  प्रस्तुत  करने  के  यह  बिल्कुल  ठप्प  हो  जायेगी  क्‍योंकि  3  करोड़
 रुपये  का  तुछ्छ  प्रावधान  किया  गया  क्‍या  करूर-डिडिगल  बी०  जी०  स्कीम  कभी  कार्यान्वित  होगी

 मुझे  इसमें  शक  एसी  तरह  मद्रास  की  दरुत  परिवहन  प्रणारीी  के  लिए  बहुत  कम  घनर/शि  रखी  ग़ई

 है  जेसे  कि  किसी  भूले  हाथी  के  सामने  मिश्री  का  टुकड़ा  डालना  ।  रेल  मन्त्री  ने  दिल्ली  से  गाजियाबाद
 तक  विद्य त  ट्रेंन  चलाने  की  धोषणा  की  है  |  लेकिन  वह  मद्रास  से  चिगलपट  तक  विद्य त  ट्रेन  चलाने  की
 घोषणा  नहीं  करते  यह  विद्यूत  ट्रेन  को  ताम्बारम  से  कुछ  किलोमीटर  आगे  बढ़ाना  मात्र
 जबकि  मध्य  प्रदेश  के  लिए  तीम  नई  लाइनो  की  मंजूरी  दी  गई  है  चार  दक्षिण  राज्यों  में  से  किसी  भी
 राज्य  के  लिए  नई  लाईन  का  प्रावधान  नहीं  है  ।  जश्न  रेल  विकास  में  इस  प्रकार  का  स्पष्ट  भेदभाव

 बरता  जाता  है  तो  ऐसा  कहना  गलत  नहीं  होगा  कि  दक्षिण  पिछड़  रहा  है  ओर  उत्तर  खुशहाल  हो  रहा
 है  ।  दक्षिण  राज्यों  में  सबसे  अधिक  मीटर  गेज  लाइम  की  सम्बाई  इस  वजट  में  किसी  गेज  बदलने  के

 कार्यक्रम  की  घोषणा  नहीं  की  गयी  है|  बराडगेज  लाइन  के  बिना  दक्षिण  रार्ज्यों  में  पूर्ण  औद्योगिक  विकास

 नहीं  हो  सकता  ।  रेल  विकास  कार्यों  में  पिछले  चार  दक्षकों  की  ट्त  मन्द  गति  से  ऐसा  हो  सकता  है  कि

 जब  भारत  21  बों  सदी  में  प्रवेश  करे  तो  दक्षिणी  राज्य  खिसक  कर  19  वो  प्तदी  में  ण्हुंचब  जाए  ।
 ह

 देश  में  7000  रेमवे  स्टेशन  हैं  उनमें  से  60  प्रतिशत  स्टेशनों  पर  पीने  के  पानी  या  बिजली  की

 सुविधा  नहीं  है  ।  यह  स्थिति  1985  की  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 बहू  कम  से  कम  सभो  स्टेशनों  पर  पीने  का  पानी  शीघ्र  सुलभ  कराते  के  लिए  पूरी  कोशिश

 बिल्ली  वक्‍्कम  और  अन्नानगर  के  बीच  3  किलोमीटर  की  विश्व त  रेस  लाइन  बताने  के  लिए  3  करोड़

 रुपए  की  कम  राशि  का  प्रावधान  न  होने  के  बारे  में  मैं  इस  अवस्तर  पर  उल्लेख  मद्रास

 नाइ  की  राजधानी  हैं  और  इस  रेल  बजट  में  ऐगी  छोटी  योजना  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  अगर

 कम  से  कम  इसकों  शामिल  कर  लिया  जाता  तो  हम  तमिलनाडु  के  सदस्य  खुश  हो  जाते  |  इसके  न  होने

 पर  अब  हमें  अपना  दुःख  व्यवत  करना  उत्तर  मद्रास  में  रोयापुरम  रेल  फाटक  बन्द  कर  दिया

 जाता  लोगों  को  रेल  लाइन  के  पार  स्टेनले  मेडिकल  अस्पताल  जाने  के  लिए  2  से  3  घंटे  तक

 जार  करना  पढ़ता  ऐसा  होता  है  कि  जो  अग्रिम  दशा  वालो  गर्भवती  स्त्रियों  की  डिलिवरी  फाटक

 के  खुलने  के  इन्तजार  में  सड़क  पर  ही  हो  जाती  यहां  पर  शीघ्र  ही  एक  उपरि  पुल  का  तिर्माण

 करना  चाहिए  ।  असई  थग्वी  जो  उत्तर  मद्रास  का  इस  सदन  में  प्रतिनिधित्वਂ  करते  हैं  तथा

 श्री  नन्‍्जील  मनोहरन  जो  इस  सदन  के  सदस्य  ने कई  बार  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  के  बारे  में

 उल्लेश  किया  आज  तक  यह  शुरू  नहीं  किया  गया  यहां  पर  एक  रेलवे  उपरि  पुल  अवश्य  बनना

 इसी  उत्तर  मद्रास  तथा  दक्षिण  मद्रास  को  जोड़ने  वाला  रेलवे  पुल  अत्यन्त  छराद
 >>  सम  !

 स्थिति  में  इसका  तुरन्त  नवीनीकरण  होता  चाहिए  अन्यथा  इससे  जान  माल  का  किसी
 बाधक

 खतरा  हो  सकता  आप  जानते  हैं  कि  मद्रास-लिड्वोतरियार  क्षेत्र  सबसे  बड़ा
 क  बन्द  है

 क्षेत्र  यह  तमिलनाद  के  औद्योगिक  विकास  का  प्रतिनिधित्व  करता  जब  रेलवे  फाट

 240



 27  1906  ,  रेल  बजट  1985-86

 जाता  है  तो  सभी  औद्योगिक  गतिविधियां  रुक  जाती  आप  यहां  पर  इस  तरह  से  औद्योगिक

 ;  विधियों  के  रुकने  से  देश  को  कितनी  हानि  होती  है  उसका  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।  यहां  पर  रेलवे

 उपरि  पुल  अवश्य  बनाना  इसी  मैं  माननोय  रेल  मन्त्री  महोदय  से  कोरूकुपेट्री  क्षेत्र

 की  समस्या  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  माननीय  रेल  मम्त्री  महोदय  पर  यह  जिम्मेदारी
 है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ओद्योगिक  विकास  में  इस  प्रकार  की  बाघाए  तत्काल  दूर  हों  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  को  क्‍्लीनਂ  कहा  जाता  है  तथा  हमारे  रेल॑  मन्त्री  को  प्रशासन

 चुस्ती  के  अवतार  के  रूप  में  जाना  जाता  हूँ  ।  मैं  उनके  समक्ष  यह  चुनौती  रख  रहा  हूं  अगर  वे

 इनको  हल  कर  सकते  हैं  तो  वे  इन  पदवियों  के  हकदार  सातवीं  लोक  सभा  की  लोक  लेखा  समिति

 ने  संसद  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  जिन्होंने  रेल  भूमि  पर
 “  कब्जा  कर  रखा  ने  लीज  की  अबधि  समाप्त  होते  के  बाद  भी  देय  राशियों  को  भुगतान  नहीं  किया

 इस  बारे  में  उल्लेख  हैं  । उस  एणिपेदन  में  कोका  कोला  कम्पनी  के  मालिक  द्वारा  कनाट  प्लेस  मई
 दिल्‍ली  मैं  सुपर  ऋाणार  क॑  पास  रेलवे  की  भूमि  पर  बनायी  गयी  एक  बड़ी  फैक्ट्री  का  उल्लेख  यहां
 पर  भूमि  की  अत्यधिक  कीमत  दूँ  रेलवे  बोड  इस  कब्जे  से  इस  भूमि  को  नहीं  खाली  करा  पाया  इस
 व्यक्ति

 न ेजनपथ  पर  एक  होटल  बनाया  है  जहां  पर  उसने  सावंजनिक  सड़क  पर  भी  कब्जा  कर  लिया  है  ।
 नियत्रंक  महालेखा  परीक्षक  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  छू  कि  रेलवे  के  पास  2.74  लाख  एकड़  भूमि
 फालतू  जिसका  मूल्य  15,000  करोड़  रुपये  क्या  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबन्धी  कानूत
 रेलवे  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिए  ?  अगर  रेलवे  विभाग  भूमि  का  उचित  प्रयोग  करे  तो  प्रत्येक  बर्द
 यात्री  किराए  तथा  माल  भाड़  में  वृद्धि  की  आवश्यन्ग  नहीं  रहेगी  ।  मार्ग  में  खोये  सामान  का  मुआवजा
 देने

 के
 मामले  में

 भी  कई  कदाचार  बेईमान  व्यापारी  रेलवे  से  लाखों  रुपये  धोखा  देकर  ऐंठ  लेते
 अगर  ईमानदारी  से  कोश्शि  की  जाये  तो  मुआवजे  के  भुगतान  में  लाखों  रुपये  की  बचत  की  जा  सकती है  ।  रेलवे  अभिसमय  समिति  ने  भी  रेलवे  द्वारा  अपेक्षित  स्वामित्त  वाली  मदों  की  ख  में  किये  जाने
 वाले  कदाचारों  का  जिक्र  किया  रेलवे  द्वारा  इस  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  का  अवश्य  लागू करना

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  तथा  मुझे  अपना  पहला  भाषण  करने  का
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  भी  आपको  धन्यवाद  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रभा  कल  11  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती
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